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 प्रश्नों  के मौखिक  उत्तर

 करो  बालकवि  वेरागी  :  भाज  शुक्रवार  का  विन

 झ्ध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  भापके  सोचने  की  बात  है  ।

 ]
 श्री  एब०  बो०  पाटिल--भनुपस्थित  हैं  ।

 ]
 लो  यह  भी  शुरू  हो  गया  है  काम  ।

 ]
 श्री  सेयद  शहाबुद्दीव--अनुपस्थित  हैं  ।

 श्री  चिरंजीलाल  दर्मा--अभनुपस्थित  हैं  ।

 श्री  आर०  एम०  भोये--भनुपस्थित  हैं  ।

 श्री  ई०  अब्यपु  रेड्डी  ।

 श्री  ई०  भ्रय्यपु  रेड्डी  :  प्रइन  संख्या  328  बोनस  के  रूप  में  एक  और  पूरक  प्रदन  पूछने
 दिया  जाना  चाहिए  ।

 झष्यक्ष  सहोवय  :  हम  इस  पर  सहानुमूति  पूर्वक  विचार
 झेल  सुधार

 ]
 +328.  श्र  ई०  ध्ाय्यपू  रेड्डी  :  गया  गृह  सन्त  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जेलों  में  सुधार  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 क्या  बच्चों  के  लिए  अलग  जेलें  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कया  दाण्डिक  कानूनों  को  लागू  करने  के  लिए  एक  समान  जेल  संहिता  तंयार  की

 और
 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?
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 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्लोर  गृह  संत्रालय  में  राज्य

 अन्त्रो  पो०  ।  जेलें  राज्य  का  विषय  होने  के  कारण  जेलों  में  सुधार  करना

 राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रणासनों  का  काय॑  है|
 केन्द्र  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  जेलों  में  बच्चों  को  अन्य  व्यस्क  अपराधियों  के

 साथ  स  रखने  और  बाल  अधिनियम  के  उपबंधों  को  कार्यान्वित  करने  की  सल्लाह  दी  है  |  किशोर

 अपराधियों  के  लिए  जेल  भवनों  हेतु  राज्य  के  प्रयासों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  वित्तीय  सहायता
 भं॑

 दी  गई

 तथा  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  महीं  फिर  भी  राज्य  सरकारों  ओर
 झंघ  धासित  क्षेत्र  प्रशासनों  को  परिचालित  की  गई  आदर  जेल  संहिता  के  समनुरूप  बनाने  द्वेतु
 इन्हें  भपनी  जेल  संहिताओं  को  अद्यतन  भोर  संशोधित  करने  की  सलाहु  दी  गई

 भी  ई०  प्स्यप्‌  रेड्डी  :  अध्यक्ष  उत्तर  से  मुझे  आघात  लगा

 धध्यक्ष  महोबय  :  शायद  बिजलौ  का  आधात  लगा  है  ।

 झी  एच०  ए०  डोरा  .  कैवल  मानसिक  आघात  लगा  है  ।

 झरी  ई०  श्रय्यपू  रेडडी  :  अलसिल  भारतीय  जेल  सुधार  1980-83  की  रिपोर्ट  जो
 कि  दो  बड़े  खंडों  में  हमारे  एक  बड़े  विधिवत्ता  श्री  ए०  एन०  मुल्ला  ने  तेयार  की  इसका
 प्रकाशम  गृह  भारत  सरकार  द्वारा  किया  गया  है  ।  उन्होंने  जेल  सुधारों  के  हर  पहलू  पर
 विचार  हर  पहलू  के  सम्बन्ध  में  658  सिफारिश  की  उत्तर  में  श्री  ए०  एन०  मुल्ला  की
 श्रष्यक्षता  में  मिल  भारतीय  जेल  सुधार  समिति  की  रिपोर्ट  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।  क्‍या
 कार  को  इसकी  जानकारी  है  ?  क्‍या  सरकार  ने  इसका  अध्ययन  किया  है  ?  क्या  उन्होंने  रिपोर्ट
 को  मंजूर  कर  लिया  है  ?  इन  रिपोर्टो  पर  उनको  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?  क्‍या  आपको  इसकी
 कारी  है  ?  क्‍या  किसी  ने  इन  दो  खडों  भौर  सिफारिशों  का  अध्ययन  किया  आपकी  क्‍या
 क्रिया  है  ?  इन  रिपोर्टों  को  तैयार  करने  में  अखिल  भारतीय  जेल  सुधार  समिति  मे  कितनी  धन
 राशि  खचं  को  ?

 भरी  सो०  साधव  रेड्डो  :  जनराशि  सरकार  ख्च  कर  रहो  है  ।

 झ्ो  ई०  ध्रय्यपू  रेडडो  :  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  जबाब  देने  दीजिए  ।  भन्यथा  लोक  लेखा  समिति  के  सभा  पति  के
 रूप  में  मैं  इसे  आपको  सौंप  दू  गा  ।

 झरो  पौ०  चिदम्बरम  :  महोदय  हमें  पता  है  कि  न्‍्यायमूति  ए०  एन०  मुल्ला  जिसे
 अखिल  भारतीय  जेल  सुधार  समिति  भी  कहा  जाता  ने  एक  विस्तृत  भौर  व्यापक  रिपोर्ट  दी
 हम  जानते  हैं  कि  समिति  ने  जेल  प्रशासन  के  सभी  पहलुओं  के  सम्बन्ध  में  विस्तार  से  658
 सिफारिक्षे  की  जेल  राज्य  का  मामला  है  इसलिए  इन  सिफारिशों  को  राज्य  सरकार  द्वारा
 लागू  किया  जाना

 माननीय  सदस्य  जानना  यह  चाहते  हैं  कि  हमने  क्‍या  किया  हमने  निम्नलिश्लित
 किया

 इस  रिपोर्ट  के  मिलने  के  बाद  हमने  उसमें  दी  गई  सिफारिशों  को  राज्य  सरकारों  के  पास
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 भेज  दिया  और  उनसे  अनेक  उपाय  करने  के  लिए  कहा  ।  राज्य  सरकारों  ने  कार्यकारी  दलों  का
 गठन  किया  है  और  इन  सिफारिशों  को  मानने  या  रह  करने  के  सम्बन्ध  में  निणंय  लिए  हैं  अगर
 माननीय  सदस्य  जानना  चाहते  हैं  कि

 राज्य  सरकारों  के  नाम  बया  हैं  तथा  उन्होंने  कोन  सी

 रिप्ों  को  स्वीकार  या  रह  किया  है  तो  मैं  उनका  ब्यौरा  दे  सकता  हूं  |  मैं  उस  राज्य  से  शुरू  करता

 हूं  जिसका  प्रतिनिधित्व  माननीय  सदस्य  करते  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  आन्ध्र  प्रदेश  ने  208

 सिफारिशों  को  स्वीकार  किया  है  और  12  को  रह  भौर  हमें  बताया  है  कि  7  पर  विचार  किया

 जा  रहा  है|  मैं  भानप्र  प्रदेश  से  लेकर  संघ  शासित  प्रदेश  पांडिचेरी  के  बारे  में  सूचना  दे  सकता  हूं  ।

 पर  मेरा  विदवास  है  कि  माननीय  सदस्य  यह्‌  सब  जानना  नहीं  चाहते  ।

 सिफारिशों  को  स्वीकार  करने  वाले  राज्यों  में  से  केयल  है  जिसने  570  सिफारिशों  को

 स्वीकार  किया  58  को  रह  किया  है  ओर  9  पर  विचार  कर  रही  मध्यप्रदेश  मे  485

 सिफारिशों  को  स्वीकार  किया  2।  को  रह  किया  है  ओर  67  पर  विदार  किया  जा  रहा
 राजस्थान  ने  479  सिफारिशों  को  स्वीकार  किया  23  को  रह  किया  है  ओर  60  पर  विच्यर

 किया  जा  रहा  है|  महाराष्ट्र  ने  530  सिफारिशों  को  स्वीकार  किया  है  55  को  रह  किया  है  भोर

 42  पर  घिचार  किया  जा  रहा  है  |

 मामनीय  सदस्य  के  इस  सम्देह  को  कि  हमें  जेल  सुधार  समिति  की  रिपोर्ट  की  जानकारी

 नहीं  है  '  दूर  करने  के  लिए  यह  काफी  है  ।

 हरी  पी०  कुलनदईवेलु  :  तमिलनाडु  को  क्‍या  स्थिति  है  ?

 क्रो  पौ०  चिदस्व॒श्म  :  तमिलनाडु  ने  बहुत  किया  उसने  442  सिफारिशों  को

 मन्‍्जर  किया  120  को  रह  किया  है  ओर  22  पर  विचार  किया  जा  रह्दा °
 झाननीय  सदस्य  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  तमिलनाडु  में  जाकर  राज्य  सरकार  से  कहें

 कि  शेष  200  सिफारिशों  के  बारे  में  भी  निर्णय  लिया  हम  इसकी  समय-समय  पर  जांच

 करते  रहते
 दूंसरा  पहलू  आदर  जेल  नियम  पुस्तिका  के  बारे  में  हमने  उक्त  एक  पुस्तिका  तेयार

 की  है  और  राज्य  सरकारों  के  पास  भेजी
 राजस्थान  और  तमिलनाडु  ने  आदर्श  जेल  नियम  पुस्तिका

 के  उपबंधों  को  शामिल  कर  लिया  है  ।

 अन्‍य  राज्य  अपनी-अपनी  आदशे  जेल  नियम  पुस्तिकाओं  में  संशोधन  कर  रहे  हम

 सम्हें  सलाह  दे  रहे  हम  उनसे  बार-बार  अनुरोध  कर  रहे  हैं  कि  वे  मपने  जेल  नियम  पुस्तिकाओं
 में  संशोधन  मैं  हूर  सिफारिश  का  ब्योरा  दे  सकता  हूं  ।

 क्री  ई०  पझ्य्यपू  रेड्डी  :  दंड  संबंधी  नियम  सारे  देझ  में  एक  से  है  भौर  जेल  की  सजः  या
 जेल  सुधार  दंड  कानून  को  कार्यान्वित  करने  के  द्वी  हिस्से  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि
 भर  जेल  सुधारों  से  हमारा  कुछ  संबंध  नहीं  है  ।  यह  राज्य  का  विषय  यह  समवर्ती  सूची  के
 अन्तगंत  आता  दंड  सबंधी  कानून  समवर्ती  सूची  के  अन्तगंत  भाते  दण्ड  संहिता  केन्द्रीय

 कानून  है  भोर  जेल  संवधी  सुधार  दंड  संहिता  के  दो  हिस्से  हैं  ।

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  सभौ  राज्य  सरकारों  का  एक  सम्मेलन  बुलाया  है  ।
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 क्या  सरकार  ने  मुल्ला  समिति  कौ  सिफारिशों  या  मूलभूत  न्यूनतम  आवश्यकताओं  को

 अन्तिम  रूप  दे  दिया  है  ओर  राज्यों  के  समक्ष  कौन  सी  कठिमाइयां  आई  ?

 क्या  मुल्ला  समिति  की  सिफारिशों  को  सागू  करने  में  वित्तोय  कठिनाइयां  हैं  जिमका  हम
 सामना  कर  रहे  या  संद्धांतिक  तोर  पर  कुछ  और  मतभेद  कुछ  राज्य  कह  सकते  हैं

 सुधारों  को  लागू  करने  के  लिए  हमारे  पास  वित्तीय  साधन  नहीं  हैं  0"  लेकिन  कैम्द्र  सरकार  इन
 राज्यों  को  सहायता  करने  को  स्थिति  में  जरूर  होगी  ।

 खासकर  बिहार  को  जेलों  में  ब्याप्त  स्थिति  की  भोर  छच्चतम  न्यायालय  का  ध्यान  गया
 मानमीय  मंत्री  इस  बारे  में  जानते

 इसलिए  कया  सरकार  जेल  सबंधी  सुधारों  में  एकरूपता  लाने  के  लिए  सभी  राज्य  सरकारों
 का  सम्मेलन  बुलाने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 करी  पौ०  लिशस्मरस  :  माननीय  सदस्य  ने  तेज  गेंदबाज  को  तरह  शुरू  किया  था  ओर  अब
 मेरे  रुयाल  उन्होंने  स्पिन  गेंदवाज  की  तरह  गेंद  फेंकी  शुरू  कर  दो  किसो  दूसरे  आयांग
 की  सिफारिशों  कौ  जांच  करते  के  लिए  एक  समिति  की  नियुक्ति  करने  जाते  में  हम  विदधास

 नहीं  रखते  ।  आयोग  ने  अनेकों  सिफारिशों  कौ  हमने  वे  सिफारिदों  राज्य  सरकारों  के  पास
 भेज  दो  हैं  सदस्य  अच्छी  तरह  जानते  हैं  कि  राज्य  का  विषय  जेल  संबंधों
 कोई  भी  सुधार  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जाना  हम  जेल  संबंधी  सुधारों  का  पूरा
 समथ्थंन  करते

 उदाहरण  के  लिए  1979  से  1985  तक  जेल  संबधौ  सुधारों  कै लिए  11  राज्यों  को
 48.3  करोड़  रुपए  की  वित्तौय  सटायता  दी  गई  ।

 1985  से  1989  कै  दोरान  अनेक  राज्यों  को  137.56  करोड़  रुपए  की  अतिरिक्त
 राशि  दी  जाएगी  ।

 जेल  प्रशासन  के  नबीनीकरण  के  लिए  हमें  कुछ  राज्यों  से  योजनाएं  प्राप्त  हुई  इस
 कार्य

 के  लिए  हमने  1987-1990  के  दोरान  50  करोड़  रुपए  अलग  रख  छोड़े  ईं  87-88  के
 बजट  में  हमने  15  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  की  है  ।  मुद्दा  यह  है  कि  राज्यों  को  पहल  करके
 इन  संशोधसों  को  लागू  करना  चाहिए  ।

 भी  ई०  प्रस्यपू  रेडडो  :  क्या  आपने  कभी  गृह  मंत्रालय  में  राज्यों  के  साथ  किसी  सम्मेलन
 का  भायोजन  किया  है  ।  दि

 को  पो०  चिदस्थरस  :  इस  उद्देदय  से  सम्मेलन  बुलाने  में  मेरा  विदवास  नहीं  है'**  (  व्यवधान  )

 न
 प्रोਂ  एन०  जी०  क्या  सरकार  ने  न  केवल  मंत्रियों  बल्कि  विभिन्‍न  राज्यों  में  स्थिति जैलों  के  अधीक्षकों  का एक  सम्मेलन  बुलाया  है  भोर  इस  बात  का  निद्चित  किया  है  कि  इन

 सिफारिशों  में  से  कितनी  घड़ी  कितनी  रवाने  से  संबंधित  सजा  से  संबंधित  सिफारिशों  पर  बो तौन  सालों  के  दौरान  पूरी  तरह  विचार  विमर्श  किया  गया  है  या  नहीं  भोर  अगर  विचार  विमशं  के
 बाद  जरूरी  हुआ  तो  एक  वर्कंशाप  डबलपमेंट  बनाया  गया  ताकि  सरकार  कंदियों  के  साथ  मानवीय
 व्यवहार  सुनिश्चित  कर  सकै  ?  बहुत  सालों  प्ते  स्थिति  में  काफी  सुधार  नह्ी  हुआ  है  ।

 का

 भो पो० चिबस्बरम्‌ : अगर सम्मेलन बुलाने से समस्याएं हल होती हैं तो हम सम्मेलन
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 बु  ।  लेकिन  सम्मेलन  से  समस्याएं  नहीं  समस्याएं  राज्य  सरकार  द्वारा  इन
 सिफारिशों  पर  विच्ञार  करके  उन्हे  कर्याम्वित  करने  से  सुलभेंगी  ।

 प्रो०  एम०  जो०  रंगा  :  मुझे  संदेह  है  कि  मेरे  माननोय  मित्र  को  जेल  का  कोई  अनुभव

 है  |

 ह्रष्यक्ष  महोदय  :  अब  वे  दिन  लद  गए  ।

 क्वो  दिलोप  सिह  सूरिया  :  अध्यक्ष  जैसे  क्राइम  बढ़  रहा  है  भौर  क्राइम  करने  बालै
 लोग  अधिक-से-अधिक  जेल  जाना  चाहते  हैं

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  णाबा  चाहते  हैं  कि  भेजना  पड़ता  है  ।

 क्रो  विलोप  सिह  मूरिया  :  जाते  उसके  अनुसार  जेलों  कौ  वृद्धि  होनी  चाहिए  बह  नहीं  हो
 पायी  है  ।  बीस  भावमियों  का  जहां  वेरक  बना  हुआ  वहां  पचास-सौ  भर  जाते  हैं  भोर  बकरे  की

 तरह  भर  जाते  कई  कंदी  तो  जेलों  के  भन्दर  हवी  मर  जाते  क्राइम  बढ़  रहा  है  तो  कंदियों

 की  भी  वृद्धि  द्वो  रही  है  इसलिए  आप  अधिक-से-अधिक  जैल  बनाए  और  डमको  मानवौय  सुविधाएं

 मुहैया  कराने  हेतु  आप  क्या  करने  जा  रहे  यह  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  ।

 [  भ्रनुवाद  ]
 क्रौ  पो०  जिवम्बरस  :  हम  माननीय  सदस्य  की  चिता  हमारा  विध्वास  है  कि  जेलों  में

 जिन  समस्याओं  का  हमें  सामना  करना  पड़ता  है  खझतका  मुख्य  कारण  भीड़  हमें  न  केवल  भर
 जेलें  बनानी  चाहिए  बल्कि  हमें  बच्चों  भोर  स्त्रियों  क ेलिए  एक  अलग  किस्म  की  जेल  अथवा  एक
 अलग  प्रकार  का  अभिरक्षा  केन्द्र  स्थापित  करना  गृह  मंत्रालय  ने  राज्य  सरकारों  को  बहुत
 पतन्न  भेजे  प्रधान  मंत्री  ने  9  1985  को  मुख्य  मंत्रियों  को  लिखा  था  जिसमें  जेलों  में  बच्चों
 की  समस्याओं  को  प्रस्तुत  किया  गया  हम  इन  सभी  मामलों  पर  क्ागे  का्यंवाह्यी  करते  रहेंगे  ।

 श्री  दिनेश  गोस्वासी  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  जेल  सुधार  कायें  राज्य  का
 विषय  है  |  अगस्  यह  सच  है  तो  क्‍या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  संघ  धासित  क्षेत्रों  विशेषकर  दिल्ली
 मैं  जहां  पर  आपका  बहुत  अधिक  नियंत्रण  कितनी  सिफारिक्षों  को  स्वीकार  किया  गया  है  ताकि

 यह  पता  चल  सके  कि  इन  सिफारिशों  को  लागू  करने  में  केन्द्रीय  सरकार  कितनी  गंभीर  है  ?

 श्री  पी०  चिदम्बरम्‌  :.  जहां  तक  दिल्‍ली  का  संबंध  दिल्ली  पंजाब  जेल  नियमावली  का

 अनुसरण  करती  अब  हमनें  एक  निर्णय  लिया  है  कि  -  यह  सद्दी  है  कि  पंजाब  जेल  नियमावली
 को  पंजाब  प्रशासन  द्वारा  संशोधित  किया  जा  रहा  दहै'*****

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  हम  समभे  थे  कि  यह  तिहाड़  जेल  नियमावलि  का  पालन  करेगा

 झह्रध्यक्ष  सहोदय  ४  मैंने  सोचा  यह  आपके  नियम  हैं  ।

 )
 झो  पो०  चिबस्वरस  :  अब  हमते  एक  निर्णय  लिया  है  कि  पंजाब  जेल  नियमावलो  का

 अधाधुघ  अनुसरण  करने  की  बजाय  दिल्‍ली  अपनी  एक  स्वतंत्र  जेल  नियमावली  तैयार  मेरे
 श्पाल  से  ग॒ह  मंत्री  ने  इगित  किया  है  अप्र॑  ल  तक  उन्हें  दिल्‍ली  की  स्थिति  के  अनुरूप  पारित

 करना  होगा  ।  जहां  तक  अन्य  संघ  शासित  क्षेत्रों  का  प्रदन  उदाहरण  के  तौर  बसन
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 ह  20  1987

 TT
 झोर  दोव  ने  587  सिफ।रिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  3  को  अस्वीकार  कर  दिया  है  पर

 विचार  किया  जा  रहा  है  |  चण्डीगढ़  ने  147  को  स्वौकार  कर  लिया  20  को  अस्वीकार  कर

 दिया  तथा  30  पर  विचार  हो  रहा  है  ।  मिजोरम  ने  49  को  स्वीकार  कर  लिया  2  को

 कार  कर  दिया  अंडमाम  और  निकोबार  ने  491  शिफारिशें  स्वीकार  कर  लो  हैं  तथा  52

 को  अस्वीकार  कर  दिया
 |

 स्वीडन  के  साथ  संयुवत  उद्यम
 +  330.  डा०  कृपा  सिन्धु  भोई  :  क्या  बाणिज्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  स्वीडन  ने  तीसरे  विश्व  के  देशों  को  निर्यात  के  लिए  संयुक्त  उद्यमों  में  भागीद'रौ

 करके  भारत  के  साथ  द्विपक्षी  व्यापार  और  आथिक  सहयोग  को  बढ़ाने  में  अपनी  रुचि  दिखाई

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 स्वीडन  के  साथ  हमारे  व्यापार  की  वतंमान  स्थिति  कया  और

 संयुक्त  उद्यमों  के  लिए  यदि  कुछ  क्ष  त्रों  का  पता  लगाया  गया  है  तोवे  क्षेत्र  कोन
 से  हैं  ? ह

 थाणिज्य  मंत्री  पो०  शिव  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा
 भाता  है  ।

 विवरण

 से  भारत-स्वीडन  संयुक्त  भायोग  के  नई  दिल्‍ली  में  अबतूबर  !986  में
 जित  सातवें  सन्न  स्वीडन  के  प्रतिनिधिमंडल  भारत  को  नई  प्रौद्योगिकी  के  अन्तरण  मैं  तथा
 अन्य  बातों  के  साथ  साथ  तीसरे  देशों  को  भारतोय  निर्यात  बढ़ाने  में  भारत-स्वीडन  भौद्योगिक  संयुक्त
 छद्यमों  को  महत्वपूर्ण  भूमिका  पर  बल  दिया  ।  भारतीय  तथा  स्वीडन  दोनों  पक्ष  इस  पर  सहमत  थे
 कि  भारतीय  तथा  स्वीडन  कौ  कम्पनियों  के बीच  ओर  आगे  सहयोग  बढ़ाने  की  तथा  स्वीडन  की
 कम्पनियों  द्वारा  और  अधिक  निवेशों  क्री  संभाव्यता  का  पता  लगाने  की  पर्याप्त  ग्रुजाइश  इस
 पंदमं  में  स्वीडन  से  प्रोद्योगितीय  अन्तविचार  साधनों  के  लिए  विशेष  रूप  से  अभिज्ञात  किए  गए
 शच्च  प्रोद्योगिकी  क्षेत्रों  मे ंशामिल  है  :  हवाईं  तथा  रेल  बिजली
 का  इस्पात  मेषजीय  पदार्थ  तथा  उद्योग  में  ऊर्जा  का  कुशल  उपयोग  ।

 भारत  तथा  स्वीडन  के  बीच  व्यापार  शष  भीचे  दिया  गया  है  :--

 स्वीडन  को  निर्यात  स्वीडन  को  श्रायात  व्यापार  शेष
 1985-86  43.44  140.  .4  --  96.60
 1986-87  21.97  140.38

 ल-सितम्बर  )
 1985-86  5-86  17.47  63.93  —  46.46

 )
 डा०  कुर्पासिधु  भोई  :

 बस
 बहुत  प्रसन्नता  है  कि  मंत्री  महोदय  ने  एक  विस्तृत  उत्तर  दिया

 है  लेकिन  उत्तर  देते  वे  ह्वाल  में  हुई  घटनाओं  को  भूल  गए  दिसम्बर  स्वीडन  के  विदेश
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 व्यापार  मंत्री  भारत  आये  थे  ।  9  दिसम्बर  को  टाइम्सਂ  में  यहूं  प्रकाशित  हुआ  है  कि
 श्री  शिव  शंकर  ने  श्रीमती  अनीता  ग्रे  डिन  के  साथ  व्यापार  संतुलन  को  और  कम  करने  कै  लिए
 विस्तार  से  बातचीत  की  थी  ।  इस  संदमं  में  मैं  जानना  चाहुंगा  कि  क्या  उसके  बाद  से  कोई  छरीद
 मिशन  स्वीडन  से  भारत  आया  है  जिसमें  स्वीडन  के  आयातकर्ताओं  का  बड़ा  डेलीगेशन  भी
 लित  है  जिसे  इस  वर्ष  के  शुरु  में  चमड़ा  प्रदर्शनी  को  देखने  के  लिए  आता  था  जिससे  थे  भारत  से

 चमड़  में  निर्यात  बद्धि  की  सम्भावनाओं  का  पता  लगा  सके  भोर  अगर  आया  है  तो  ऐसे  शिष्टमंडल
 के  भ्रमण  के  क्‍या  परिणाम  भा रों  का  ब्यौरा  तथा  कए  गए  समभोठतों  का  विवरण  तथा

 उनकी  शर्ते  क्‍या  हैं  ।

 श्री  पौ०  शिव  शंकर  :  जो  आडइंर  भिले  हैं  उनका  एक-एक  करके  ब्योरा  देना  मेरे  लिए
 संभव  नहीं  होगा  ।  सैकिन  तथ्य  यह  है  कि  स्वीडन  के  व्यापार  मंत्री  से  मेरी  मुलाकात  के  बाद  तथा

 दोनों  दैशों  के  बीच  व्यापार  अन्तर  को  कम  करने  के  हद  दये  से  सहमत  होने  के  स्थिति  क्छ

 बेहतर  ह्वोती  जा  रही  है  जेसाकि  माननीय  सदस्य  ने  ठीक  ही  बताया  कि  इस  वर्ष  मनवरी  में  एक
 बढ़ा  शिष्टमंडल  चमड़ा  प्रद्श तो  हेतु  मद्रास  भाया  था  भोर  वे  विभिन्‍न  आडंरों  की  बुकिंग  के  लिए  तैयार

 हो  गये  और  वास्तव  मेरी  जानकारी  यह  है  कि  रुन्होंने  कुछ  आइंर  भी  बुक  किये  हैं  जेसा

 कि  मैंने  बताया  है  कि  विवरण  मेरे  पास  उपलब्ध  नहीं  है  ।  इसऐे  भार्त  से  निर्यात

 करने  के  उद्देश्य  से  मेरे  भोर  स्वीडन  के  मंत्री  द्वारा  कतिपय  चुनिंदा  उत्पादों  का  भी  पता  गाया  गया

 था  तथा  कतिपय  परम्परागत  चीजों  के  जिनका  हम  स्टीडन  को  निर्यात  करते  रहे  वे  इस

 बात  को  सुनिश्चित  करते  के लिए  सहमत  हो  गयी  थी  कि  डनकी  माक्किट  में  ये  उत्पाद  सरलता  से

 छपलब्ध  हों  ।  ये  उत्पाद  सूती  बेड  सिले-सिलाये

 खेलकद  का  समान  तथा  मूल्यवान  और  नकली  जेवर  हैं  |  ये  विभिन्‍म  मद्दे

 बंठक  के  परिणामों  के  बारे  में  भविष्यवाणी  करना  अभी  जल्दबाजी  होगा  लेकिन  मामलों  पर

 समय  समय  पर  नियन्त्रण  किया  जा  रहा  है  ।

 डा०  कृर्पापिधु  भोई  :  क्‍या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्‍या  जेनेवा  ते  हाल  ही  में  स्वीडन  की

 सहायता  से  भारतौय  कुटीर  उद्योगों  के  उत्पादों  के  विपणन  के  कार्यक्रम  को  लागू  किया  क्‍या

 दोनों  देशों  के  व्यापारिक  समुदार्धों  क ेबीच  अधिक  परस्पर  क्रिया  तथा  दोनों  देशों  के  ब्यापार  को

 बढ़ाने  के  लिए  मंत्री  स्तर  तथा  अधिकारौ  स्तरों  पर  भौर  अधिक  बातचीत  करने  की  आबद्यकता
 पर  विचार  किया  गया  है  भौर  यदि  किया  है  तो  इस  संबंध  में  क्‍या  प्रगति  हुई  है  ।

 अर  पी  शिव  झांकर  :  जेनेवा  ?  मैं  प्रघन  को  ठीक  से  समझ  नहीं  पाया  लेकिन  मैं  सामान्य
 रूप  से  कहना  चाहूंगा'**

 डा०  कृपासिधु  भोई  :  आई०टो०  जेनेवा  ।

 क्रो  पी०  शिब  शंकर  :  सामान्‍य  रूप  से  मैं  बतासा  चाहूंगा  कि  संयुक्त  आयोग  की  अक्तूबर
 में  हमारो  बंठक  के  पश्चात्‌  तथा  बाद  में  मेरी  और  व्यापार  मंत्री  की  बार्ताओं  के  बाद  व्यापार

 बढ़ाने  के  संदर्म  में  दोनों  देशों  के बीच  सहयोग  करने  संबंधी  स्थिति  प्रशंसनोय  रहीं  है  ।  इस  स्थिति

 में  मेरे  पास  इसके  परिणामस्वरूप  प्राप्त  द्वोने  बाले  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  ह  लेकिन  मुझे  विद्वास  है
 कि  दोनों  देशों  के  बीच  द्विपक्षीय  व्यापार  बढ़ेगा  ।



 उत्तर
 20  1987

 _  {ea}  ्पादज-ाएएए नमन

 चाय  धौर  काफी  का  उत्पादन

 #33  ',  झो  शान्ति  धारीबाल  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 क्‍या  सरकार  ने  खाय  ओर  काफी  के  निर्यात  के  लिए  कोई  धोमा  निर्धारित  की

 यवि  तो  क्या  इसके  परिणामस्वरूप  चाय  और  काफी  का  निर्यात  भपेक्षाकृत

 कम  होगा  ओर  उसका  व्यापार  संतुलन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़े

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  चःय  ओर  काफी  के  निर्यात  के  लिए  निर्धारित  कोटे

 में  वुद्धि  करने  का  विचार

 यदि  तो कब  तक  और  इसमें  कितनी  वृद्धि  करने  का  विचार  भोर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 ]
 बाणिज्य  संत्रो  पो०  दिव  :  इस  समय-चाय  तथा  काफी  के  निर्यातों  पर

 सरकार  द्वारा  कोई  सीमाएं  अथवा  प्रतिबंध  लागू  महीं  किए  गए  हैं  ।

 से  प्रश्न  ह्वी  नहीं  छठते  ।

 ]

 हि
 श्री  शांति  धारोवाल  ।  अध्यक्ष  इन्टरनेशनल  काफी  एसोसिएशन  भारत  की

 पोर्टेबल  जोकि  लगभग  एक  सलाझ्ष  टन  को  के  बदले  में  सिर्फ  39  हजार  टन  का  कोटा
 भारत  को  दे  रखा  है  जबकि  भारत  ने  इंटरनेशनल  कौफी  एसोसिएशन  को  बेठक  में  कई  बार  यह  कोटा

 घढ़ाकर  65  हजार  टन  किए  जाने  की  मांग  की  हैं  |  व्घर  इण्डोनेशिया  और  अफ्रीका  भादि  कई
 दैदा  ऐसे  जिनको

 निर्यात  क्षमता  का  42  परसेंट  से  लेकर  100  परसेंट  तक  का  कोटा  दिया  गया
 मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  लानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  सरकार  इन्टरनेशनल  काफौ

 एसोसिएशन  की  अप्रैल  में  होने  वाली  बंठक  में  इस  अन्याय  के  बिरुद्ध  आवाज  उठायेगी  और  अब
 तक  जो  प्रयास  किए  गए  उनसे  ज्यादा  भी  कुछ  कर  पायेगी  ।

 व
 भरी  पी०  शिव  शंकर  :  जहां  तक  इन्टरनेशनल  कॉफी  एसोसिएशन  का  सम्बन्ध  हमारे

 मत्र
 ने  जो  कुछ  कहा  वह्‌  सही  है  ।  उन्होंने  हमारा  कोठा  39  हजार  टन  फिक्स  किया  है  परन

 जैसा  हम  करते  हमारा  निर्यात  सिर्फ  इन्टरनेशनल  कौफौ  एसोसिएशन  के  देक्षों  के  साथ  ही  नही
 होता  बल्कि  दूसरे  कई  देश  हैं  जो  इस  एसोसिएडन  से  संबंधित  नहीं  हैं  भौर  हम  उनको  भी  निर्यात
 करते  जहां  तक  अप्रैल  में  द्वोने  गाली  बेठक  का  सवाल  हमने  जिस  तरह  से  इससे  पूर्व  मांग
 को  है  कि  हमारा  कोटा  बढ़ाया  जाना  उसी  तरह  से  हम  अपनी  कोशिश  जारी
 इण्सान  आशाभों  पर  जौधित  है  और  हम  भी  आछएशा  करते  हैं  कि  इन  देशों
 बढ़  जाएगा  ।

 हैं
 कि

 इन  देशों  के  साथ  हमारा  कोटा

 शो  शांति  घारोवाल  :  अध्यक्ष  मेरा  प्रशन  चाय  भौर  कौफी  दोनों  के  बारे  में  है  ।
 झी  घालकथि  वबेरागो  :  आप  शांति  से  काम  लीजिए  ।
 भरी  ज्ञांति  घारौदब्ाल  :  मैं  आपके  माध्यम  से  कॉफी बे

 काशीश
 पर  सवाल  कहूंग

 बे

 चाय  पर  बोलेंगे  क्योंकि  ये  **
 फरूगा  और  बैंसगी  जो

 ]
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 झव्यक्ष  महोदय  :  बे  तो  अफोम  पर  बोल गे  ।

 भरी  शांति  धारीवाल  :  अफौम  पर  तो  ये  अकैले  में  बोलते  हैँ  परन्तु  चाय  का  जहां  तक
 सम्बन्ध  है  जेब  को  तो  सिंगल  पीते  हैँ  भौर  दूसरा  कोई  पिलाये  तो  डवल  पीते  इसलिए  चाय
 पर  ये  बोलेंग  ।

 मेरा  दूसरा  प्रइन  यह  है  कि  भारत  की  स्थिति  ऐसी  है  कि  एक  ओर  तो  कीमतों  में  गिरावढ
 भा  रही  है  ओर  गिरावट  की  वजह  से  भारत  को  इस  वर्ष  करीब  30  या  40  करोड़  रुपये  का  घाटा

 होगा  ।  दूसरी  भोर  बड़ी  छत्पादन  क्षमता  वाले  देश  अपने  बोट  के  आधार  पर  अधिक  आदेष्  अपने
 पक्ष  में  करवा  लेते  हैं  |  द्वाल  ही  पहली  बार  इन्टरनेशन  काफी  एसोसिएदन  ने  बड़  उत्पादक
 देशों  का  सुझाव  रिजेक्ट  किया  है  भोर  ऐसा  पहली  बार  हुआ  है  क्योंकि  15  लाख  थले  वहां  पहुंच

 नहीं  पाये  ।  हमारे  लिए  यह  आशा  की  किरण  मैं  आपके  माध्यम  से  फिर  अपने  पूरब  प्रइन  को

 दोहराते  हुए  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  कुछ  कीजिए  ।

 श्री  पौ०  शिव  शांकर  :  अध्यक्ष  इस  वर्ष  काफी  का  एक्सपोर्ट  बहुत  अच्छा  रहा  है  और

 इसकी  यूनिट  बेल्यू  भी  बेहतर  रहौ  इस  वर्ष  लगभग  300  करोड़  रुपये  की  काफी  का  हम
 निर्यात  कर  रहे  हैं  और  यूनिट  वंल्यू  बढ़ने  की  वजह  जंसा  मैंने  इससे  पूर्व  हमारी  कोशिश
 बराबर  जारी  रहेगौ  कि  हमारा  बढ़े  |  अगर  नहीं  बढ़ता  है  तो  दूसरे  देशों  जो
 मेशनल  कॉफी  एसोशिएशन  से  सम्बन्धित  नहीं  भी  निर्यात  करते  हैं  और  वहां  हमारा  निर्यात
 टीक  ढंग  से  हो  रहा  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  हम  सिर्फ  इन्हों  देशों  के  साथ  जुड़े  हुए  कई  दूसरे
 देश  भी  हैं  जिनके  साथ  दम  रे  सम्बन्ध  हैँ  ओर  जहां  हम  काफी  निर्यात  करते

 [  प्रनुवाद  ]

 श्री  पो०  कुलनदईबेलु  :  मैं  चाय  के  बारे  में  पूछ  रहा  हूं  न  कि  काफी  के  बारे  में  ।
 चाय  के  सम्बन्ध  मे  यह्द  स्थिति  है  कि  हम  बड़े  पैमाने  पर  निर्यात  कर  रहे  भारत  इस

 समय  भी  विद्वव  में  चाय  के  बड़े  निर्यात  कर्ताओं  में  से  एक  चाय  के  सम्बन्ध  में  बात  यह  है  कि
 निर्यात  माकिट  परनियंत्रण  टाटा  और  विरला  जैसे  बड़े  चाय  बागान  मालिकों  का  यद्यपि  मैं
 बोर्ड  का  एक  सदस्य  हूं  फिर  भी  मैं  निर्यात  पर  नियंत्रण  नहीं  कर  पाता  संसद  सदस्थों
 को  भी  निर्यात  प्रोत्साहन  परिषद  बोड्  में  सीट  नहीं  मिल  पाती

 चूंकि  निर्यात  माकिट  को  टाटा  भर  बिरला  जेसे  बड़े  चाय  बागानों  के  मालिकों  द्वारा
 नियंत्रित  किया  जा  रहा  छोटे  चाय  बागान  मालिक--जिनके  पास  5  एकड़  अथवा  3  एकड़  भूमि

 विभिन्‍न  देक्षों  मे ंअपनी  चाय  का  निर्यात  नहीं  कर  पाते  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  आगे  भाने  का
 निवेदन  करता  हूं  ताकि  छोटे  चाय  बागान  मालिकों  के  हूकों  की  सुरक्षा  सुनिद्चित  हो  सके  तथा
 उनकी  चाय  का  दूसरे  देशों  को  निर्यात  द्वो  सके  ।

 झध्यक्ष  महोदय  :  या  आप  मेरे  माननीय  सदस्यों  को  उस  बोडं  में  अधिक  प्रभावी  बनाये  ।

 भो  पोौ०  शिव  शंकर  :  ये  सदस्य  उनका  कार्यकाल  कुछ  समय  पश्चात  समाप्त  होने
 वाला  है  ।  इस  माह  के  अन्त  में  उनका  कार्यकाल  समाप्त  हो  रहा  है  ।

 ॥॒  श्री  एस०  जयपाल  रेड्डो  !  माननीय  सदस्य  को  प्रभावी  बनाने  का  एक  ही  रास्ता  है  कि
 फिर  से  सदस्य  बना  लिया  जाये  ।



 मौश्षिक  उत्तर  20  मार्च  1987.

 भी  पी०  शिव  शंकर  :  मैं  उनकी  चिन्ता  को  समभता  वास्तव  में  नीलाम

 प्रणाली  जो  हमने  शुरू  की  है  तथा  जिसका  सम्पूर्ण  चाय  बिक्री  प्रणाली  पर  वर्चस्व  छोटे  उत्पादकों

 कै  हितों  की  सुरक्षा  करती  वास्तव  इस  मीलाम  प्रणाली  के  कारण  छोटे  उत्पादकों  को  बेहतर

 मूल्य  प्राप्त  हो  रहा  है  लेकिन  जब  निर्यात  की  बात  सामने  आती  यह  ठीक  है  कि
 चाय  बोर्ड  काफी  रूचि  से  रहा  है  भोौर  इसके  लिए  मैं  चाय  बोर्ड  को  बधाई  देता
 हूं--वास्तव  अपने  माननौय  सदस्य  ने  भी  बघाई  दी  है--तो  चाय  निर्यात  को

 प्रोत्साहित  करने  के  लिए  कुछ  और  काये  करने  कौ  आवश्यकता  यह  सच  नहीं  है  कि  केवल

 बड़ी  कम्पनियाँ  हो  निर्णत  कर  रही  हैं  |  हमें  चाय  का  निर्यात  करने  के  लिये  सरकारी  क्षेत्र  के
 संगठनों  को  भी  अनुमति  दे  दी  है  ।  वास्तविकता  यह  है  कि  हमन  चाय  व्यापार  निगम  को  भी  चाय
 निर्यात  करने  को  कहा  है  किन्तु  यह  भिन्‍न  बात  है  कि  वे  इसमें  कहां  तक  सफल  हुए  हैं  क्योकि

 उन्हें  खुली  नीलामी  से  चाय  खरीदकर  निर्यात  करना  पड़ता  है  ।
 वास्तव  में  मूल्य  वद्धित  चाय  के  निर्यात  से  अच्छा  मूल्य  प्राप्त  होता  इस  वर्ष  मूल्य

 बद्धित  चाय  का  निष्पादन  शुन्य  रहा  है  जिसके  कारण  मैं  स्वयं  भी  डलभन  में  हूं  ।  मुझे  विदवास  है
 कि  मूल्य  बद्धित  चाय  का  निर्यात  एक  बार  आरम्भ  हो  जाये  तो  हमें  भाशा  है  कि  हमें  बेहतर  मूल्य
 मिल  जायेगा  ।  एकक  मूल्य  बढ़  जायेगा  ।  इस  वर्ष  की  हिथति  यह  है  कि  निर्यात  से  मिलने  बाला

 मूल्य  उत्साहवर्धंक  नहीं  हैं  ।  गत  वर्ष  2230  लाख  किलो  का  निर्यात  करके  हम  674.25  करोड़
 रुपया  प्राप्त  कर  सके  थे  '  इस  वर्ष  निर्यात  में  थोड़ी  सी  कमी  भाई  है  ओर  अब  मैं  इसलिये  संतुष्ट
 नहीं  हूं  क्योंकि  इस  वर्ष  600  करोड़  रुपये  का  भी  निर्यात  नहीं  हो  पाया  हसलिये  चाय  बोडं  के
 सदस्यों  जिनका  हम  दृढ़तापूर्वंक  समर्थन  कर  रहे  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  अपेक्षित  कदम
 डठाना  चाहिए  ।

 भरी  हरेन  मुसिज  :  माननीय  मंत्री  ने  बताया  है  कि  1985  और  1986  में  बाय
 बोर्ड  से  बराबर  को  राशि  का  निर्यात  किया  गया  था  किन्तु  उपलब्ध  आंकड़ों  से  यह्‌
 स्पष्ट  होता  है  कि  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  बराबर  की  म'त्रा  का  निर्यात  किया  गया  था  किन्तु
 1985  की  तुलना  में  1986  में  इसे  कम  राशि  प्राप्त  हुई  थी  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  पूछना  चाहता

 हूं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  1985  के  मुकाबले  1986  में  घटिया  चाय  का  छत्पादन  होने  के  कारण
 ऐसा  हुआ  था  ?

 क्‍या  निर्यात  से  अपेक्षित  इसलिये  नहीं  मिल  पाई  क्‍योंकि  बागानों  में  पंदा  होने  बाली
 चाय  नीलामी  केन्द्रों  तक  समय  पर  नहीं  पहुंच  पाई  थी  जिसके  कारण  घटिया  किस्म  की  चाय
 सप्लाई  की  गई  थी  ।

 हा
 पो०  छ्षिव  धांकर  :  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  माननीय  सटस्य  के  दोनों  ही  अनूमान

 सही  नहीं  1984-85  में  2170  लाख  किलो  निर्यात  की  गई  थी  जिससे  हमें  771.39  करोड़  | रुपया  प्राप्त  हुमा  था
 ।  1985-86  2229.20  लाख  किलो  चाय  निर्यात  की  गईं  थी  किन्‍्त

 उसका  मूल्य  कम  प्राप्त  हुआ  जैसा  कि  मैं  कह  चुका  हूं  कि  इसका  कुल  मूल्य  बांद्धित  भादि

 |

 674.25 करोड़ रुपया '986-87 में अप्रेल से दिसम्बर तक लाख किलो चाय का निर्यात | किया गया हे ओर उससे करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे । । इस परतसप्श के कारण जब उत्पादन अबिक होता है जे सका मा कप पढ़ता देशों में उत्पादन दर बहुत अधिक
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 हमें  अपने  उत्पादन  की  प्रतिस्पर्धा  उन  देशों  के  उत्पादन  से  करनी  पड़ती  है  ।  इन  देशों  में  जब
 फसल  भच्छी  होती  तब  मूल्य  गिर  जाता  है  और  उसका  प्रभाव  हम  पर  भी  पड़ता
 विक  स्थिति  यह  है  कि  जहूं  तक  अपने  देश  का  संबंध  है  इस  वर्ष  उत्पादन  400  लाख  किलो  कम

 हुआ  है  भौर  गत  अक्तूबर  तक  मूल्य  स्थिर  नहीं  हो  पाये  थे  ।  मैं  हर  महौने  प्रतौक्षा  करता

 मूल्य  कम  थे  क्‍योंकि  अन्य  देशों  में  फ्सल  अच्छी  हुई  थी  और  बाजार  मूल्य  कम  द्वो  गये  थे  ।  किन्तु
 मूल्य  अक्टूबर  से  स्थिर  होने  शुरू  हो  गये  थे  ।  अब  स्थिति  यह  है  कि  यदि  ओभऔौर  देशों  में  फसल

 अच्छी  होती  है  ओर  हमारे  देश  में  मच्छी  नहीं  होती  है  तो  इसका  नतीजा  खराब  निकलता

 यदि  अन्य  देशों  में  फसल  खराब  द्वोती  है  तथा  हमारे  देश  में  अच्छी  होती  तो  मूल्य
 बढ़  जाते  हैं  |  यह  बहुत  कुछ  प्रकृति  पर  निर्मर  करता  है  ।

 संयुक्त  राज्य  झ्रमरोका  को  निर्यात
 $+३24.  श्रो  वेजावाड़ा  पपी  रेड्डी  :  गया  बाणिज्य  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  को  वर्ष  1984-85  5  भर  1985-86  के  दोरान  किन-किन

 बस्तुओं  का  निर्यात  किया  और

 पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  इनसे  कितनी  विदेश्षौ  मुद्रा  कौ  आय  हुई  और  अमरीका  को

 निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  प्रयास  किये  हैं  ?

 वाणिज्य  सन्‍्त्री  पी०  शिव  :  तथा  एक  विवरण  सभा-पटल  पर

 रखा  जाता  है  ।
 विधरण

 तथा  1984-85  तथा  1985-86  के  दोरान  संयुक्त  राज्य  अमरीका  को
 निर्यातित  मुख्य  मर्दे  हैं  :  सेले  सिलाए  परिघान  तथा  अन्य  पेट्रोलियम
 नियरी  चमड़ा  तथा  डसके  कालीन  तथा  नमदे  एवं  मसालों  तथा  अमुद्री
 हत्पादों  जेसे  कृषि  उत्पाद  ।

 हु

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  को  1984-85  तथा  1985-86  के  दौरान  हुए  गैर-तेल  निर्यातों

 से  अजित  विदेशी  मुद्रा  निम्नोक्त  प्रकार  है  :--

 करोड़
 यषं  संयुक्त  राज्य  प्रमरका  को  तमिर्यात

 1984-85  1765.83

 1985-86  1994.48

 अन्तिम  हैं  भोर  इनमें  संशोधन  हो  सकता  है  ।

 विभिन्‍न  उत्पादों  के  हमारे  निर्यात  बढ़ाने  के लिए  किए  गए  अनैक  उपायों  से  संयुक्त  राज्य

 अमरीका  को  भी  होमे  वाले  हमारे  निर्यातों  को  सद्दायता  मिलेगी  ।  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  विशेष

 संदर्म  में  निर्यात  बढ़ने  कै लिए  किए  गए  अनेक  उपायों  में  शामिल  बाजार  व्यापार

 मेलों  तथा  प्रदर्शनियों  में  भाग  क्रेता-विक्रेता  बंठक  तथा  विशेष  प्रचार  कार्यक्रम  ।

 ओर  बेजावाड़ा  पथी  रेड्डो  :  अध्यक्ष  विवरण  के  अनुसार  विवरण  में  मेलोंਂ

 का  भी  उल्लेख  किया  गया  है  ।  मैं  यह  जानना  चाह्ृता  हूं  कि  इन  अजंनों  पर  व्यापार  मेललों  का  क्या

 प्रभाव  पड़ता  है  ।
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 और  यह  भी  कि  क्या  यह  सच  है  कि  व्यापार  मेले  देश  का  प्रचार  करने  की  अपेक्षा

 व्यापार  मेला  प्राधिकरण  के  सभापति  का  अधिक  प्रचार  करते  हैं  !

 झी  पौ०  शिव  शांकर  :  मैं  माननीय  सदस्य  के  बाढ़  के  प्र  क्षण  के  बारे  में  कुछ  नहीं

 कहना  चाहा  हूं  क्योंकि  उनके  प्र  क्षण  से  सही  स्थिति  का  पता  नहीं  चलता

 व्यापार  मेलों  ने  वास्तव  में  अच्छाकाये  किया  अमरीका  में  तो  यह  स्थिति  है  कि  शेष

 पार  हमारे  पक्ष  में  रहता  आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  निर्यात  में  उत्तरोत्तर  वृद्धि  हुई  मैं  यह्‌
 भी  कहना  चाहूंगा  कि  1986  में  वास्तव  में  निर्यात  में  कुछ  गिरावट  भाई  थी  और  इसका  कारण

 यह  है  कि  उस  वर्ष  हम  अमरीका  को  कच्चा  तेल  निर्यात  महीं  कर  पाये  थे  '  1985  अन्तिम  वर्ष
 था  जब  हम  कच्चा  तेल  निर्यात  कर  सके  थे  जो  अमरीका  को  निर्यात  किया  गया  भच्छा  माल

 किन्तु  मैं  यह  भी  कहनਂ  चाहूंगा  कि  1985-868  अन्य  वस्तुओं  का  निर्यात  भी  अच्छा  रहा  था  यदि

 मुझे  आंकड़  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  दी  जाए  तो  मैं  यह  भी  बता  दू  कि  वर्ष  1986  में  भी  यह
 स्थिति  रही  है  कि  इस  बे  में  2283  20  लाख  डालर  के  सामान  का  निर्यात  हुआ  था  ओर  आयात
 150  7  लाख  डालर  का  हुआ  था  और  यह  7735  लाख  डालर  के  व्यापार  की  उस  बकाया  राशि
 को  छोड़कर  है  जो  हमारे  पक्ष  में  रहा

 थ्री  बेजावाड़ा  पपो  रेड्डी  ै  निर्यात  में  आंध्र  प्रदेश  का  क्‍या  हिस्सा  रहा  है  ?

 झो  पी०  शिव  शंकर  :  मुर्भे  खेद  है  कि  मैं  यह  नहीं  बता  पाऊ गा  कि  आंध्र  प्रदेश  से  अमरीका
 को  कितनी  राशि  का  माल  निर्यात  किया  गया  था  किन्तु  समग्र  रूप  से  मैं  इतना  अवश्य  कहना
 चाहूंगा  कि  मैं  स्वयं  भी  इससे  संबद्ध  रहा  हूं--और  वास्तविकता  यह  है  कि  मैं  सरकारी  अंधिकारियों
 से  भी  बात  करता  रहता  यदा-कदा  जब  भी  वे  मेरे  पास  आते  हैं--कि  ब्यवहारिक  रूप  से  आंध्र
 प्रदेश  से  नगण्य  निर्यात  हुमा  है  ।  वहां  से केवल  400  करोड़  रुपये  का  निर्यात  हुआ  इस  400
 करोड़  रुपये  में  से  भी  अधिकांश  निर्यात  तम्बाकू  का  हुआ  है  :  मैं  कृषकों  से  बात  करता  रहता  हू
 ओर  मैंने  उनसे  भी  कृषि  उत्पाद  निर्यात  बढ़ाने  का  अनुरोध  किया  इस  तथ्य  क  रहते  हुए  कि
 कृषि  संबंधी  कुछ  वस्तुओं  पर  !  जुलाई  1986  से  सी०  सी०  एस०  बढ़'ये  जाने  के  बावजूद  कृषि
 सबंधी  वस्तुओं  के  निर्यात  के  लिए  हम  यथा  संभव  जो  हमसे  बम  हम  करेंगे  और  यदि  हमें
 यह  पता  चले  कि  बेहतर  निर्यात  के  लिए  इस  प्रकार  के  कदम  उठाने  की  आवश्यकता  है  तो  हम
 उपेक्षित  कदम  उठायेंगे  ।

 ]
 श्री  सौ०  पौ०  ठाकुर  :  अध्यक्ष  यू०  एस०  ए०  तथा  अन्य  देशों  में  जो  निर्यात  की

 कमी  हुई  है  उसके  मुख्य  कारण  क्या  हैं  कि  यह  प्रोटंक्शनिज्म  के  चलते  और  क्वालिटी  पूरौ  नहीं
 होने  के  कारण  हुआ  है  ?  इसके  साथ  ही  हम  जो  कांट्रं कट  करते  हैं  ओर  उसमें  जिस  तरह  का
 सामान  देने  का  वायदा  करते  हैं  वह  नहीं  दे  पाते  हैं  ?

 झरी  पो०  शिव  शंकर  :  अध्यक्ष  निर्यात  की  कमी  तो  इस  वर्ष  नहीं  हुई  है  ।  मेरे  पास
 अप्र  ल  से  जनवरी  तक  के  जो  आंकड़े  हैं  डसप्ले  स्पष्ट  है  कि अभी  तक  10  हजार  करोड़  से  ज्यादा
 का  निर्यात  हो  चुका  है  और  फरवरी  व  मार्च  का  जिस  तरह  का  ट्रेंड  दिख!ई  दे  रहा  है  उससे  भी
 पता  चला  है  कि  निर्यात  में  कोई  कमी  नहीं  हुई  मैंने  इससे  पहले  भी  कट्टो  है कि  हमारा  जो
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 '
 टारगेट  वह  पूरा  हो  जाएगा  ।  इसलिए  निर्यात  की  कमी  हो  रही  है  ऐसो  बात  नहीं  गत  वर्ष
 से  लगभग  15-16  सौ  करोड़  से  ज्यादा  का  निर्यात  इस  वर्ष  हो  रहा  है  ओर  जेसे  कि  प्रधान  मंत्री
 जी  ने  पालियामेंट  में  और  उसके  बाहर  भी  कहा  है  कि  17.3  प्रतिशत  की  वृद्धि  इस  बे  निर्यात  में

 हुईं  यह  जरूर  है  कि  पांच  जगद्दों  पर  भोर  चू  कि  यूनाइटिड  स्टेट्स  में  कुछ  थोड़ा  बहुत
 निज्म  काऊटी  वेलिंग  डियूटीज  भी  हैं  भौर  एंटी  डेम्पिग  टेक्स  भी  चालू  इस  तरह  से  ई०
 ई०सी०  कंट्रीज  के  अन्दर  टेरिफ  ज्यादा  किया  जहां  तक  माल  दूसरे  देशों  मे ंजाने  का सवाल

 है  उसमें  हम  उन  देशों  के  साथ  कोटा  फिक्स  करतें  कुछ  क्वालिटी  का  असर  भी  हो  सकता  है
 लेकिन  इन  सब  मुश्किलों  के  बाधजूद  भी  हमारा  निर्यात  कुछ  अच्छा  द्वी  हुआ  है  ।  ओर  हम  बेहतर
 तरीके  से  काम  कर  रहे

 ह

 [  प्रनुवाद  ]

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  क्‍या  माननीय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 यह  सच  है  कि  निर्यात  के  क्षेत्र  में  बड़े  ब्यापारिक  घरानों  का  सहयोग  उत्तरोत्तर  कम  द्वोता  जा  रहा

 है  जबकि  आयात  के  मामले  में  उनका  अदय  बढ़  रहा  है  ?  यदि  तो  इस  प्रवृत्ति  को  रोकने  के

 लिए  क्‍या  उपाय  करने  का  दिचार  किया  गया  है  ?

 क्री  पो०  शिव  शंकर  :  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  मैं  कहना  चाहता  हूਂ
 कि  इन्जीनियरिंग  क्षेत्र  में  30  सबसे  बड़ी  कम्पनियां  27  करोड़  रुपये  मूल्य  के  सामान  का  निर्यात

 कर  रही  है  ।  सामान्‍य  क्षेत्र  में  50  बड़ी  कम्पनियां  30  करोड़  रुपये  मूल्य  का  निर्यात  कर  रही  हैं  ।
 मैं  स्वयं  इस  काम  में  लगा  हुआ  हूਂ  और  मैंने  इत  कम्पनियों  के  प्रतिनिधियों  को  आमंत्रित  किया

 मैंने  चेम्ब  को  इस  आशय  के  पत्र  भी  लिखे  हैं  कि  वे  अपना  निर्यात  बढ़ाएं  ।  हम  उनके
 निधियों  के  साथ  निरन्तर  बातचीत  करते  रहते  हम  कम्पनी  नियम  में  संशोधन  भी  कर  रहे
 जैसा  कि  मैंने  पहले  सूचित  किया  है  कि  इन  कम्पनियों  द्वारा  अपने  तुलन-पत्र  में  यह  दर्शाना  अनिवार्य

 होगा  कि  उन्होंने  कितनी  विदेशी  मुद्रा  का  प्रयोग  किया  है  तथा  कितनी  अर्जित  की  है  ताकि  राष्ट्र
 को  उनके  क'यं-निष्पादन  का  पता  चल  ।  रहे  ;  उनके  द्वारा  नर्यात  बढ़ाने  का  एक  ही  रास्ता  है  कि
 उन्हें  इसके  लिए  राजी  किया  वे  घरेलू  बाजार  से  अधिक  आकर्षित  होते  हैं  भोर  रुन्‍्हें  यहां
 बेहतर  कीमत  प्राप्त  है  ।  इस  कारण  वे  अपना  माल  देशी  बाजार  में  बेचने  का  प्रयत्न  करते  हैं
 ओौर  निर्यात  की  ओर  ध्यान  नही  देते  ।  मैं  मानता  हू  कि  यह  बुरी  बात  है  |  हम  जो  कुछ  भी  कर
 सकते  कर  रहे  हैं  ।

 भरी  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  उनके  आय त  का  कया  द्वोगा  ?  आप  उस  पर  रोक  लगाने  के
 लिए  कुछ  नहीं  कर  रहे  ।

 श्री  पी०  शिव  शंकर  :  यह  है  कि  जहां  तक  आयात  का  संबध  तकनौकी  वष्टि  से
 विकसित  मशीनरी  जिसके  ह्वारां  उत्पादन  किया  हमें  उसके  आयात  की  अनुमति  देनी
 अन्यथा  हमें  उस  रुत्पाद  का  ही  आयात  करने  को  भनुमति  देनी  पड़ेगी  ।  आयात  के  लिए  कई  बातों
 का  ध्यान  रखना  पट्टता  किन्तु  मैं  सभा  को  भाइवासन  देता  हुਂ  कि  जिन  वस्तुओं  के  उत्पादन  के
 लिए  घरेलू  क्षमता  विद्यमाम  उस  मशीनरी  के  आयःत  की  अनुमति  नद्डीं  दी  जा  रही  ।  हम  कुछ
 उप।य  कर  रहे  यह  एक  निरन्तर  प्रक्रिया  है  जिसे  हमें  जारी  रखना  वास्तव  में  हम  विभिन्न
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 तन्त्रों  क ेबीच  समस्वय  स्थापित  कर  रहे  इस  प्रयोजन  के  लिए  एक  समन्वय  समिति  तथा  सांचवों

 की  सर्मिति  बनाई  गई  मैं  बीच-बीच  में  इस  बारे  में  जांच  करता  रहा  हू  ।  हम  अनावश्यक

 भायात  को  समाप्त  करने  के  लिए  जो  अति  भावश्यक  कदम

 ]
 श्रीमती  ऊषा  ठक्कर  :  अध्यक्ष  मैं  माननौय  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहती  हूं  कि

 फेरल  से  काली  मिच्च  का  निर्यात  होता  इस  साल  उस  का  निर्षात  कुछ  कम  हुआ  क्‍या  यह  सच

 है  भोर  सच  है  क्‍यों  कम  हुआ  है  ?  -

 श्री  पी०  शिव  शंकर  :  काली  मिच  की  उपज  कम  इस  वास्ते  निर्यात  कम  हुआ
 लेकिन  एक  घात  मैं  आप  से  निवेदम  करू  कि  इस  वर्ष  काफी  अच्छी  कीमतें  मिली  हैं  ।

 भारत-पमरोका  कपड़ा  समझोता
 #337.  श्री०  जी०  एस०  बासबराज  :

 श्री  एस०  एस०  :  क्‍या  वस्त्र  सन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  अमरीका  को  हथकरघा  कपड़े  और  हथकरघे  के  कपड़े  के  सिले-सिलाए  बस्त्रों  का

 निर्यात  बढ़ाकर  300  करोड़  रुपये  तक  कर  दिया  गया
 यदि  तो  भारत  और  अमरीका  के  बीच  वर्ष  1986  में  हुए  कपड़ा  समभोते  में

 इस  संबंध  में  क्‍या  प्रावधान
 अमरीका  को  किए  जाने  वाले  निर्यात  में  और  कितनी  वृद्धि  कौ

 कपड़  को  वस्तुओं  का  निर्यात  बढ़ाने  कै  लिए  कौन  से  कदम  उठाए  जा  रहे  ओर
 वर्ष  1987  के  दौरान  जिन  मदों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  दिया  जाएगा  उनका  ब्यौरा

 क्‍या

 बस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  से  (3)  :  एक  विवरण
 सभा-पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण
 से  भारत  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  बीच  हुए  नए  वस्त्र  करार  में  सक्षम

 तीय  प्राघिकारियों  द्वारा  दिए  गए  निर्धारित  प्रमाण-पत्रों  को साथ  लगाने  पर  भारत  से  हथकरघा
 बस्त्रों  तथा  हथकरघा  मेड  अप्स  के  कोटा  मुक्त  निर्यात  करने  की  ब्यवस्था  की  जारी  रखा  गया  है  ।
 पहले  संयुक्त  राज्य  अमरौका  ने  हथकरघा  मेड  अप्स  के  सम्बन्ध  में  हमारे  प्रमाण  पन्नों  को  इस
 आधार  पर  स्वीकार  नहीं  किया  कि  वे  हैण्डस्टिचड  नहीं  थे  ।  नए  करार  में  इस  आशय  का  प्रावधान
 है  कि  के  इस  मुद्दे  को  नहीं  उठाएंगे  ओर  वे  हमारे  प्रमाण-पत्रों  को  स्‍्वोकार  ऐसा  होने  से
 हमारे  हथक  रघा  मेड  अप्स  के  निर्यात  बिना  किसी  कठिनाई  के  संयुक्त  राज्य  अमरीका  को  किए
 जाएंगे  ।  इससे  संयुक्त  राज्य  अमरौका  को  द्वोने  वाले  हथ्करघा  वस्त्रों  तथा  मेड  अप्स  के  हमारे
 निर्यातों  में  वृद्धि  होने  की  सम्भावना  है  ।

 वस्त्र  मदों  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  उठाए  गए  कदम  निम्मलिक्षित  प्रकार से
 (1)  देश  में  न  बनने  वाली  आधुनिक  परिधान  विनिर्माण  मक्षीघों  का  ओ०  जी०  एल०  पर

 भायात  किए  जाने  की  अनुमति  दी  जाती  है  ।  परिघान  तथा  हौजरी  बनाने  के  लिए  114  मजीनें
 भो०  जी०  एल०  के  अन्तगंत  रखी  गई  हैं  जिनमें  से  97  पर  रियायती  भायात  शुल्क  हैं
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 (2)  अप्रचलित  मशीनों  आदि  को  हटाने  भौर  वस्त्र  उद्योग  के  आधुनिकीकरण  के  लिए
 वस्त्र  मशीनरी  के  स्वदेशौ  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  उदार  बना  दी  गई  है  ओर

 चुनिन्दा  मशीनों  के  भायात  की  अनुमति  निर्यात  दायित्व  की  छर्त  पर  दी  जाती  है  ।

 (3)  सूत्री  बस्त्र  उद्योग  का  आधुनिकीकरण  सुविधाजनक  बनाने  के  लिए  7:0  करोड़  रु०
 को  वस्त्र  आधुनिकीकरण  निधि  बनाई  गई  है  ।

 (4)  सूती  याने  के  निर्यात  के  लिए  डदार  अधिकतम  सीमाएं  रख्तते  हुए  एक  दीघंकालीन
 नीति  कौ  घोषणा  कौ  गई  है  |  60  तक  के  काइ  टों  के  यान॑  के  लिए  वतंमान  सीमा  40  मिलियन
 किग्रा  प्रति  व  है  जबकि  पहले  यह  सीमा  12  मिलियन  किग्रा  थी  ।  60  से  भधिफ  काउ हो  के  यान
 के  निर्यात  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  ।

 (5)  ।  1986  से  लागू  नकद  मुआवजा  सहायता  की  संशोधित  दरें  घोषित  कौ  गई
 ये  दरें  3 साल  की  अवधि  के  लिए  घोषित  की  गई  हैं  मोर  पहले  से  भ्रधिक  हैं  ।

 परिधानों  की  मनन्‍्द  गति  वाली  उन  मदों  पर  जिन  पर  कोटा  देझ्लों  को  निर्यात  करते  समय  नकद
 मुशवजा  सहायता  ग्र।ह्य  महीं  थी  नकद  मुआवजा  सहायता  के  लिए  पान्न  बना  दिया  गया  सभी
 काडटों  के  यान॑  के  निर्यात  पर  29  1986  से  8  प्रतिशल  कौ  दर  झै  नकद  मुआवजा
 यता  की  अनुमति  दी  गई  है  ।  कोरे  फंब्निक्स  के  निर्यात  पर  नकद  मुआवजा  सहायता  13-2-87  से
 बढ़!/कर  10  प्रतिशत  कर  दी  गई  है  ।

 (6)  नकद  मुआवजा  सहायता  के  मामले  में  निर्यातकों  में  निश्चितता  की  भावना  लाने  की

 दृष्टि  से  सूतौ  परिधानों  ओर  बस्त्रों  को  संविदा  पंजीकरण  योजना  के  अन्तगंत  लाया  गया
 (7)  परिधान  उत्पादन  के  लिए  फंशम  डिजाइन के  क्षेत्रों  में  अनुसंधान  और

 क्षण  हेतु  दिल्‍ली  स्थित  फैदन  प्रौद्योगिकी  संस्थान  1987  में  पूरी  तरह  से  चालू  हो
 (8)  सूतौ  परिधानों  के  लिए  शुल्क  बापसी  की  दरें  बढ़ावर  ।0  प्रतिशत  करें  दी  गई
 (9)  लदान-पूर्व  के  दिनों  की  संख्या  90  से  बढ़ाकर  180  दिन  कर  दी  गई  ब्याज  की

 दर  भी  2.5  प्रतिशत  कम  की  गई  है  ।

 (10)  कच्चे  माल/फंक्निकों  कौ  बहुत  सी  मदों  के  आयात  की  भनुमत्नि  शुल्क  मुक्त  योजना
 और  आयात-निर्यात  पास  बुक  योजना  के  अन्तगंत  दी  जातौ  है  ।

 (11)  भग्निम  लाइसेंसिंग  योजना  के  कायं  क्षेत्र  कः  विस्तार  कर  दिया  यया  है  और
 यातमों  को  सरल  बता  दिया  गया  है  ।

 (12)  झत-प्रतिशत  निर्यात  भ्भिमुख  एककों  और  मुक्त  ब्यापार  जोनों  की  योजना  के
 भन्तगंत  पूजी  माल  भौर  कच्चे  माल  के  उदार  आयात  की  सुविधाएं  कई  अन्य  शिकायतों  सहित  दी
 जाती

 ,

 (13)  सरकार  बाजार  क्रेता-विक्रेता  अन्तर्राष्ट्रीय  मेलों  तथा
 नियों  में  सहभागिता  जंसे  संवर्धंनात्मक  क्रियाकलापों  के  प्रयोजन  और  वित्त  पोषण  के  लिए  डद्धार
 सहायता  देती  रही  है  ।

 (:4)  घरेलू  बिक्रियों  के  लिए  विदेशी  ब्रांड  नामों  के  प्रयोग  की  अनुमति  सिले-सिलाए
 परिधानों  के  मामले  में  इस  शर्त  के साथ  दी-गई  है  कि  केवल  स्वदेशी  फैब्रिकों  का  प्रयोग
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 इन  का  कम  से  कम  75  प्रतिशत  भाग  निर्यात  द्वो  भौर  घरेलू  बिक्री  पर  किसी  भी  रायल्टी  को

 अनुमति  नहीं  है  ।

 लगभग  छन  सभौ  टैक्सटाइल  और  क्लोदिंग  उत्पादों  के  निर्यातों  को  1987  के  दोरान

 बढ़ाया  जाएगा  जिनके  बारे  में  करार  में  कोई  विशिष्ट  प्रत्तिबन्ध  न  हों  ।

 भरी  एस०  एम०  गुरड़्डो  :  अध्यक्ष  महोदय  क्‍या  यह  सही  है  कि  अमेरिका  ने  दहृथकरघा  की

 बसी  वस्तुओं  के  लिए  हमारा  सटिफिकेट  इस  कारण  स्वीकार  नहीं  किया  क्योंकि  वे  हाथ  से  सिले  हुए

 नहीं  हैं  और  उपयुक्त  स्तर  के  नहीं  है  ।

 भरी  राम  निवास  सिर्धा  :  यह  कहना  उचित  नहीं  होगा  कि  अमेरिका  हमारा
 फिकेट  स्वीकार  नहीं  करता  |  कुछ  समय  पहले  थोड़ी  समस्‍यायें  उत्पन्न  हुई  थी  कितु  मैं  सभा  की  यह््‌
 सूचित  करते  हुए  प्रसन्‍नता  का  अनुभव  कर  रहा  हूं  कि  अब  ये  समस्वायें  सुलका  ली  गई  हैं  ओर  अब
 वे  हमारा  सटिफिकेट  स्वीकार  कर

 झो  एस०  एम०  ग्रड्डो  :  क्‍या  मैं  उससे  पूछ  सकता  हूं  कि  उन्होंने  इस  प्रकार  कितनी  विदेशी

 मुद्रा  अजित  की  है  ?

 कौ  रास  निवास  सिर्धा  :  जहां  तक  हमारे  निर्यात  का  प्रइन  अमेरिका  के  साथ
 किए  गए  नए  करार  मैं  कई  अच्छो  बातें  हैं  ।  यह  पुराने  करार  से  बेहतर  है  और  एक  समस्या  यह्‌
 भी  जिसके  बारे  में  माननीय  सदस्य  ने  अभी  बात  की  मैं  आपके  माध्यम  से  सभा  को  सूचित
 करना  चाहता  हूं  कि  समस्या  इसलिए  रुत्पन्न  हुईं  क्योंकि  छनके  नियमों  के  अनुसार  का
 मतलब  था  कि  उसमें  हाथ  से  चलाई  जाने  वालौ  सिलाई  मशीन  का  भी  प्रयोग  न  जिसका
 लब  यह  हुआ  कि  यदि  एक  तौलिया  भी  सिलना  हो  तो  हाथ  से  सिला  जाए  भौर  हमें  यह  मंजूर  नहीं
 था  |  अब  मेडਂ  को  परिवर्तित  परिभाषा  का  मतलब  यह  द  कि  उसमें  द्वाथ  से  चलने  वाली
 सिलाई  मशीन  का  प्रयोग  किया  जा  सकता  अब  1985  में  उत्सन्‍न्न  हुई  यह  जिसके
 कारण  हमारे  पारेषणों  में  अत्याधिक  समय  तक  अड़चन  समाप्त  हो  गई

 इस  नए  करार  द्वारा  प्राप्त  एक  उपलब्धि  यह  है  कि  अमेरिका  को  किए  जा  रहे  18943
 लाख  वर्ग  फुट  निर्यात

 को
 अब  [987  के  आधार  पर  29565  लाख  वर्ग  फूट  कर  दिया  गया

 भर्थात्‌  56  प्रतिशत  की  वृद्धि  कर  दी  गई  है  ।

 हमने  यहं  उपलब्धियां  प्राप्त  की  हम  इन्हें  डालरों  में  नहीं  बता  सकते  क्योंकि
 इसमें  कई  छोटी-बड़ी  चीजें  शामिल  कितु  मैंने  ये  आंकड़े  यह  बताने  के  लिए  प्रस्तुत  किए  हैं  कि
 हम  नए  करार  के  अन्तगंत  अमेरिका  को  कितना  निर्यात  करेंगे  ।

 ]
 श्री  नवल  किशोर  शर्मा  :  अध्यक्ष  हैंडलूम  का  हमारे  देश  से  निर्यात  बहुत  बढ़ा  है

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  मन्‍्त्री  जी  मे  जानना  चाहता  हूं  क्या  यह  बात  सही  नहीं  है  कि  राजस्थान  के  बगरू
 भोर  सांगानेर  --  ये  दो  ऐसे  स्थान  हैं  जहां  के  हैंडलूम  की  पिछले  दिनों  में  काफी  मांग  थी  लेकिन
 वह  मांग  अब  घटी  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  क्या  आप  इस  बारे  में  उचित  कदम  उठायेंगे  जिससे
 कि  वहां  का  हँडलूम  उद्योग  अपनी  पुरानी  ल्याति  प्राप्त  करके  कामयाबी  दासिल  कर  सके  !
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 भरी  राम  निवास  सिर्धा  :  अध्यक्ष  सांगानेर  भौर  बगरू  में  जो  हृथकर्घ  का  कपड़ा
 बनता  है  वह  बहुत  ह्वी  मशहूर  खास  तौर  से  बगरू  में  जो  अर्थ-कलस  यूज  किए  जाते  हैं  केमिकल
 कलसं  उनकी  भपनी  एक  खासियत  भर  खुसूसियत  है  बगरू  में  खास  तौर  वहां  का  यह  उद्योग

 बड़े  हथकर्ष  इसके  लिए  भारत  सरकार  ने  कई  कदम  उठाए  वहां  पर  पानी  की  कमी  थी

 जिसके  लिए  ट्यूबवेल  की  मंजूरी  दौ  गई  है  ओर  वहां  डिजाइन-सेन्टर  से  भी  मदद  दी  जा  रही  है
 कि  अच्छे-अच्छे  डिजाइन  बनाकर  मैं  आशा  करता  हूं  इसकी  वजह  से  बगरू  भौर  सांगानेर  में

 जो  भी  उत्पादन  होता  है  बह्‌  बढ़े  उसकी  हमारे  देश  में  बिक्री  होगी  भोर  देश  से  बाहर  भी  बह
 निर्यात  जा  सकेगा  ।

 [  प्रनुगाव  ]  .
 श्री  कावस्वुर  जनादंन  :  सभा  पटल  पर  रखे  गये  विवरण  में  मंत्री  महोदय  ने

 घताया  है  कि  यान॑  के  निर्यात  के  लिए  अधिकतम  सीमा  को  उदार  रखते  हुए  एक  दीघंकालीम

 नीति  की  घोषणा  की  गई  है  |  60  तक  के  काउ  हों  के  याने  के  लिए  बतंमान  सीमा  400  साख

 कि०  ग्रा०  प्रति  बे  है  जबकि  पहले  यह्‌  सीमा  120  लाख  कि०  ग्रा०थी  .”

 अपने  उत्तर  में  उन्होंने  बताया  है  कि  60  काढ  टों  से  अधिक  यान॑  के  निर्यात  के  लिए  कोई

 प्रतिबंध  नहीं  ।  मैं  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इसका  अर्थ  यह  है  कि  60  से  अधिक

 काडटों  वाले  सूती  यान॑  के  निर्यात  की  जांच  कम  कौ  जाती  है  ?  यदि  नहीं  तो  क्‍या  मैं  मंत्री  मौ  से

 जान  सकता  हूं  कि  1985-86  में  कितना  सुपर  फाइन  यान॑  अन्य  देशों  को  निर्यात  किया  गया  ?

 भी  शाम  निवास  मिर्धा  :  मेरे  पास  विभिन्‍न  काउ  टों  कै  भांकड़  उपलब्ध  नहीं  किन्तु
 40  से  कम  काउ टों  की  अधिक  मांग  है  |  इसके  बाद  40  से  60  काउंट  वालों  कौ  कुछ  अधिक

 60  से  अधिक  काउंटों  में  यह  40  भोर  60  से  कम  है  ।  हम  चाहते  हैं  भधिक  काउंटों  का  निर्यात

 ज्यादा  क्योंकि  उनसे  अधिक  मूनिट  मूल्य  प्राप्त  द्वोता  इसलिए  हमने  इस  बारे  में  कुछ
 यतें  दी  हैं  जिनमें  से  एक  यह  है  कि  60  से  अधिक  यान॑  के  निर्यात  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं
 इसकी  कोई  सीमा  नहीं  भोर  हम  कताई  मिलों  को  अपनी  क्षमता  ओर  गुणबत्ता  बढ़ाने  के  लिए
 प्रोत्साहन  देते  हैं  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  हम  क्षौत्र  ही  एक  या  दो  वर्षों  में  अपने  कार्य-निष्पादन  में

 काफी  सुधार  कर  लेंगे  ।

 बिहार  सें  पयंटक  सुविभायें
 +338,  डा०  गौरी  शंकर  राजहंंस  :  क्‍या  पयंटन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गया  बिद्दार  सरकार  ने  राज्य  में  पयंटक  सुविज्ञाओं  के  बिकास  हेतु  एक  योजमा :
 प्रस्तुत  की

 यंदि  तो  ग्रोजना  का  ब्योरा  क्या  भोर

 उस  पर  सरकार  ने  कोन  सी  कायंवाहौ  कौ  है  ?

 पग्नेंटन  संत्री  मोहम्मद  :-  (6)  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख

 दिया  गया  है  ।
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 विवरण

 से  पर्यटन  मंत्रालय  राज्य  सरकारों  से  अपेक्षित  ब्यौरों  सद्दित  पूरे  प्रस्ताव  प्राप्त

 होने  के  पश्चात  बित्तीय  सद्दायता  प्रदान  करता  है  ।

 बिहार  राज्य  सरकार  ने  अब  तक  सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  से  सम्बन्धित  निम्नलिखित
 स्कीमें  प्रस्तुत  की

 प्रथम  वर्ष  (1985-86)

 रुपयों
 स्कीम  का  ताम  स्वीकृत  राशि  रिलीज  की  गई  राशि

 1.  मेले  ओर  त्यौह्ारों  का  संवधंन  4.00  4.00
 2.  मनेर  शरीफ  में  कैफेटेरिया  2.43  3.00
 3.  बोध  नालंदा  ओर  राजगीर  में  भारतीय

 पुरातत्व  सर्वेक्षण  के  माध्यम  से  टायलेट  और
 पीने  के  पानी  की  सुविधायें  4.50  3.00

 द्वितीय  वर्ष  (1986-87)
 1.  गोतमवन  और  बोध  गया  का  विकास/भू-दुद्यांकन  20.00  15.00
 2.  बेतला  में  वनगृह  46.76  4.00

 प्राप्त  हुए  नए
 1986-87  के  दोरान  अनुमानित  लागत
 1.  गया  में  यात्री  निवास  41.38
 1987-88  के  दोरास
 1.  गोपाल  गंज  में  पयंटक  धंघले  का  निर्माण  29.70

 2.  बोध  गया  भोर  वेशाली  में  सांस्कृतिक
 केन्द्र  का  निर्माण  90.00

 3.  पटना  में  गंगा  नदी  के  लिए  नौकायें  4.00
 4.  राजगीर  में  मकबरों  को  प्रकाश-पुज  व्यवस्था  8.91
 £,  नालंदा  में  कैफेटेरिया

 1987-४8  के  लिए  भ्रस्तुत  किए  गए  पांच  प्रस्तावों  के  बारे  विस्तत  अनुमान  ब्ल्यू
 भूमि  के  अन्तरण  संबंधी  वचनबद्धता  आदि  के  ब्यौरे  राज्य  सरकार

 भ्रभी  आने

 डा
 गोरी  शंकर  राजहंस  :  जैसा  कि  देश  में  सभी  को  मालूम  है  कि  बिहार  में  अनेक  ऐतिहासिक

 स्थल  तथा  पयंटन  स्थल  कया  मैं  मंत्री  जी  पूछ  सकता  हूं  कि  वे  बिहार  सरकार  के  अनुरोध  की
 प्रतीक्षा  करने  की  अपेक्षा  केन्द्रीय  सरकार  स्वयं  इस  बारे  में  पहल  करके  उत्तर  यें  बताए  गए  स्थानों
 के  अतिरिक्त  इन  स्थानों  पर  कुछ  यात्री  निवास  और  पयंटकों  कै  लिए  बंगले  बनवाएगी  ?
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 भरी  राम  निवास  सिर्धा  :  पयंटन  विभाग  सदा  राज्य  सरकारों  के  साथ  मिल  जुल  कर  कार्य

 करना  चाहता  है  भोर  मैंने  भपने  उत्तर  में  मंत्रालय  द्वारा  बिद्दार  में  परियोजनाओं  की  लम्बी  सूची
 दी  जो  पयंटन  मंत्रालय  ने  बताई  है  |  हम  घाभिक  एवं  सांस्कृतिक  दृष्टि  से  बिहार  के  एक
 टन  कैन्द्र  होने  के  महत्व  के  प्रति  सचेत  राजगीर  ज॑ंसे  केन्द्रों  कु बिकास  के  लिए  सभौ  कुछ
 किया  जा  रहा  तलंया  बांध  में  फौरेस्ट  लाज  बनाए  जा  रहे  हैं  नौकावहन  की  सुविधा  प्रदान  को

 जा  रही  है  ।  सेक्चुरियां  तथा  पार्क  बनाए  जा  रहे  हैं  भौर  उन्हें  सुधिघायें  मुहैया  कराई  जा  रही  है  ।

 जैसा  कि  मैंने  शुरू  में  कहा  मैं  दोहराना  चाहता  हूं  कि  जद्दां  तक  पयंटन  के  संवर्धन  का
 प्रघन  है  राज्य  सरकारों  का  योजनाओं  में  शामिल  होना  आवदयक  क्योंकि  उसकी  सहायता  के
 बिना  हमें  न  तो  निर्माण  के  लिए  भूमि  मिल  सकती  है  और  न  ही  अन्य  सुविधायें  प्राप्त  हो  सकती

 हैं  ।  इसलिए  हम  राज्य  सरकारों  के  सहयोग  से  कार्य  करना  चाहते  हैं  ताकि  बिहार  में  विदेशी  एवं
 दैशौ  पर्यटन  को  बढ़ाबा  मिले  !

 डा०  गोरी  शंकर  राजहंस  :  क्‍या  मंत्री  जी  जानते  हैं  कि  धन  का  सद्दी  उपयोग  नहीं  किया
 जाता  भर्थात  जहां  तक  परयंटन  का  प्रइन  बिहार  में  घन  का  इस  काय  के  लिए  व्यय  नहीं  किया
 जाता  ?  साथ  ही  साथ  मैं  यह  भी  कहूंगा  कि  नालन्दा  की  भांति  भागलपुर  जिले  में  विक्रमशिला  भी

 एक  महृत्वपूर्ण  स्थान  विक्रमशिला  के  साथ  एक  स्थान  है  सुल्तानगंज  जहां  गंगा  नदी  कै  बीच  में

 एक  पहाड़ी  लाखों  पयंटक  प्रतिवबं  बहां  जाते  मैं  इस  बात  को  फिर  दोहराता  हूं  कि
 पयंटक  प्रति  बर्ष  वहां  जाते  हैं  ।”  क्‍या  केन्द्र  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  करेगी  और  इन  स्थानों
 पर  पयेंटकों  को  कम  से  कम  मूल  सुविधायें  प्रदान  करेगी  ?

 ओऔ  रास  निवास  सिर्धा  :  मैं  माननीय  सदस्य  के  सुझाव  से  सहमत  हूं  ।  हम  बिहार  सरकार

 से  सम्पर्क  करेंगे  ओर  देखेंगे  कि  इस  बारे  में  क्या  किया  जा  सकता  है  ।

 ]
 भो  विजय  कुमार  यादव  :  अध्यक्ष  कुछ  दिन  पहले  मंत्री  मद्दोदय  राजगी  नालन्दा

 ओर  बोध  गया  गये  हुए  थे  और  उन्होंने  बहुत  सारे  आइवासन  वहां  पर  दिये  थे  ।  उनके  जो
 ्ादवासन  उनमें  से  कुछ  बातों  का  जिक्र  यहां  पर  किया  गया  इसके  अलावा  मैं  यह  कहना
 चाहता  हूं  कि बोध  गया  और  राजगीर  के  बीच  में  काफी  यात्री  जाते  बुधिस्ट  यात्री  भौर  देश  के
 ओर  देश  के  बाहर  से  काफी  लोम  बहां  पर  आते  हैं  लेकिन  यातायात  की  कमी  की  वजह  लिक
 ठीक  न  रहने  की  वजह  से  उन  लोगों  को  काफी  दिक्कत  होती  इस  संबंध  में  मैं  यह  जानना

 चाहता  जोकि  दूसरा  डिपार्टमेंट  पड़ेगा  लेकिन  अगर  आप  ट्रिज्म  को  बढ़ाना  चाहते  तो  यह
 जरूरी  है  कि  इस  दिशा  में  कोई  कायंवाद्वी  आप  क्‍या  कायंवादह्ी  करने  जा  रहे

 भरी  रास  सिवास  मिर्घा  :  यह  बहुत  ही  मुछ्दिकल  है  अगर  हमारा  जो

 बुनियादी  सुविधाएं  हैं  सड़क  इत्यादि  रुनको  पूरा  करने

 झी  जिलय  कुमार  यावव  :  मैं  रेल  को  बात  कर  रहा  हूं  ।

 शी  राम  निवास  मिर्धा  :  रेल  तो  और  ज्यादा  मुहिकल

 भ्रष्यक्ष  सदोदय  :  हवाई  जद्दाज  तो  और  उससे  भी  ज्यादा  मुश्किल  होगा  ।
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 गृह  मंत्री  बटा  6  हम  पहले  सड़क  द्वारा  रेल  मार्ग  तक  पहुंचे  ।

 भरी  रणजोत  सिह  गरायकवाड़  :  हमारे  पुरातत्वींय  न  केवल  बिहार  में  अपितु  पूरे  देश
 में  पर्यटकों  के  भाकर्षण  का  केंद्र  किन्तु  घन  की  कमी  के  कारण  पुरातत्वीय  ह्मारकों  का  रत
 रखाब  एवं  सफाई  भी  नहीं  कौ  जाती  ।  मैं  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  पुरातत्व
 विभाग  भौर  संग्रहालय  में  कुछ  समन्वय  स्थापित  किया  जा  सकता  है  ताकि  पर्यटन  के  लिए  दिए  गए
 घन  का  डपयोग  पुरातत्बं  विभाग  ओर  म्यूजियम  विभाग  द्वारा  उक्चित  रख-रखाब  के  लिए  किया
 जा  सके  ।

 की  राम  निवास  सिर्धा  :  पयंटन  विभाग  सदा  राज्य  सरकार  एवं  केन्द्र  सरकार  के  पुरातत्व
 विभाग  के  साथ  परामंशे  करके  कार्य  करता  है  ।  पयंटन  संव्धंन  योजना  के  अन्तर्गत  ध्ामिल  किए
 गए  स्मारकों  का  संरक्षण  केन्द्रीय  अथवा  राज्य  विधान  द्वारा  किया  जाता  अतः  वहां  पर  कोई
 भी  परिवतंन  या  निर्माण  आदि  आर्कयोलोंजिकल  सरें  भाफ  इण्डिया  की  अनुमति  तथा  परामश्गं  द्वारा
 किए  जाते  हैं  ताकि  वहां  के  वाताबरण  में  परिवंतंत  न  हो  तथा  स्मारकों  का  उचित  ढ़ग  से  संरक्षण
 हो  सके  ।

 भरी  राम  प्यारे  पनिका  :  अध्यक्ष  बिहार  में  अभी  हाल  में  थाइलेंड  की  राजकुमारी
 भाई  थी  भोर  भापको  आएंचयं  होगा  कि  वहाँ  पर  सभी  धर्मों  के  बहुस  ही  महत्वपूर्ण  स्थान  हैं  यानी
 राष्ट्रीय  एकीकरण  के  हिसाब  से  बिहार  का  महंत्वपूर्ण  स्थान  बिहार  एक  सांस्कृतिक  केन्द्र  रह्दा
 है  ओर  आज  आवश्यकता  है  कि  वहां  के  तीथं  स्थंलों  को  धर्म  स्थलों  को  पूरा  डेवलप  किया  जाए  ।
 राष्ट्रीयता  का  ध्यान  रखते  वीौ०  आई०  पी०  लिस्ट  के  जब  बाहुर  से  लोग  आते  तो  सभी
 घ॒र्मों  के  जो  तीर्थ  स्थल  हैं  और  बिहार  एक  सांस्कृतिक  केन्द्र  उनको  डेवलप  करने  के  लिए  क्‍या
 मंत्री  जी  इस  सदन  को  भाश्वासन

 भो  रास  निवास  :  जो  प्रसिद्ध  धार्मिक  स्थान  है  घिह्दार  उनमें  सब  जगह  कुछ  न
 कुछ  विकास  का  काम  किया  गया  जेसा  कि  मैंने  अपने  उत्तर  में  कहा  है  कि  बोध  गया
 राजगीर  वेशाली  वक्‍सर  ये  सारे  स्थान  जो  धार्मिक  महत्व  के  उनमें  कुछ  न  कुछ
 टोजना  अवध्य  बनो  है  और  विशेष  तौर  से  जो  वुप  से  सम्बन्धित  स्थान  उनके  लिए  विशेष
 कार्यक्रम  बनाया  गया  है  ताकि  उनका  विकास  हो  सके  और  ज्यादा  से  ज्यादा  व्यक्ति  वहां  आ  सके
 ओर  कैवल  बिहार  में  हौ  मिमरबा  उत्तर  प्रदेश  में  मोर  अमरावती  आम्भ्न  प्रदेश  में  इन  सबको
 मिलाकर  एक  ऐसा  सकिट  बनाया  जिससे  बाहर  के  और  हमारे  देश  के  जो  बौघ  टूरिस्ट्स
 वे  जा  सकें  और  उनको  ज्यादा  सुविधाएਂ  मिल  सके  ।

 [  झनुधाद  ]
 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रइन  काल  समाप्त  ह्वो  गया  है  ।
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 es

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 [  प्रनुवाद  ]

 संयुक्त  राष्ट्र  के कार्यंचालन  के  लिए  फाम ला
 325:  हरी  एच०  बी०  पाटिल  :  क्या  विदेश  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  तथा  पांच  अन्य  देश  एक  ऐसा  फामू ला  तैयार  करने  के  प्रयासों  में  लगे
 जो  संयुक्त  राज्य  अमरीका  ओर  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  अन्य  सदस्य  देशों  जिनमें  अधिकांश

 तीसरे  थिद्व  के  देश  संतुष्ट  कर  सके  ;
 यदि  तो  कया  संयुक्त  राज्य  अमरीका  ने  इस  वर्ष  अपना  110  मिलियन  डालर

 का  भ  दशदान  रोक  लिया  भोर

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  ओर  क्या  प्रएन  किये  जा  रहे  हैं  ?

 बिदेश  संत्री  नारायण  दत्त  :  वष्ं  1986  में  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा
 के  41  वें  भधिवेशन  के  6  देक्षों  क ेएक  सलाहकार  दल  का  गठन  किया  गया  था  जिसके
 सदस्य  केप  संयुक्त  राज्य  अमरीका  तथा  सोबियत  संघ  ।  इस  दल
 का  उद्देश्य  संयुक्त  राष्ट्र  के  कार्यक्रम  बजट  के  क्षेत्र  में  नीति  निर्धारण  के  लिए  एक  फामू ला  तैयार
 करना  था  ।  बाद  इस  सलाहकार  दल  के  विचार-विमशं  के  आधार  महासभा  ने  एकमत  से

 संयुक्त  राष्ट्र  की  प्रशासनिक  और  वित्तीय  कायंपद्धति  की  दक्षता  की  समीक्षा  के  बारे  में  एक  प्रस्ताव

 41/213) )  स्वीकार  किया  ।

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  ने  वर्ष  1986  के  लिए  लगभग  20  करोड़  80  लाख
 रीकी  डालर  के  अपने  कुल  बाधिक  आकलित  अ दछादान  में  से  ।]  करोड़  डालर  रोक  लिए  उसे
 1987  का  भर  ददान  अभी  देना  है  ।

 चूकि  डल्लिखित  प्ररताव  को  एकमंत  से  स्वीकार  किया  गया  भारत  सरकार
 आध्या  करती  है  कि  अमरीका  अब  अपने  रोके  हुए  अ  दान  का  मुगतान  कर  सकेगा  तथा  चालू  वष
 का  भुगतान  भी  समय  से  कर  देगा  ।  भारत  संयुक्त  राष्ट्र  के  वित्तीय  भौर  प्रशासनिक  सुधार  संबंधी
 प्रक्रिया  में  बराबर  सक्रिय  रूप  से  भाग  लेता  यह  भाथिक  ओर  सामाजिक  क्षेत्रों  में
 सरकारी  व्यवस्था  की  संरचना  ओर  संचालन  की  समीक्षा  करने  वाल्ली  संयुक्त  राष्ट्र  आधथिक  और
 सामाजिक  परिषद  के  विशेष  आयोग  के  चार  उपाध्यक्षों  में  से  सर्वंसम्मत्ति  से  एक  उपाध्यक्ष  चना
 गया  है  ।

 हु

 बर्मा  झौर  बंगला  देश  के  साथ  समुद्री  सोसमा
 326.  भौ  संयद  शाहब॒द्दीन  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बर्मा  के  साथ  समुद्री  सीमा  के  संबंध  में  एक  समभौते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए
 यदि  तो  समझौते  की  मुख्य  बातें  क्‍या  हैं  ओर  दोनों  देशों  के  बीच  समुद्री  सीमा

 का  सम्पूर्ण  बंटवारा  किस  प्रकार  किया  गया

 बंगलादेश  के  साथ  समुद्रो  सीमा  निर्धारण  के  सम्बन्ध  में  कितनी  प्रगति  हुई  और
 भारत-बर्मा  समभौते  के  संबंध  में  बंगलादेश  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 विदेश  मंत्री  नारायण  दत्त  :  जी  हां  ।
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 र  र  र  ७  ४इअ_अ  की

 इस  करार  के  अंडमान  कोको  चैनल  और  बंगाल  की  खाड़ी  में

 भारत  और  बर्ना  के  बीच  समृद्री  सीमा  एक  निरन्तर  रेखा  से  बनती  है  जिसकी  दिशा  का  निर्धारण

 समान्‍्तराल  सिद्धान्त  के  आधार  पर  किया  गया  है  |  इस  करार  में  यह  ब्यवस्था  है  कि  भारत

 ओर  थाइलेंड  के  बीच  करार  द्वारा  भ  डमान  सागर  में  त्रिबिदु  समुद्री  सौमा  तय  हो  जाने  के  बाद  हौ
 इस  सागर  में  समुद्री  सीमा  को  इन  देशों  के  बीच  त्रिबिदु  समुद्री  जल  सीमा  तक  बढ़ा  दिया

 इस  करार  में  यह  भी  व्यवस्था  है  कि  बंगाल  की  खाड़ी  में  200  समुद्री  मील  से  आगे  समुद्री  सीमा
 का  विस्तार  बाद  में  किया  जाएगा  ।

 इस  करार  में  यह  भी  स्वीकार  किया  गया  है  कि  जिस  पक्ष  की  समुद्री  सीमा  में  जो  भी
 द्वीप  पड़ता  जिसमें  बे  द्वीप  भी  शामिल  जो  बाद  में  निकल  आएं  उस  पर  उसी  पक्ष  की

 सम्प्रमुत्ता  होगी  ।  यह  करार  समुद्री  कानून  से  संबद्ध  1982  के  संयुक्त  राष्ट्र  अभिसमय  के  उन
 संगत  रुपबन्धों  के  अनुसार  संबद्ध  पक्षों  के  अपने-अपने  समुद्री  क्षेत्रों  मे ंअपनी  सम्प्रमुत्ता  प्रमुत्तात्मक
 अधिकारों  और  क्षेत्राधिकार  को  भी  मान्यता  दी  गई  है  ।

 बंगला  देश  200  मील  की  समुद्री  सीमा  को  अ  कित  करने  के  बारे  में  बंगला  देश  के
 साथ  हुई  बातचीत  का  अ्रभी  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  निकला  है  ।

 हमें  भारत-बर्मा  करार  के  सम्बन्ध  में  बंगला  देश  की  कोई  प्रतिक्रिया  प्राप्त  नहीं
 हुई  हे  ।

 निर्यात  के  लिए  प्लास्टिक  यूनिटों  को  प्रोत्साहुन
 *327.  चिरंगो  लाल  शर्मा

 भ्री  ध्रार०  एस»  भोये  :  कया  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  चालू  वर्ष  के  दोरान  प्लास्टिक  और  प्लास्टिक  से  बनी  वस्तुओं  के  निर्यात  में

 वृद्धि  करने  के  लिए  प्लास्टिक  यूनिटों  को  कोई  नए  प्रोत्साहन  दिए  जा  रहे  ओर
 (a)  यदि  तो  तत्सबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  !

 वाणिज्य  मंत्री  (४)  पो०  शिव  :  तथा  नकद  मुनावजा  सहायता
 सी०  प्रतिपूर्ति  लाइसेंस  तथा  शुल्क  वापसी  जंसे  विशेष  निर्यात  प्रोत्साइनों  के
 सरकार  ने  नीति  सम्बन्धी  निर्णय  लिया  द्वे  कि  निर्यात  उत्पादन  के  लिए  अपेक्षित  कच्चा  माल
 रष्ट्रीय  कौमतों  पर  उपलब्ध  कराया  जाना  चाहिए  ।  यह  भी  विनिदचय  किया  गया  है  कि  संयत्र
 तथा  जो  स्वदेष  में  निर्मित  नहीं  होती  के  मायात  की  अलग-मलग  मामलों  के  भाधार
 पर  समुचित  निर्यात  दायित्व  के  साथ  शुल्क  की  घटी  दरों  पर  अनुमति  दी  जाएगी  ।

 तंजानिया  को  गेहूं  का  निर्यात
 *329.  श्री  एम०  रघुमा  रेडडो  :

 भरी  सानिक  रेडडो  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्रौ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 कया  तंजानिया  को  गेहूं  का  निर्यात  किए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 धीन
 यदि  तो  तंजानिया  को  कितनौ  मात्रा  में  गेहूं  का  निर्यात  किए  जाने  की  संभावना

 और
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 निर्यात  संबंधी  शर्तों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बाणिज्य  संत्रो  पो०  :  से  तंजानिया  को  गेहूं  के  कोई
 ज्यिक  निर्यात  विचाराधीन  नहीं  हैं  ।

 निर्यात  में  गिरावट

 #332.  श्री  हरीश  रावत  :  क्‍या  थाणिज्य  संत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेगे  कि  :
 क्या  पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  कुछ  देझ्षों  को  किए  जाने  वाले  निर्यात  में  निरंतर

 कमी  भाई  है  ओर  वहां  से  होने  वाले  आयात  में  वृद्धि  हुई
 उन  देशों  के  नाम  क्या  जहां  गत  वर्षों  के  दोरान  हमारे  निर्यात  में  कमौ  आई

 झोर

 उन  देशों  को  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  कौन  से  कदम  छठाये  जाने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  संत्रो  पो०  शिव  ;  जी
 .984-85  तथा  1985-86  के  दौरान  जिन  प्रमुख्त  देशों  के  सम्बन्ध  में  भारत  के

 निर्यातों  में  गिरावट  आई  वे  यमन  भरब
 अरब  जाम्बिया  तथा  भर्जेन्टीना  ।

 (  निर्यातों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  अपनाएं  जा  रहे  सामान्य  उपायों  के

 जिनका  इन  देशों  को  होने  वाले  निर्यातों  पर  भी  प्रभाव  विद्ेष  उपाय  भी  किए  जाते  हैं
 जेसे  कि  ब्यापार  बढ़ाने  के  लिए  मार्गोपायों  का  पता  लगाने  के  लिए  संयुक्त  समितियों  में  बिचार
 बविमश  प्रतिनिधिमंडलों  का  प्रदशनियों  तथा  ब्यापार  मेलों  में  भाग
 सरकारी  क्षेत्र  के  संगठनों  के  बीच  संपर्क  ।  कुछ  मामलों  में  निर्यात  किए  गए  हैं  ।

 [  प्रनुषाद  ]
 क्राफ्ट  इन्स्टीट्यूट  का  दर्जा  बढ़ाए  जाने  का  प्रस्ताव

 *333  प्रो०  के०  वी०  थामस  :  क्या  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  केरल  सरकार  से  कलमस्से  केरल  में  क्राफ्ट  इन्स्टीट्यूटਂ  का  दर्जा  बढ़ा
 कर  उसे  इन्स्टीट्यूट  आफ  होटल  मैनेजमेंट  बनाए  जाने  और  वहां  डिप्लोमा  पाठ्यक्रम  प्रारम्भ  करने
 का  प्रस्ताव  प्राप्त  हुभा  भौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  लिया  मया  है  ?

 पयटन  मंत्री  मोहम्मद  :  हां  ।

 वित्तीय  ओर  तकनौकी  प्रतिबंधों  को  ध्यान  में  रखते  कलमस्सेरी  स्थित  फूड
 कऋ्राफ्ट  इन्स्टीट्यूट  का  डिप्लोपा  स्तर  तक  उन्नयन  कर  पाना  संभव  नहीं  दो  सका  है  ।

 विद्यूत  चालित  फरधों  को  सरस्मत  के  लिए  सेवा  केन्द्र
 #335.  श्री  यशवन्तराव  गडाख  पाटिल  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  देश  में  विद्यूत  चालित  करघों  की  मरम्मत  के  लिए  कितने
 सेवा  कैन्द्र  कार्यरत

 क्‍या  नए  केन्द्र  स्थापित  करने  का  विचार  और
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 नी  कं न  नये  तन  नत++
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  चालू  वर्ष  के  दोरान  इन  कैस्दों  को

 कोल

 सो  वित्तीय  और  तकनीकी  सहायता  दी  गई  हैं  ?

 यस्त्र  संत्रालय  कै  राज्य  संत्रो  रास  निवास  :  इस  समय  12  विद्युतਂ
 करघा  सेवा  केन्द्र  जिनमें  से  निम्नलिखित  राज्यों  मैं  प्रत्येक  में  एक  है  ५

 दिवरण
 राज्य  का  नाम
 1.  महा  राष्ट
 2.  पद्दिचम  बंगाल
 3.  उत्तर  प्रदेश
 4.  मध्य  प्रदेश
 5.  बिहार
 6.  राजस्थान
 1.  उड़ीसा
 8.  पंजाब
 9.  तमिलनाडु
 0.  गुजरात
 1.  केरल

 2.  कर्नाटक

 तथा  ऐसा  प्रस्ताव  है  कि  निम्नलिक्षित  चार  टैक्सटटाइल  रिसर्च
 के  माध्यम  से  चार  नए  केन्द्र  स्थापित  जाएं  जोकि  केन्द्रों  को  भ्रावरयक  तकनौकी  सद्दायता
 प्रदान  करेंगे  :

 साउथ  इण्डिया  टेक्सटाइल  रिसर्च  एसोसिएशन  ।
 बम्बई  टेक्सटाइल  रिसर्च  एसोसिएशन  ।

 अहमदाबाद  टेक्सटाइल  इण्डस्ट्रीज  रिसर्च  एसोसिएशन  ।
 नाथे  इण्डिया  टेकब्सटाइल  रिसर्च  एसोसिएदन  ।
 नए  केन्द्रों  क ेलिए  श्ावदयक  घनराशि  अगले  वित्तीय  वर्ष  अर्थात  1987-88  के  दौरान

 प्रदान  की  जाएगी  ।

 परयंटन  को  उद्योग  का  वर्जा  देना
 *+336,  शी  गोपाल  कृष्ण  थ्रोटा  :

 शी  शऔीहरि  राव  :  क्‍या  परयंटन  झंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 किन-किन  राज्यों  में  पयंटन  को  उद्योग  का  दर्जा  दे  दिया  गया  है
 कया  केन्द्रीय  सरकार  शेष  राज्यों  पर  भी  पर्यटन  को  झद्योग  का  दर्जा  दिए  जाने  के

 लिए  जोर  डाल  हौ  भौर
 यदि  तो  इस  पर  उनकी  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  ?

 पयंटन  मंत्री  मोहम्मद  :  से  अभी  तक  हिमाचल
 उत्तर  अरुणाचल  आंध्र  तमिल  बिद्दार  और  त्रिपुरा
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 की  सरकारों  ने  पर्यटन  को  एक  उद्योग  के  रूप  में  घोषित  किया  जबकि  पद्चिचम  बंगाल

 झौर  राजस्थान  की  सरकारों  ने  होटलों  को  एक  उद्योग  के  रूप  में  घोषित  किया  अन्य  राज्य

 सरकारों  से  ऐसी  कारंबाई  करने  के  लिए  कहा  जा  रहा  है  ।

 चन्दन  के  तेल  का  भिर्यात
 +3:9.  शी  थो०  कृष्ण  राव  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  वर्ष  1985-86  के  दौरान  चन्दन  के  तेल  के  निर्यात  में  भारी  बृद्धि  हुई
 क्‍या  विदेशों  में  चन्दन  के  तेल  कौ  भारी  मांग  और
 यदि  तो  इसके  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्री  पी०  शिव  :  तथा

 लट॒ठों  कै  रूप  में  चन्दन  की  लकड़ी  के  निर्यात  पर  रोक  चन्दन  को  लकड़ी  से
 बनी  हस्तशिल्प  की  वस्तुओं  के  निर्यात  के  संबंध  ऊपरी  नकक्‍्काशी  सहित  चन्दन  की  लकड़ी  का
 निर्यात  रोकने  के  लिए  300%  को  म्यूनतम  मूल्य  वृद्धि  निर्धारित  की  गई  चन्दम  की  लकड़ी
 के  तेल  की  निर्यात  आय  में  वृद्धि  करने  के  न्यूनतम  निर्यात  कीमत  1000  र०  किग्रा  से
 कर  2000  >०  किग्रा  कर  दी  गई

 राजघामो  में  ड्राइविंग  लाइसेंस  को  धोखाधड़ी  करने  बाला  गिरोह
 +340.  श्री  सी०  माधव  रेडडों  :  क्‍या  गृह  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  31  1987  के  आफ  इण्डिया  में

 विंग  लाइसेंस  रंकेट  बस्टेडਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया
 यदि  तो  इस  मामले  के  तथ्य  क्‍या  भोौर

 इस  संबंध  में  कौन  सी  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गृह  संत्री  बूटा  :  जी  श्रीमान  ।

 तथा  यह  सूचना  प्राप्त  होने  पर  कि  एक  गिरोह  जाली  ड्राइविग  लाइसेंसों  और
 वाहन  पजीकरण  कागजातों  की  बिक्री  करने  में  अन्तग्नस्त  एक  फर्जी  ग्राहक  भेजा  गया  और
 इसके  साथ  ही  छापा  मारा  64  जाली  ड्राइविंग  ड्राइविंग  लाइसेंसों  के  430  कोरे

 '3  कोरी  पंजीकरण  रबड़  कौ  मोहरे  आदि  जब्त  की  गई  28
 1987  को  थाना  पंजाबी  बाग  में  भा०  द०  सं०  को  धारा  420/468/471  के  अन्तर्गत  एक
 मामला  दर्ज  किया  गया  और  5  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया

 य्रोपोय  झ्राथिक  समुदाय  के  साथ  व्यापार  घाटे  में  वद्धि
 *34i  शी  एच०  एन०  नन्‍्लजे  सोड़ा  :  क्या  थाणिज्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यूरोपीय  भाथिक  समुदाय  के  साथ  व्यापार  में  बढ़ता  हुआ  घाटा  गंभीर  चिता
 का  विषय  बन  गया

 क्‍या  इस  मामले  पर  ब्रुसेल्स  में  6  से  8  987  तक  हुई  भारत-यू  रोपीय
 झाथिक  समुदाय  संयुक्त  भायोग  के  चोथे  सत्र  की  बंठक  में  बातचीत  की  गईं  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  है  और  उसमें  कोन  से  निर्णय  लिए  गए  7?
 वाणिज्य  सन्‍्त्री  पी०  शिव  :  तथा  1987  में  ब्रसल्स
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 में  हुई  भारत-यूरोपीय  आर्थिक  रुमुवाय  की  बेठक  में  सरकार  ने  यूरोपीय  आ्थिक  समुदाय  की  तुलना
 में  भारत  के  बढ़ते  हुए  व्यापार  घाटे  के  बारे  में  अपनी  चिन्ता  व्यक्त  की  तथा  यूरोपीय  आ्थिक
 दाय  को  भारत  से  भायात  बढ़ाने  में  मदद  करके  इस  व्यापार  अन्तराल  को  कम  करने  के  लिए  डचित

 उपाय  करने  का  अनुरोध  किया

 यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  ने  निर्यात  उत्पादन  के  लक्ष्य  वाले  अतिरिक्त  उपायों  भोर

 यूरोपौय  भाथिक  समुदाय  की  तुलना  में  भारत  के  ब्यापार  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  डालने  वाली  विभिन्न

 प्रशासनिक  प्रक्रियाओं  तथा  विनियमों  में  अपेक्षाकृत  अधिक  लोचशीलता  के  जरिए  व्यापार  भन्तराल
 को  कम  करने  में  मदद  करने  के  मदृत्व  को  माना  ।

 हरियाणा  प्लोर  गुजरात  में  पर्यटन  के  लिए  बह॒द  घोजना
 +342.  भरी  वद्धि  चन्द्र  जेस  ?  क्‍या  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  हरियाणा  भर  गुजरात  के  लिए  पयंटन  संबंधी  कोई  वृहदद  योज
 तैयार  की  गई  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पयंटन  भन्‍त्री  मोहम्मद  भौर  (@)  पयंटन  के  लिए  राज्यों  की  मास्टर
 प्लानूस  तैयार  नहीं  कराई  गई  केन्द्रीय  पयंटन  मन्त्रालय  ने  राजस्थान  में  मेवाढ़
 लेक्स  की  मास्टर  प्लान  तंयार  की  है  भोर  चित्तोड़गढ़  की  मास्टर  प्लान  तैयार  की  जा  रही  है  ।

 गर-सरकारो  क्षेत्र  द्वारा  विनिमय  व्यापार  सोदे
 +343,  शी  वो०  शां।भनाद्रीश्वर  राव  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गेर-सरकारी  क्षेत्र  के  व्यापार  गृह्दों  को विनियम  व्यापार  सौदे  करने  की
 मति  देमे  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?
 वाणिज्य  सन्‍त्रो  शिव  :  तथा  गैर-सरकारी  क्षंत्र  के  व्यापार

 दन  जवाबी  व्यापार  सोदे  करने  के  लिए  स्वच्छंद  है  बद्यतें  कि  उनके  अधीन  आयात  भौर  निर्यात
 चालू  भायात  निर्यात  नीति  के  प्रावधनों  के  अन्तगंत  हों  ।

 ]
 लोह  भ्रयस्क  का  निर्यात

 +344'  श्री  रास  पूजन  पटेल  :
 झो  मुल्लापलली  रामश्न्त्रन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।
 क्या  सरकार  वष  1987-88  के  लिए  लोह  अयस्क  के  निर्यात-लक्ष्य  में  वद्धि  करने

 पर  विचार  कर  रही
 *

 क्‍या  वर्ष  1985-86  ओर  1986-87  में  निर्यात  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  गया
 और

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  कया  है  ?
 वाणिज्य  मंत्री  पौ०  शिव  शंकर  )
 1987-88  में  सोह  अयस्क  सांदण  तथा  पैलेट  शामिल  के  निर्यात  में  वद्धि

 25



 ॒

 29  1908  लिखिक  उत्तर

 किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।  1185-86  तथा  1986-87  के  दोरान  निर्यात
 निम्नोवत  प्रकार  रहें  :

 ९०
 1985-86  1986-87  6-87

 निर्यात  सांद्रण  तथा  पेलेट  शामिल  555.62  509.65
 2.  1985-86  में  निर्यात  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  गया  1986-87  में  निर्यात

 दन  की  अन्तिम  तस्वौर  मार्च  1:87  के  बाद  ही  सामने

 ]
 केस्द्रीय  रिजय  पुलिस  बल  में  भर्तो

 3530.  भरी  ्रनावि  घरण  दास  :  कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  बल  के  लिए  ओर  अधिक  कर्मियों  की  भर्ती

 करने  का  निर्णय  लिया
 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  से  लिए  जाने  वाले  उम्मीदवारों  की  संख्या  निर्धारित  करने

 के  लिए  क्‍या  मानदण्ड  अपनाये  गये  और

 में  इस  प्रयोजन  के  लिए  किन-किन  स्थानों  पर  भर्ती  केन्द्र  श्लोले  जायेंगे  ?

 कासिक  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झोर  गृह  मंत्रालय  सें  राज्य

 झंत्री  पी०  :  से  बेंकों  की  सुरक्षਂ  के  लिए  केन्द्रीय  रिजव  पुलिस  बल

 में  एक  विभ/ग  बनाने  का  निर्णय  किया  गया  छड़ीसा  सह्दित  चयन  और  भर्ती  के  स्थानों  का

 मानदण्ड  बद्दी  होगा  जो  इस  समय  प्रचलित  है  ।

 पध्रमरोकी  क॒ग्नस  में  प्रस्तुत  बिलਂ

 3531.  डा०  बी०  एल०  इलेग  :  क्‍या  घाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  संयुक्त  राष्ट्र  अमरीका  में  हाल  में

 कांग्रेस  में  प्रस्तुत  किए  गये  ट्रृंड  बिल  में  एक  नया  उपबंध  शामिल  किया  है  जिसमें

 राष्ट्रपति  को  उन  देझों  के  विरुद्ध  प्रतिकार  करने  को  शक्ति  प्रदान  करने  की  मांग  की  गई  है  जो
 अमरीकी  कम्पनियों  को  उनके  बाजारों  के  लिए  उठमा  माल  नदीं  देते  जितना  कि  बे  अमरीका  में
 अपने  निजी  निर्यातकों  को  देते  और

 यदि  तो  उस  संबंध  में  भारत  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  संत्रो  पी०  शिव  :  तथा  (3)  अमरीकी  सीनेट  में  हाल  में
 !987  का  एक  बहुप्रयोजनीय  व्यापार  अधिनियम  पेश  किया  गया  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ
 उन  देक्षों  के  विरुद्ध  प्रतकार  की  अनुमति  होगी  जो  अमरीका  के  पारस्परिक  प्रवेश  की  व्यवस्था  नहीं

 भागे  परिवतंनों  की  प्रतीक्षा  गाट  सदस्य  देशों  के  विरुद्ध  ये  प्रतिकारी  ब्यापार
 उपाय  गाट  के  नियमों  और  सिद्धांतों  के  अनुरूप  होंगे  जिनके  लिए  गाट  संविदाकारी  पत्रकारों  की

 स्वीकृति  अपेक्षित  होती  है  ।

 ईराक  में  ठेके  प्राप्त  करने  वाली  भारतोय  कम्पनियां
 3532.  श्रीमती  जयन्ती  पटमायक  ।  कमा  वाणिज्य  संत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 27



 लिखित  उत्तर  20  मां  1987

 क्या  कुछ  भारतीय  कम्पनियों  को  इराक  में  सौमेंट  भोर  सिगरेट  का  निर्माण  करने
 वाले  यूनिट  स्थापित  करने  के  ठके  मिले

 यदि  तो  उन  भारतीय  कम्पनियों  के  नाम  क्‍या  भौर

 इराक  में  सीमेंट  और  सिगरेट  का  निर्माण  करने  वाले  कारखाने  स्थापित  करने  के
 लिए  प्रत्येक  भारतीय  कम्पनी  को  कितने  मूल्य  का  ठेका  मिला  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  पी०  शिव  :  जी  नहीं  |  किसी  भी  भारतीय  कम्पनी  को
 इराक  में  सीमेंट  और  सिगरेट  का  निर्माण  करने  वाले  यूनिट  स्थापित  करने  के  लिए  ठंके  नहीं  मिले +
 Q

 तथा  प्रइन  नहीं  उठते  ।

 निर्यातगृहों  श्लादि  के  लिए  योजनाप्ों  फो  समीक्षा
 3533.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्‍या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार
 का  निर्यात  व्यापार  आयात  निर्यात  पास  बुक  योजना  भर

 अग्रिम  लाइसेंसघारी  योजना  के  सम्बन्ध  में  निर्यात  संवर्धन  योजनाओं  की  समीक्षा  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और
 क्‍या  नये  पैकेज  को  उदार  बनाया  जायेगा  ?

 घाणिफ्य  संत्री  पीौ०  शिव  :  से  जी  हां  ।  सरकार  ने  पहले  द्दी
 सावंजनिक  अधिसूचना  संख्या  185-88  दिनांक  19-2-1987
 कै  अन्तगंत  उदारीकृत  अग्रिम  लाइसे सिंग  पोजना  कौ  घोषणा  कर  दी  जिसकी  प्रतियां  संसद
 कालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 आयात  निर्यात  पास  बुक  योजना  कौ  भी  समीक्षा  कौ  गई  है  तथा  सरकार  के  निर्णयों  को
 शीघ्र  अधिसूचित  किया  जाएगा  ।

 सरकार  निर्यात  !  व्यापरर  सदन  योजना  की  भी  समीक्षा  कर  रही
 भारतीय  छनिज  झोर  घातु  व्यापार  निगम  द्वारा  श्रांप्न  प्रदेश  क़नन  निगस  की  साम्य

 पूली  में  भागीदारी
 3534.  झी  सो०  सम्बु  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रौ  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  खनिज  ओर  घातु  व्यापार  निगम  का  आंध्र  प्रदेश  क्नन  निगम  कौ
 साम्य  पूजी  में  भागीदार  होने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सबधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  संत्री  पी०  शिव  :  तथा  भारतोय  खनिज  एवं  धातु
 व्यापार  निगम  लि०  ह  ०्सी०  )  का  आंध्र  प्रदेश  खनन  निगम  (q  पी०एम०सी०  )  की
 साम्य  पूजी  में  भाग  लेने  का  प्रस्ताव  इस  प्रस्ताव  पर  एम०एम०टी०सी  ०,  ए०पी०एम०्सी०
 तथा  आप्र  प्रदेश  सरकार  के  बीच  बातचीत  होती  रहो  भांध्र  प्रदेश  सरकार  ने  ए०पी०एम०सौ०
 के  कुल  साम्य  में  एम०एम०टी०सी०  की  24  प्रतिशत  तक  भागीदारी  को  अनुमोदित  कर  दिया  है  ।
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 ]
 दिल्‍ली  छावमी  बोडं  में  दिहाड़ो  पर  लगे  श्रमिकों  को  सेवाएं  समाप्त  करना

 3535.  श्री  कमला  प्रसाद  रावत  :  क्‍या  रक्षा  संत्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  छावनी  बोडड  में  बहुत  समय  पहले  से  दिदल्दाड़ी  पर  काम
 कर  रहे  संकहों  श्रमिकों  की  सेवाएं  समाप्त  कर  दी  गई

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  मामले  कौ  कोई  जांच  कराई
 यदि  तो  उसके  फलस्वरूप  किन  तथ्यों  का  पता  चला  ओर
 इस  संबंध  में  सरकार  ने  अब  तक  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  प्रनुसंघान  तथा  विकास  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  ४

 मई  1986  से  दिसम्बर  1986  कौ  अवधि  के  दौरान  दिल्ली  छावनी  में  वृक्षारोपण  भौर  इस
 क्षेत्र  को  सुन्दर  बमाने  के  कार्यक्रम  के  विशिष्ट  काये  क ेलिए  अलग-अलग  समय  के  लिए  131

 दूरों  को  दिहाड़ी  पर  रखा  गया  उन्होंने  भौसतन  79  दिन  कार्य  किया  यह  कार्य  दिसम्बर
 1986  तक  पूरा  हो  गया  भौर  उसके  पदचात्‌  किसी  मजदूर  को  दिहाड़ी  पर  नहीं  रखा  गया  ।

 नहीं  ।
 भौर  प्रदन  नहीं  डठते  ।

 जिला  कुनभुन्‌  राजस्थान  सें  सेना  भर्तो  मेला

 3536.  श्री  सोहम्मद  शायूब  खां  :  कया  रक्षा  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  यह  सच  है  कि  राजस्थान  में  भुनभूनू  जिले  में  बुहाना  के  लोगों  को  सेना  में

 भर्ती  होने  में  कठिन।इयों  का  सामना  करना  पड़ता
 यदि  तो  क्या  सरकार  उस  स्थान  पर  सेना  भर्ती  मेले  का  आयोजन  करने  के

 किसी  प्रस्ताव  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  मेले  के  वहां  पर  कब  तक  आयोजित  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  प्ननुसंघान  तथा  विकास  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  पक्‍्रदण  :

 नहीं  ।
 भौर  प्रइन  नहीं  उठते  ।

 [  प्रनुवाद  ]
 पंसरी  के  पास  ऐवरेस्ट  इस्टेट  के  विकास  की  योजना

 3537.  डा०  ए०के०  पटेल  :
 क्री  सो०  जंगा  रेडडौ  :  क्‍या  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  यह  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  के  पास  ऐवरेस्ट  इस्टेट  को  पयंटन  स्थल  में  बदलने  के  किसी

 प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही
 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्या  ओर

 इस  योजना  के  लिये  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की  गई  है  ?

 पर्यटन  सन्‍्त्री  सुफ्ती  सोहम्सद  :  केन्द्रीय  पमंटन  मंत्रालय  को  मंसूरी  के

 पास  ऐवरेस्ट  इस्टेट  को  एक  पयंटक  स्थल  में  बदलने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  नहीं  मिलः  है  ।
 भोर  प्रइ्म  नहीं  उठता  ।
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 निर्यातकों  द्वारा  भ्रॉजित  विदेशी  मुद्रा  को  घोषणा

 3538.  श्री  नित्यानन्द  सिश्र  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 क्‍या  बे  जिन्हें  अपने  माल  का  निर्यात  करने  के  लिये  रियायतें  दौ  गई
 उनके  द्वारा  अजित  विदेशी  मुद्रा  सूचित  नहीं  करती  है  ओर  सरकार  को  ऐसी  सूचना  विभिन्‍न  स्रोतों
 सै  प्राप्त  करनी  पड़ती  .

 क्‍या  सरकार  माल की  प्रत्येक  खेप  के  लिये  स्वीकृति  देने  से  पहले  उसे  प्राप्त  द्वोने
 वाली  विदेशी  मुद्रा  की  घोषणा  करना  और  बाद  में  तुलन-पत्र  में  कुल  अर्जित  विदेशी  मुद्रा  दिखाना
 ऐसी  कम्पनियों  के  लिये  अनिवाययं  करने  पर  विचार  कर  रही  और (4)

 बया  इस  उद्देश्य  से  वर्तमान  कानूनों  में  कोई  संशोधन  करने  पर  विचार  किया  जा
 रहा  है  ?

 वाणिज्य  सन्‍्त्री  पी०  शिव  :  विदेशी  मुद्रा  आय  नौवहन  बिल  तथा
 मिर्यातों  के  बेक  प्रमाण-पत्र  ज॑से  निर्यात  प्रलेखों  में  दर्शायी  जाती  हैं  और  उसके  आधार  पर
 नियों  द्वारा  निर्यात  प्रोत्साहनों  के  दावे  क ेलिए  आवेदन  किए  जाते  हैं  ।

 तथा  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 यूरोपीय  ह्राथिक  समुदाय  को  समुद्री  उत्पादों  का  निर्यात
 3539.  भी  भोबल्लभ  पाणिपग्रही  :  कया  वाणिज्य  सम्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 क्या  यह  सच  है  कि  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  के  सदस्य  देद्यों  को  समुद्री  उत्पादों  का
 निर्यात  करने  के  मामले  में  भारत  यूरोपीय  आ्िक  समुदाय  द्वारा  बुरी  तरह  प्रभावित  हआ

 क्‍या  यह  सच  है  कि  यूरोपीय  आथिक  समुदाय  समुदी  उत्पादों  का  विध्व  का  सबसे
 बड़ा  आयातक  है  तथा  भारत  भी  फींगा  मछलियों  का  विद्वद्ठुका  बड़ा  निर्यातक  देश

 क्‍या  यूरोपीय  आथिक  समुदाय  आयोग  ने  भारतीय  अधिकारियों  को  यह  आइवासन
 दिया  है  कि  वह  पश्चिम  यूरोप  को  समुद्री  उत्पादों  का  निर्यात  करने  में  भारत  के  साथ  सहयोग

 कया  भायात  शुक  में  रियायतों  कै लिए  भारत  की  भोर  से  किया  गया  अनरोध
 यूरोपीय  आथिक  समुदाय  द्वारा  अस्वीकार  कर  दिया  गया  है  जब  कि  कुछ  अन्य  देशों  को  बड़ी
 रियायतें  दी  गई  भर

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?
 जाणिज्य  संत्री  पी०  छ्षिव  :  जी  नहीं  ।  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  को

 भारत  के  समुद्री  उत्पादों  के  निर्यात  बढ़  हैं  जेसा  कि  नीचे  दिया  गया

 मात्रा  मूल्य

 1984-85  8०60  3434.22
 1985-86  14230  4315.69
 1986-87  7  13967  4628.67

 )
 1985-86  9928  3027.39
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 )  जी  हां  ।  यूरोपीय  माौथिक  समुदाय  समुद्री  उत्पादों  का  विदव  में  सबसे  बड़ा
 क  है  ओर  मात्रा  की  दृष्टि  से  भारत  श्रिम्प  का  बिश्व  का  सबसे  बड़ा  निर्यातक

 से  भारत-यूरोपीय  आथिक  समुदाय  के  संयुक्त  आयोग  के  चोथे  अधिवेशन  कौ
 ब्रसेल्स  में  1987  में  हुई  बैठक  के  दौरान  यूरोपीय  आथिक  समुदाय  यूरोपीय  आध्थिक

 समुदाय  के  बाजार  में  भारत  कै  निर्यातों  जिनमें  समुद्री  उत्पाद  शामिल  अधिक  प्रवेश  पर

 विचार  करने  के  लिए  सहमत  हुआ  ।  यूरोपीय  आथिक  समुदाय  के  जी  एस  पी  के  अधीन  श्रिम्प  की

 भारतीय  किस्म  के  लिए  शुल्क  की  बतंमान  दर  4.5  प्रतिशत

 भूतपुर्व  श्लाजाद  हिन्द  फोज  के  संनिकों  को  स्वतन्त्रता  सेनानों  पेंशन  देने  हेतु
 संभावित  नियमों  को  उदार  बनाना

 3540.  श्रोमता  गीता  मुखर्जी  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपां  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  का  भूतपूर्व  आजाद  हिंद  फौज  के  सेनिकों  को  स्वतंत्रता  सैनानी  पेंशन

 देने  हेतु  संबंधित  नियमों  को  उदार  बनाने  का  विचार  और
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  है  ?

 गृह  सम्त्रालय  में  राज्य  सनन्‍्त्री  चिन्तामणि  :  तथा  मूतपूष
 आाज[द  हिन्द  फौज  के  संमिकों  से  संबंधित  उपबंधों  सद्दित  पेंशन  योजना  के  छपबंधों  के  उदार  बनाने
 के  सुझाव  समय-समय  पर  प्राप्त  होते  हैं  ।  सरकार  द्वारा  गठित  समिति  यह  सुनिष्ितत  करने  के

 तरीकों  की  जांच  कर  रही  है  कि  मूतपूर्व  आजाद  दिन्द  फौज  के  पात्र  सेनिकों  को  उनकी  पेंशन  से

 इंकार  न  किया  जाए  ।
 काफो  कै  निर्यात  में  कमी

 3541.  श्री  मोहनभाई  पटेल
 श्री  चितामणि  जेता  :  क्‍या  वाणिज्य  संत्री  यह  बत्ताने  की  यह  कृपा  करेगे  कि

 क्‍या  काफी  के  अच्छी  फसल  होने  ओर  विदैक्षों  में  मांग  में  कमी  होने  के  कारण  काफौ
 का  बड़ा  स्टाक  एकत्र  हो  गया

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इस  वर्ष  काफी  के  निर्यात  में  कमी  भाई

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 अन्य  कौन-कोन  से  देश  काफी  का  भिर्यात  कर  रहे
 क्‍या  का#ो  के  निर्यात  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  कोई  अन्तर्राष्ट्रीय  काफी

 संगठन

 क्‍या  काफी  का  उत्पादन  करने  वाले  प्रत्येक  देश  के  लिए  कोई  निर्यात  कोटा
 रित  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  भारत  के  लिए  वर्ष  1986-87  के  लिए  कितना  कोटा  निर्धारित  किया
 गया  है  ।

 वाणिज्य  सम्त्री  पी०  क्षिब  शंकर  )  :.  जी  नहीं  ।
 तथा  इस  वर्ष  के  उत्तराध॑  में  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  कीमतों  में  कमी  होने  और
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 साथ  ही  काफी  वर्ष  1985-86  के  दौरान  कंम  उत्पादन  होने  के'कारण  भारत  से  काफी  के  निर्यातों
 में  मात्रा  की  दृष्टि  से मामूली  सौ  कमी  आई  है  ।

 भारत  के  अलावा  कई  अन्य  काफी  निर्यातक  देश  हैँ  जैसे

 भाइवरी  कोस्ट  आदि  ।
 से  अन्तर्राष्ट्रीय  काफी  जिसका  भारत  एक  सदस्य  सदस्य  निर्यातक

 देशों  से  सदस्य  आयातक  देछों  को  काफी  के  निर्यातों  पर  नियंत्रण  रखता  है  ।  प्रत्येक  सदस्य
 निर्यातक  देश  के  लिये  भिर्यात  कोटे  निर्धारित  किए  जाते  '9-2-1986  से  कोटे  निलंबित
 होने  के कारण  1986-87  के  लिये  कोई  कोटे  निर्धारित  नहीं  किये  गए  थे  ।

 दिल्‍ली  प्रुलिस  में  कार्य  को  शर्तों  में  सुघार  करने  को  योजना
 3542.  भरी  पूर्ण  चन्द्र  मलिक  .  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 )  क्‍या  सरकार  की  दिल्ली  पुलिस  के  कायं  की  छा्तों  में  सुधार  करने  की  कोई  योजमा
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भोर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंडन  सन्नालय  सें  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्रो  पी  :  से  दिल्ली  पुलिस  की  काय॑  को  दार्तों  मे ंसुधार  करना  एक
 मिरन्तर  प्रक्रिया  तथापि  दिल्ली  पुलिस  की  कारें  की  छर्तो  में  सुधर  करने  के  लिए  हाल  में
 निम्नलिखित  कदम  उठाए  गये  हैं  :---

 1.  दिल्‍ली  पुलिस  कामिकों  के  वेतममान  ओर  परिलब्धियों  में  सुधार  किया  गया
 कान्स्टेबल  से  निरीक्षक  तक  विभिन्न  पदों  के  लिए  आऊट  फिट  वाहन  भत्ता  और  भोजन  भत्ते
 में  भी  सुधार  किया  गया  है  ।

 2.  पुलिस  आवास  को  योजना  स्कीम  माना  जाता  है  |  छठी,पंचबर्षीय  योजना  के  दौरान  1660
 व्यक्तियों  क ेलिए  1528  क्वाटर  ओर  बंरक  बनाए  गए  ।  सातवीं  योजना  अवधि  में  3700  पुलिस
 कार्मिकों  के लिए  3972  बव्राटरों  ओर  बेरकों  के  निर्माण  के  लिए  800  लाख  रुपए  भाबंटित  किए
 गए  हैं  ।  |

 3.  अतिरिक्‍त  पदों  के  सुगन  के  कारण  पदोन्नति  के  अवसरों  में  सुधार  हुआ  है  ।
 4.  बेहतर  गतिशीलता  के  लिए  लगभग  500  अतिरिक्‍त  वाहन  उपलब्ध  कराए  गए  हैं  ।

 दिल्‍ली  में  विशेष  पुलिस  झ्धिकारियों  को  नियुक्ति
 3543.  क्री  परसरास  भारद्वाज  :  क्‍या  गृह  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ३

 क्या  स्थानीय  पुलिस  की  सह्दायता  के  लिए  दिल्ली  के  पुलिस  आयुक्त  के  अधीन  पुलिस
 भायुक्‍तों  के  कार्यालयों  में  वर्ष  1986  के  दोरान  बहुत  से  विशेष  पुलिस  अधिकारी  नियुक्त  किए
 गए

 यदि  तो  इन  विशेष  पुलिस  अधिकारियों  का  दर्जा  क्‍या
 क्‍या  इन  विशेष  पुलिस  अधिकारियों  को  कोई  विशेष  प्रशिक्षण  दिया  गया  भौर
 यदि  तो  उक्त  प्रशिक्षण  ओर  इस  संबंध  में  अपनाई  गई  प्रक्रिया  का  ब्यौरा

 क्‍या
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 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य
 पंत्री  पो०  *  जी  श्रीमान  ।

 भोर  विशेष  पुलिस  अधिकारियों  के  लिए  अपने  क्षंत्रों  में  असामाजिक  तत्वों
 की  गतिविधियों  पर  नजर  रखना  तथा  जिला  पुलिस  प्राधिकारियों  को  यह  सूचना  देना  भआावध्यक

 रेशम  बोडड  में  चेयरमंन  का  रिक्त  पद

 3544.  श्रो  एम०  सुब्बा  रेड्डी  :  क्‍या  वस्त्र  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  रेशम  वोडं  में  कई  महीनों  से  कोई  चेयरमैंन  नहीं
 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  ओर

 क्‍या  रायलसीमा  क्षेत्र  में  रेशम  की  प्रचुर  मात्रा  उपलब्ध  होने  को  ध्यान  में  रखते  हुप्‌
 वहां  पर  रेशम  बोडं  का  एक  क्षत्रीय  शास्तरा  कार्यालय  ख्तोलने  का  प्रस्ताव  है  ?

 बस्त्र  सम्त्र।लय  के  राज्य  सन्त्री  राम  निवास  :  तथा  केन्द्रीय  रेदाम
 बोर्ड  के  चेयरमंन  की  अब  तक  नियुक्ति  नहीं  को  गईं  यथाक्षीत्र  किसी  उपयुक्त  व्यक्ति  को
 नियुक्त  करने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  है  ।

 केन्द्रीय  रेशम  बोर  एस०  ने  भनन्तपुर  में  एक  क्षेत्रीय  रेशम  उत्पादन

 अनुसंधान  स्टेशन  पहले  हो  स्थापित  कर  दिया  है  ताकि  रायलसीमा  इलाके  में  रेशम  उत्पादन  क्षेत्र
 की  अनुसंधान  तथा  विकास  जरूरतों  को  पूरा  किया  जा  सके  ।  सी०  एस०  बी०  ने  हेदराबाद  में  एक
 क्षेत्रीय  विकास  कार्यालय  भी  स्थापित  किया  है  रायलसौमा  सद्दित  सम्पूर्ण  राज्य  में  रेशम
 उत्पादन  विकास  कार्यकलापों  का  समन्वय  करता  है  ।

 नेताजी  के  लापता  हो  जाने  के  सामले  की  पुनः  जांच  करना

 $545.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  विदेश  मन्‍्त्री  यह  बताने  फी  कृपा  करेंगे  कि  ।
 क्‍या  सरकार  ने  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  के  लापता  हो  जाने  के  मामले  की  पुनः

 जांच  करने  का  निर्णय  किया  ओर

 यदि  तो  इस  मामले  में  आगे  भोर  कौन  से  कदम  छठाने  का  विचार  है  ?
 विदेश  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  के०  नटबर  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हस्तशिल्प  की  वस्तुओ्नों  का  मिर्यात
 3546.  श्री  राधाकान्त  डिगाल  :  क्‍या  बस्त्र  सनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1982-86  और  1986-87  में  रत्नों  भौर  आभूषणों  सहित  हस्तशिल्प  की
 वस्तुओं  के  निर्यात  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था  और  कितना  लक्ष्य  प्र.प्त  हुआ
 झोर

 वर्ष  1987-88  में  रत्नों  और  आभूषणों  सहित  हस्तशिल्प  की  वस्तुओं  के  निर्यात  के
 लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  तथा  1985-86,
 1986-87  तथा  1987-88  वर्षों  के लिए  रत्न  तथा  भाभूषणों  सहित  हस्तक्षिल्प  की  वस्तुओं  के

 निर्यात  के  लक्ष्य  तथा  उपलब्धियां  नीचे  दी  गई  हैं  :--
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 रुपए
 रतन  हथा  ह्ाभूषणों  सहित  हस्तशिल्प

 चर्ष  लक्ष्य  को  वस्तुझों  के  निर्यात
 1985-86  1896  1879-97  )
 1986-87  2050  1781.62  )

 86)
 8  2200  ता

 इन्जीनियरी  सामान  कै  निर्माण  ह्लौर  निर्यात  में  कभी

 3547.  श्री  चिन्तामणि  जेना  :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  पूर्ती  क्षेत्र  सै  इस्जीनियरी  सामान  के  निर्माण  भर  निर्यात  में  भारी  कमौ  भाई
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  भोर

 इस  मामले  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?

 थाणिण्य  संत्रौ  पी०  शिव  :  गत  पांच  बर्षों  में  पूर्वी  क्षेत्र  से  इन्जीनियरौ
 सामास  के  निर्यात  निम्नशिक्षित  भनुसार  रहे  हैं  :--

 बषं  अश्िल  भारतीय  निर्यात  पूर्वी  क्षेत्र  से  निर्यात  पूर्वी  क्षेत्र  के  हिस्से  का
 रु०  प्रतिशत

 1981-82  1042.74  177.45  17.02

 1987-83  1011.00  170.00  16.81  |
 1000.00  170.00  17.00

 1984-85  5  1150.00  185.00  :  6.08
 198  5-86  1000.00  185.00  18.50

 तथा  पूर्वी  क्षेत्र  से  निर्यात  उल्लेखनीय  रूप  में  नहीं  बढ़े  पूर्वी क्रत्र  झा
 इन्जीनियरी  सामान  के  निर्या"कों  की  विशेष  कठिनाईयों  की  जांच  करने  के  लिए  और  उपयुक्त
 उपचारात्मक  उपाय  सुभाने  के  लिये  वाणिज्य  मंत्रालय  द्वारा  एक  समिति  स्थापित  की  गई  है  ।

 झलफान्सो  किस्म  के  झाम  का  उत्पादन

 3548.  प्रो*  भधु  दडवते  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  यह  सच  है  कि  महाराष्ट्र  के  पिछड़े  कोंकण  क्षेत्र  के  सिन्धु  दुगं  और  रतनगिरी

 जिलों  में  अलफान्सो  किस्म  के  आमों  का  उत्पादन  काफी  बढ़ने  की  संभावना  ओर

 में सरकार का  यदि  तो  क्या  आम  उत्पादकों  और  विदेशौ  मुद्रा  के  रक्षित  भंडार  दोनों  के  ह्व्ति
 में  सरकार  का  आमों  के  निर्यात  के  लिए  ओर  अधिक  प्रोत्साहन  देने  का  विचार  है  ?

 जाणिज्य  मंत्री  पो०  शिव  शंकर  )
 :  ओर  महाराष्ट्र  के  सिन्धु  दुर्ग  भौर

 रत्नागिरी  जिले  अलफान्सो  किस्म  के  आमों  को  कृषि  के  लिए  प्रसिद्ध  हैं  जिसकी  विदेशी  बाजारों  में
 अधिक  मांग  महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  अलफान्सो  आमों  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहित  करने  के
 उपाय

 कर रही अन्य बातों कै साथ-साथ इन उपायों में शामिल छोटे कृषकों को 50 34



 29  1908  लिखित  उत्तर

 प्रतिशत  पू  जी  ऐसे  कृषकों  को  रोपण  सामग्री  का  वितरण  जो  अपने  वित्तीय  संसाधनों  से
 आम  की  कृषि  करते  लाभभोगी  किसानों  द्वारा  किए  गए  पौध  बचाव  उपायों  की  लागत  के
 आधार  पर  5)  प्रतिशत  उपबान  आमों  के  निर्यातों  को  प्रोत्साहन  देने  के लिए  भारत  सरकार  पहसे
 ही  नकब  मुआवजा  आयात  प्रतिपूर्ति  जैसे  प्रोत्साहन  दे  रही  है  ।

 देश  में  क्‍्रायुध-कारखानों  को  स्थापना
 3549.  प्रो०  नारायण  चन्द  पाराशर  :  क्या  रक्षा  सन्‍्त्नो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  के  विभिन्‍न  राज्यों  में  आायुध  कारखानों  की  स्थापना  की  मांगें  निर्णय  के
 लिए  सरकार  के  पास  लंबित  पड़ी  हैं  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  इस  सम्बन्ध  में  किस  तारीक्ष  तक
 निर्णय  लिए  जाने  की  आशा  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  तथा  पृति  विभाग  सें  राज्य  संत्रोी  शिवराज  बो०
 :  और  भायुध  निर्माणियों  की  स्थापना  का  तकनीकौ-भार्थिक  एवं

 सामाजिक  दृष्टि  से  किया  जाता  है  ।  द्वमाचल  बिहार  एवं  पांडिचेरी  राज्यों/संघ
 शासित  प्रदेशों  से  इस  सम्बन्ध  में  अनुरोध  प्राप्त  हुए  उन्हें  सूचित  कर  दिया  गया  है  कि  नई

 भआायुध  निर्माणियों  की  स्थापना  कै  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  लेते  समय  उनके  अनुरोधों  को  ध्यान  में
 रखा  जाएगा  ।

 ५  बन्द  कपड़ा  मिलें
 3550.  श्री  के०  प्रधानों  :  क्‍या  बस्त्र  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1987  के  अन्त  में  प्रत्येक  राज्य  में  कितनी  कपड़ा  मिलें  रुग्ण/बन्द
 इन  मिलों  के  बन्द  और  रुग्ण  होने  के  कारण  कितने  श्रमिक  बेरोजगार  ओर

 इसके  कारण  कितने  मूल्य  के  उत्पादन  का  नुकसान  हुआ  ?
 वस्त्र  सम्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  रासनिबास  :  एक  विवरण  संलग्न

 प्रभावित  कमंचारियों  की  संख्या  91370  थी  ।
 इन  मिलों  के  बन्द  होने  की  वजह  से  उत्पादन  के  नुकसान  का  मूल्य  उनकी  स्थापित

 क्षमता  के  भाधार  पर  उत्पादन  के  मुल्य  के  बराबर  था  ।
 विवरण

 राज्य  का  नाम  मिलों  को  संख्या

 1.  भरान्ध्र  प्रदेश  ग्
 प्र

 2.  बिहार  1
 3.  गुजरात  23

 भ्रहमदाबाद  शहर  16
 शेष  गुजरात  7

 4.  हरियाणा  2
 5.  कर्नाटक  4
 6.  मध्य  प्रदेश  3
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 राज्य  का  नप्त  जिलों  कौ  संख्या

 7.  महाराष्ट्र  8

 बम्बई  शहर  3

 शेष  महाराष्ट्र  5

 8.  राजस्थान  5

 9.  तमिलनाडु  20

 कोयम्बतूर  10

 शेष  तमिलनाडु  0

 10.  उत्तर  प्रदेश  4.
 11.  प०  बंगाल  3

 योग  ॥  74

 शुष्क  बन्दर  गाहु  को  सुविधाशों  का  बिस्‍्तार

 3551.  झौ  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  बाणिज्य  संत्रौ  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  बारह  महीनों  के  दोरान  दिल्ली  में  शुष्क  बन्दरगाह  द्वारा  कितना  भाड़ा  अजित

 किया  गया  भोर
 अगले  दो  वर्षों  के  दोरान  किन-किन  स्थानों  पर  शुष्क  बन्दरगाह  की  सुविधाओं  का

 विस्तार  करने  का  विघभार  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  पो०  छिव  शंकर  )  :  दिल्लौ  में  कोई  शुष्क  पत्तन  कार्य  नहीं  कर

 रहा  दिल्‍ली  क्षेत्र  में  रेलवे  कौ  एक  पाइलट  प्रोजेक्ट  इन्लेंड  कन्टेनर  डिपो  )
 तथा  सेन्‍्ट्रल  वेयरद्राउसिंग  कारपोरेशन  द्वारा  संचालित  कन्टेनर  फ्रेट  स्टेशन

 जरिए  एक  शुष्क  पत्तन  की  अनिवाय॑  सुविधायें  उपलब्ध  कराई  गई  हैं  ।  नई  दिल्‍ली

 में  फरवरी  1986  से  1987  तक  7.11  करोड़  रु०  भाड़े  के  रूप  में  अजित  किए  गए  ।

 इसके  अन्य  स्थानों  पर  रेलवे  द्वारा  छः  आई०सी०डी०  का  संचालन  किया  जा  रहा
 रेलवे  द्वारा  दिल्‍ली  में  पाइलट  सुविधा  को  तुगलकाबाद  में  आधुनिक  आई०सी०डी०

 में  बदलने  के  लिये  गहराई  से  जांच  को  जा  रही  है  ।  इस  स्थाम  तथा  अन्य  स्थानों  के  बारे  में  अन्तिम
 निर्णय  सम्बन्धित  विमानों  के  परामर्श  से  किया  जायेगा  ।

 चोये  बेतन  झ्रायोग  की  सिफारिशों  का  कार्यान्वयन

 3  52.  भरी  जनकराज  गुप्त  :  क्या  रक्षा  घंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 सरकार  ने  भूतपूर्व  सैनिकों  के  संबंध  में  चोथे  ठेतन  आयोग  द्वारा  कौ  गई  सिफारिशों

 को  फार्यान्वित  करने  के  लिए  क्‍या  कायंवाही  की  ओर

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अ्नुसंबान  तथा  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  प्ररण  :

 चतुर्थ  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  ने  भूतपूर्व  सैनिकों  सहित  वर्तमान  पेंशनरों  के  लिए  युक्त
 संगत  पेंशन  बन;ने  के  लिए  अप  री  रिपोर्ट  के  के  अध्याय  10  में  जो  सिफारिशों  को  हैं
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 उन्हें  स्वीकार  कर  लिया  गया  वतंमान  पेंशनरों  *ै  लिये  अपंगता  तत्वों  पर  की  गई  सिफारिशों
 में  सुधार  किया  गया  है  और  वतंमान  अपंग  पेंशनरों  के  लिए  निरन्तर  परिचर्या  भत्ते  पर  कौ  गईं
 सिफारिश  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ।  लोक  सभा  में  13.3.1987  को  इन  सिफारिशों  पर

 सरकार  द्वारा  किए  गए  कुछ  महत्वपूर्ण  निर्णयों  के  बारे  में  लोक  छिकायत  तथा  पेंशन

 सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  ने  एक  वक्‍तव्य  बेतन  भायोग  द्वारा  सुझाई  गई  न्यूनतम
 परिवार  पेंशन  को  300  रु०  से  बढ़ाकर  375  रु०  प्रतिमास  करने  के  भी  आदेश  जारी  कर  दिए

 गए  अन्य  सिफारिशों  के  बारे  में  भी  जल्दी  ही  आदेश  जारी  कर  दिए  जायेंगे  ।
 भायोग  ने  अपनी  रिपोर्ट  कै  के  अध्याय  4  में  सिफारिश  की  है  कि  जहां  सके

 झंभव  द्वो  तीनों  सेनाओं  में  विभिन्‍न  ट्रंडों  को लगातार  आधार  पर  सूचौ  में  शामिल  किया  जाए
 ताकि  जब  कोई  संनिक  सेवानिवृत्त  हो  तो  उसे  उसी  प्रकार  के  ट्रं  ड  में  लगने  में  कोई  कठिनाईं  न

 हो  जिस  प्रकार  के  ट्रंड  से  वह  सेवानिवृत्त  भूतपूर्व  सेनिक्रों  की  समस्याभों  के  सम्बन्ध  में
 बनी  उच्च  स्तरीय  समिति  ने  भी  इसी  प्रकार  की  सिफारिश  की  समिति  को  सिफारिश  के

 मनुसरण  में  एक  स्थायी  समिति  का  गठन  किया  गया  है  जिसके  अध्यक्ष  महानिदेशक
 रक्षा  मंत्रालय  है  ओर  इसमें  तीनो  सेनाओं  तथा  विभिन्‍न  मंत्रालयों  के  प्रतिनिधि  सम्मिलित  हैं  ।

 सिविल  ट्रंडों  के  साथ  सेना  ट्रंडों  की  समता  के  बारे  में  एक  निर्देशिका  पहले  ही  प्रकाशित  कर
 दी  गई  है  ।  समिति  स्थिति  की  निरन्तर  समीक्षा  करेगी  ।

 समिति  मे  रिपोर्ट  के  के  भ्रध्याय  .4  ओर  15  में  भूतपूर्व  सेनिकों  को  चिकित्सा

 सुविधायें  पुनर्वास  महानिदेशालय  को  सुदृढ़  एवं  पुनगेंठित  सिविल  रोजगारों  में  लगाने  भोर
 कार्या्वयन  पर  नजर  सेवा-निवृत्त  सैनिकों  की  सहायता  के  लिए  एक  प्रभावी  मशीनरी  बनाने
 ओर  पुनर्वास  महानिदेशक  का  पद  बढ़ाते  जंसी  अन्य  सिफारिशें  भौ  की  इन  सिफारिशों  पर
 यथा  समय  निर्णय  लिया

 सद्रास  निर्यात  प्रवर्धक  क्षेत्र  के कायंकरण  का  मल्यांकन
 3553.  श्री  पौ०  एम०  सईद  :  बया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  1:83  83  में  स्वीकृति  देने  के  पदचात्‌  मद्रास  निर्यात  प्रवर्धक
 क्षेत्र  के कायंकरण  की  जांच  को

 यदि  तो  अब  तक  इस  परियोजना  की  उपलब्धियां  कया
 वार्षिक  निर्यात  का  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था  और  वास्तविक  उपलब्धि

 बया  ओर
 क्या  कोई  आवेदन  लम्बित  पड़े  हुए  हैं  भऔर  यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनी

 बाणिज्य  संत्री  पी०  शिव  :  तथा  अन्यों  क  साथ  मद्रास  निर्यात
 प्रोसेसिंग  जोन  की  प्रगति  की  समय-सयय  पर  समीक्षा  की  जाती  जोन  में  आवश्यक  अबस्थापना
 संबंधी  सुविधाओं  के  लिए  प्रबन्ध  किए  गए  सनमें  शामिल  हैं  वेयर  हाउसिंग
 12  भौद्योगिक  इकाइयों  ने  उत्पादन  आरम्भ  कर  दिया  है  जबकि  1]  अन्य  इकाइयों  की  फैक्ट्री
 बिल्डिगों  के  निर्माण  का  कार्य  हाथ  में  ले  लिया  गया  है  «

 मद्रास  निर्यात  प्रोसेश्विगक  जोन  से  अब  तक  10.48  .48  करोड़  Go  के  निर्यात  हुए  हैं  जबकि
 1987-88  के  लिए  लक्ष्य  30  करोड़  रु०  का  निर्धारित  किया  गया  है  ।
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 जो  तीन  आवेदन  पत्र  9-3-87  को  हुई  मद्रास  निर्यात  प्रोसेसिंग  जोन  के  अनुमोदन
 बोर्ड  की  पिछली  बँठक  में  रखे  जाने  के  लिए  बहुत  देर  से  प्राप्त  हुए  वे  लम्बित  कोई  भो

 पुराना  मभावेदन-पत्र  अनुमोदन  बोर्ड  कै  विचार  कै  लिए  लम्बित  नहीं  हैं  ।

 भारत  द्वारा  पेरिस  व्यापार  मेले  में  भाग  लिया  जाना
 3554.  श्री  सी०  के०  कुप्पुस्वामोी  :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हाल  ही  में  समाप्त  हुए  इ  टरनेशनल  डयू  प्रेट-ए  पोर्टर  पेरिस
 में  भारतीय  मंडप  में  किन-किन  वस्तुओं  के  लिए  आर्डर  बुक  किए  गए

 ऐसी  प्रत्येक  वस्तु  के  लिए  कितने  रुपयों  के  आइंर  बुक  किए  और

 इस  मेले  में  भारत  के  भाग  लेने  के  कारण  कितना  व्यापार  बढ़ा  ?

 वाणिज्य  संत्रो  पी०  शिव  :  से  इन्टरनेशनल  डयू  प्र  ट-ए
 पोर्टर  पेरिसਂ  में  जिन  वस्तुओं  के  लिए  भाडर  बुक  किए  गए  उलके  प्रकार  और  ढनके
 सगभग  मूल्य  निम्नोकत  प्रकार  हैं  :

 मद  बुक  किए  गए  आडंरों  का
 लगभग  मूल्य

 रु०

 सिले-सिलाये  परिधान  185.50
 सिल्क  सिकिवन  ड्रेसेज  175.00
 रेशमी  परिधान  101.00

 रका  व्सं  79.  0

 चमड़े  के  हैन्ड  बेग  31.00

 हस्तशिल्प  की  वस्तुरये  21.00

 फंब्रिक्स  13.50

 स्‍्पोट्स  वीयर  9.50

 होजरी  7.50

 कस्ट्यूम  भामूषण  42.50

 मेले  भें  सृजित  कुल  निर्यात  व्यापार  लगभग  6.70  करोड़  रु०  का  रहा  ।
 पोलेड  को  इन्जोनियरिंग  सामान  का  निर्यात

 355:.  श्री  क्रोक्ांत  वत्त  नर्रातहू  राज  घाडियर  :  कया  वाणिज्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  पोलेंड  भारतीय  इन्जीनियरिंग  उत्पादों  का  आयात  कर  रहा
 यदि  तो  कब  से  तथा  वर्ष  1985-86  और  :986-87  के  दोरान  पोलेंड  को

 कितने  मूल्य  के  इस्जीनियरिंग  सामान  का  निर्यात  किया
 क्या  पोलंड  ने  इन्जीनिय रिंग  सामान  के  आयात  में  वृद्धि  करने  की  इच्छा  व्यक्त  की

 i  ५

 यदि  तो  पोलेंड  के  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  और
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 बषं  1987-88  में  उस  देश  को  कितना  इन्जीनियरिंग  सामान  निर्यात  किए  जाने  का

 भनुमान  है  !

 वाणिज्य  मंत्री  पो०  शिव  :  तथा  पोलंण्ड  पिछले  कईं  वर्षो  से

 भारत  से  कुछ  इन्ज़ीनियरी  माल  का  आयात  करता  रहा  है  यद्यपि  मूल्य  अपेक्षाकृत  कम  रहा
 1985-86  तथा  1986-87  के  दोरान  इन  निर्यातों  से सम्बन्धित  जानकारी  अभी  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 से  पोलेंड  ने  भारत  से  इन्जीनियरी  मदों  कौ  खरीद  बढ़ाने  के  लिए  अपनी

 उत्सुकता  ब्यक्त  की  इस  सम्बन्ध  में  उन्होंने  जिन  इन्जीनियरी  मदों  की  व्यापक  पश्यूखला  के

 अध्ययन  के  लिए  1987  में  एक  प्रतिनिधि  मण्डल  भारत  उनमें  दामिशल  है
 मोटिव  इलेक्ट्रिक  तथा  इलेक्ट्रानिक  कास्टिग्स  तथा  मशौनी  तथा

 न्यूमंटिक  घातु  निरुपण  तथा  फिनिशिंग  वाइसिकल  कृषि  होम
 स्टेनलंस  स्टौल  के  धातुकर्मी  य  उद्योग  द्वेतु  उपस्कर  आदि  |  ऐसी  भआाष्ठा  है  कि

 भारत  से  इन्जीनियरी  मदों  को  कुछ  अतिरिक्‍त  मात्रा  क्वरौदने  पर  विचार  करेगा  और
 विशेष  रूप  से  वतंमान  सन्दर्भ  जबकि  ब्यापार  शेष  पोलेंड  के  पक्ष  में  1987  के  लिए  भारत
 पोलेंड  व्यापार  योजना  में  पोलेंड  को  होने  बाले  भारतीय  निर्यातों  के लिए  250  करोड़  ८०  मूल्य
 का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  जिसमें  इन्जीनियरी  मदों  का  भाग  लगभग

 लापान  को  लोह  श्यस्क  का  निर्यात

 3556.  श्री  हरिहूर  सोरन  :  क्‍या  बाणिज्य  सन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 वर्ष  1986-87  में  जापान  को  लोह  अयस्क  का  कितनी  मात्रा  में  निर्यात  किपा

 क्‍या  सरकार  का  वर्ष  1987-88  में  जापान  को  लौह  भयस्क  के  निर्यात  में  वुद्धि
 करमे  का  विचार  ओर

 यदि  तो  वर्ष  1987-88  में  जापान  को  कुल  कितने  टन  लौह  अयहक  निर्यात

 किए  आने  का  अनुमान  है  ?
 ॥

 वाणिज्य  मंत्री  पी०  शिव  :  1986-87  87)  के
 दोरान  जापान  को  16.07  मिलियन  मे०  ढन  लौह  अयस्क  का  निर्यात  किया  गया

 तथा  1987-88  के  दोरान  भारत  से  जापान  को  निर्यात  के  लिए  संविदा

 किए  जाने  वाले  लौह  अयस्क  की  कौमत  और  मात्रा  के  बारे  में  वार्तायें  अभी  तक  समाप्त  नहीं  हुई

 ]
 हि बिल्ली  में  होमगार्ड

 3557  डा»  चर्द्वोखर  त्रिपाठी  :  क्‍या  गृह  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।
 दिल्ली  में  इस  समय  कार्यरत  होम  गार्डों  की  कुल  संख्या  कितनी

 क्या  प्रत्येक  होमगार्ड  द्वारा  दो  गई  डयूटी  के  घन्टों  को  छ्यान  में  रखे  बिना  सभौ  होम
 गार्डो  को  समान  वेतन  दिया  जाता
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 यदि  तो  उनके  काम  के  घंटे  कया  हैं  ओर  उन्हें  इसके  बदले  कितना  वेतन  दिया

 जाता
 क्‍या  अधिकांश  होमगाड्ड  बेरोजगार

 यदि  ह्वां  तो  क्या  सरकार  उनकी  सेवाओं  को  नियमित  करने  पर  विचार
 भोर

 यदि  तो  कब  तक  ओर  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
 कामिक  लोक  शिकायस  तथा  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  पो०  :  दिल्ली  में  होम  गार्डो  की  नामांक्रित  संख्या  8900  में  से
 भग  8340  को  प्रतिदिन  ड्यूटी  पर  बुलाया  जाता

 तथा  होम  गाड्स  एक  स्वयं  सेरी  बल  द्वोने  के  वेतन  के  लिए  पान  नहीं  -

 हैं  परन्तु  उन्हें  8  घंटे  बी  ड्यूटी  के  लिए  15  रुपए  प्रतिदिन  का  आऊट  भराफ  पाकेट  नलाड  स  दिया
 जाता  है  ।

 घू  कि  होम  गार्डो  की  संकल्पना  स्वेच््छिक  इसलिए  कुछ  बेरोजगार  व्यक्ति  भी
 होमगार्ड  वालन्टीयसे  के  रूप  में  अपने  आपको  नामांकित  करवा  सकते  बल  करा  उद्दं दय  अपने
 हवयंसेवी  सदस्यों  को  रोजगार  देना  नहीं  है  ।

 चु  कि  होमगार्ड  एक  स्वयंसेवी  बल  है  जो  3  से  5  वर्ष  के  लिए  तेनात  किया  जाता
 इसलिए  इनकी  सेवाओों  को  नियमित  करने  कः  प्रदन  नहीं  उठता  ।

 प्रदन  नहीं
 प्रनुवाव  ]

 श्रशोक  यात्री  निवास  का  कार्यकरण
 3558.  थगो  विजय  कुमार  सिश्र  :  क्‍या  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  अशोक  यात्री  निवास  में  अनेक  मामलों  में  आवासौय  सुविधा
 प्रदान  करने  से  उन  लोगों  को  भी  इन्कार  कर  दिया  जाता  है  जो  नकद  मृगताम  कर  अश्रिम  स्थान
 बुक  कराते

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  स्थान  के  लिए  अग्रिम  बुकिंग  कराने  वाले  लोगों  को  आवाधप्त
 के  लिए  लाबी  में  कई  घन्टे  तक  इन्तजार  करना  पड़ता  और

 यदि  तो  अशोक  यात्री  निवास  के  स्वागत  कार्यालय  के  कार्यकरण  में  सुधार  करने
 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पमंटन  सन्‍त्रो  सोहभ्मद  :  नहीं  ।

 आक्‌पंसी  बहुत  अधिक  होने  के  कारण  सम्भव  है  दोपहर  12  बजे  चैक-इन  टाइम  से
 पहले  अद्योक  यात्री  निवास  पहुंचने  वाले  अतिथियों  में  से  कुछेक  को  कभौ-कभार  चैक-आउट  टाइम
 दोपहर  12  बजे  तक  प्रतीक्षा  करनी  पड़ी  हो  क्‍योंकि  तब  बड़ी  संलछ्या  में  भतिधि  होटल  श्वाली  करके
 जाते  हैं  ।

 स्वागत  कमंच।रियों  को  हिदायत  दी  गई  है  कि  वे  अतिथियों  को  तत्काल  अपनी
 सेबायें  अपित  करें  ।  स्वागत  कार्यालय  में  कमंचारियों  कौ  संख्या  बढ़ाई  गई  है  और  कमरों  का
 भाबटन  करने  के  लिए  चेक-इन  टा-म  सुबह  8.00  बजे  दोपहर  ।2  बजे  तक  कर  गया  है
 तथा  इसके  लिए  अतिथियों  से  कोई  भतिरिक्‍त  किराया  नहीं  लिया  नाता  ।
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 भारत  ईरान  संयुक्त  झ्ायोग  की  बेठक

 3559.  भ्री  प्रकाझ्म  चन्द्र

 श्री  सुभाष  यादव  :

 क्री  धसंपाल  सिह  सलिक  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत-ईरान  संयुक्त  आयोग  की  1987  के  दोरान  नई  दिल्लौ  में  एक

 बेठक  हुई
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 डसमें  कौन-कौन  से  निर्णय  लिए  गए  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  एड्मार्डों  :  जी  भारत-ईरान

 संयुक्त  आयोग  का  चौथा  अधिवेशन  19  और  20  1987  को  नई  दिल्‍ली  में  हुआ
 उक्त  संयुक्त  आयोग  की  दोनों  देशों  के  विदेश  मंत्रियों  ने  संयुक्त  रूप  से  अध्यक्षता  को

 भर  :  संयुक्त  भायोग  की  बेठक  से  यह  प्रकट  हुआ  कि  दोनों  ही  पक्ष  पारस्परिक

 लाभकारी  द्विपक्षीय  सहयोग  का  विस्तार  करने  के  साथ-साथ  उसमें  विबिधता  लाना  चाहते  दोनों

 पक्षों  ने  इस  बात  पर  सहमति  ब्यक्त  की  कि  अधिक  से  अधिक  वाणिज्यिक  आदान-प्रदान  करने  के

 लिए  अपेक्षाकृत  और  अधिक  प्रयास  किए  जाने  चाहिएं  ।  उद्योग के  क्षेत्र  में  सहयोग  के  अनेक  क्षेत्रों

 का  पता  लगाया  गया  ।  दोनों  पक्षों  ने  कुद्रेमुख्त  लोह  अयस्क  परियोजना  से  सम्बद्ध  अनिर्णीत  मसलों

 पर  और  भागे  बातचीत  करने  पर  भी  सहमति  व्यक्त  की  ।  भारतीय  पक्ष  ने  ईरानी  राष्ट्रिकों  को

 प्रशिक्षण  की  सुविधा  देने  पर  सहमति  ब्यक्त  कौ  ।  संस्कृति  ओर  कला के  क्षेत्र  में  एक  दूसरे  के  देश

 की  यात्राएं  की  संयुक्त  आयोग  की  बेठक  के  निर्णयों  के  कार्यान्वयन  कौ  प्रगति  पर

 रानी  रखने  के  लिए  एक  संयुक्त  समिति  की  स्थापना  की  गई  ।

 प्रगति  मंदान  में  श्रायोजित  भारतोय  श्रन्तराष्ट्रीय  व्यापार  मेले  में  भाग  लेने  धाले  देश

 3560.  डा०  लो०  विजय  रासाराव  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नई  दिल्‍ली  के  प्रगति  मैदान  में  द्वाल  ही  में  आयोजित  भारतीय  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार

 मेले  में  कितने  देशों  ने भाग  लिया  ;

 इस  व्यापार  मेले  पर  कुल  कितना  व्यय  किया  भौर

 उक्त  व्यापार  मेले  के  दौरान  भारतीय  कम्पनियों  का  कितने  ओर  कितने  मूल्य  के

 निर्यात  आडंर  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्री  पी०  झ्षिव  :  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  ब्यापार  986

 (14-30  नवम्बर  1986)  में  31  देशों  ने  भाग  लिया  ।

 भाई०  आई०  टो०  एफ०  पर  अनुमानित  ध्यय  2.67  करोड़  र०
 मेले  में  सजित  निर्यात  व्यापार  लगभग  57  करोड़  रु०  का  है  ।

 शबड़  उत्पावन  में  श्रात्म-निर्भरता

 3561.  भी  के०  राममूति  :  क्‍या  बाणिज्य  घंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिणौं  भारत  की  प्लांट्स  एसोसिएशनਂ  ने  सरकार  को  कोई
 बेदन  दिया  है  कि  नई  फसल  के  मोके  पर  रबृड़  के  अंथाधुंध  आयात  के  कारण  1986  से
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 बाजार  में  मंदी  आई  है  तथा  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  बहुत  अधिक  लगभग  दुगना  किये

 जाने  के  फलस्वरूप  रबड़  का  मूल्य  बहुत  हो  गया  और

 यदि  तो  देश  को  रबड़  उत्पादन  में  आत्मनिमंर  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 जा  रहे

 वाणिज्य  संत्री  पो०  शिव  :  सरकार  को  दक्षिण  भारत  की  यूनाइटेड
 प्लांट्सं  एसोसिएशन  से  अम्यावेदन  प्राप्त  हुआ  था  ।  चरम  उत्पादन  अबधि  के  आरम्भ  होने  तथा
 उपभोक्ताओं  कौ  अपेक्षाकृत  कम  मांग  के  कारण  86  के  माह  में  घरेलू  बाजार  में  रबड़
 को  कीमतें  निर्धारित  कीमत  बेड  से  कुछ  नीचे  गिरनो  आरम्भ  हो  गई  ।  मांग  और  पूर्ति  की  स्थिति
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रत्येक  वर्ष  रबड़  के  लिए  आयात  आवद्ययकता  का  सावधानी  पूवंक  मूल्यांकन
 किया  जाता  है  ।

 रबड़  का  उत्पादन  बढ़ाने  भोर  उससे  इसके  आयात  कम  करने  तथा  भात्मनिमंरता
 प्राप्त  करते  के  उहेश्य  से  सरकार  नकद  वेज्ञानिक  तथा  तकनीकी  सद्दायता  उच्च  उपज  देने

 बाली  रोपण  सामग्री  की  सष्लाई  के  रूप  में  सहायता  प्रदान  कर  रही  है  तथा  रबड़  की  खेती  तथा

 छत्पादन  के  सभी  पहलुओं  पर  अनुसंधान  कार्य  कर  रही  है  |  इसके  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  में  रबड़
 के  द्रुत  विकास  के  लिए  एक  परियोजना  को  कार्यान्वित  किया  जा  रहा

 टाटा  उद्योग  सम्‌ ह्‌  द्वारा  विदेशों  में  व्यापार
 3562.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  वाणिज्य  संत्रीं  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 टाटा  उद्योग  समूह  की  कितनी  कम्पनियों  को  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के
 अन्तगंत  विद्ेशों  मे ंकारोबार  की  अनुमति  दी  गई

 क्या  यहद्द  बात  सरकार  की  जानकारी  में  है  कि  उपयुक्त  समूह  की  अनेक  सहायक
 कम्पनियां  विदेशी  मुद्रा  वनियमन  अधिनियमन  के  अन्तगंत  आवद्यक  अनुमति  प्राप्त  किए  बिना
 विदेशों  में  कारोबार  १.र  रहद्दी  और

 सरकार  का  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  संत्री  पो०  शिव  :  से  :  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  ।

 खेल  के  सामान  के  निर्यात  में  गिरावट

 3:63.  श्री  निर्मल  खज्ञी  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इस  वर्ष  खेल  के  सामान  के  निर्यात  में  गिरावट  आई
 इस  सम्बन्ध  में  खेल  सामान  निर्यात  संवधंन  परिषद्‌  मे  क्या  भूमिका  निभाई
 कया  यह  भी  सच  है  कि  परिषद्‌  ने  पिछले  कुछ  वर्षों  के  दौरान  उसे  अनुसंधान  और

 विकास  द्वेतु  आबंटित  धनराशि  का  उपयोग  नहीं  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  संत्रो  पो०  शिव  :  जो  नहीं  ;
 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 तथा  ४  अनुसंधान  एवं  विकास  के  लिए  1985-86  के  बजट  में  शामिल  किये  गए

 एक  मुझत  प्रावधान  का  उपयोग  इसलिए  नहीं  किया  जा  सका  क्योंकि  उद्योग  से  कोई  विधिष्ट  प्रस्ताव

 प्राप्त  नहीं  हुआ  ।

 ]
 सिंगापुर  में  भारतीयों  को  नजरबंद  करना

 3564.  डा०  बी०  राजेश्वरन  :  क्या  बिदेश  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः
 पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  सिंगापुर  में  कितने  भारतीयों  को  नजरबंद  किया
 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  मूल  के  इन  व्यक्तियों  को  सिंगापुर  सावंजनिक  द्रुत

 वहन  प्रणाली  में  श्रमिकों  के  रूप  में  काम  पर  लगाया  जाता  और
 सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जाने  का

 विचार  है  ?
 ह

 विदेश  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  के०  नटवर  :  से  :  सूचना  एकत्र  की
 जा  रही  है  भोर  इसे  यथाशीघ्र  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 साम्प्रदायिक  दंगे
 3565.  भो  सुभाष  यादव  १

 झीसतो  सोरा  कुसार  :

 श्री  के०  रामचन्द्र  रेडडो  :
 भ्रो  धर्मंपाल  सिह  सलिक  :
 भरी  के०  प्रधानी  :  क्या  ग्रह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  एक  वर्ष  के  दोरान  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  साम्प्रदायिक  दगों  की
 घटनाओं  में  काफी  वृद्धि  हुईं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
 उनमें  जान  और  माल  की  कितनी  क्षति  होने  का  अनुमान  और
 देश  में  इस  प्रकार  के  दंगे  रोकने  के लिए  कोन  से  कदम  डठाए  जा  रहे  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  सें  राज्य
 झंत्रो  पी०  :  और  :

 उपलब्ध  सूचना  के  आधार  पर  बष  1986  के  दौरान  देश  में  हुए  मुख्य  साम्प्रदायिक  दंगों
 कै  ब्योरों  का  विवरण  इस  प्रकार  हैं  :
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 स्थान  तथा  तारोख

 बिहार
 नवादा  22)  10

 गुमरांत
 अहमदाबाद

 )  9

 )  5

 26-30  )  4

 9-17)  49

 घेरावेल

 26-27)  13
 नादियाड  9-16)  7

 बड़ौदा  17-20)  5

 कर्नाठक
 रामनगरम  22-25)  5

 7-8)  |  $।

 मेंसूर  7-8)  4
 मध्य  प्रदेश

 16-17)  8

 महाराष्ट्र
 नासिक
 पनबल  2
 अमरावतौ  2-4)  #।

 उत्तर  प्रदेश
 मेरठ  26)  2

 नूरिया  26-27)  26

 इलाहाबाद  14-18)  )  9

 मारे  गए  व्यक्तियों  की  संख्या

 हु०  न०

 4.73
 0.38

 0.05
 63.16

 246.98
 1.01
 3.81

 3.34
 127.65

 10.20

 _

 43.05
 66.48

 5.83

 7.42
 0.54
 2.65

 न०  का  अथं  है  उपलब्ध

 20  1987

 सम्पत्ति  की  हानि
 (%e  लाखों

 बिह्ार  सरकार  के  अनुसार
 साम्प्रदायिक  हिंसा  के  कारण

 केवल  तीन  मोतें  हुई  ।

 हएृएारणएएएशशशशशशशशशाना  हनी
 साम्प्रदायिक  सोहादंता  ओर  लोक  व्यवस्था  बनाएं  रखने  की  आवश्यकता  के  लिए

 राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  पर  बार-बार  जोर  दिया  जाता  रहा  उन्हें  प्रशासनिक
 ओर  आसूचना  तंत्र  को  सुचारू  बनाने  ओर  समाज  विरोधी  तत्वों  की  गिरफ्तारी  और  शास्त्रों  तथा
 मोला  बारूद  कौ  बरामदगी  के  लिए  तलाशी  लेने  ओर  जब्त  करने  ओर  साम्प्रदायिकता  भड़काने
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 वाले  तत्वों  कै  विरुद्ध  कारंदाई  करने  जंसे  उपायों  के  सुझाव  दिए  गए  जब  भी  मांग  की  गई
 केरद्रीय  बल  भी  टपलब्ध  कराए  गए  इसके  समय  पर  सावधान  रहने  के  लिए  कहा
 जाता  है  भौर  जब  आवध्यक  द्वोता  है  तो  मार्गंदशंन  भोर  सलाह  दी  भाती  साम्प्रदायिक  दंगों
 के  कारगर  नियंत्रण  के  लिए  दिक्षा  निदेशों  का  एक  ब्यौरेवार  सेंट  जिसको  1985  में  पुनरीक्षित
 भौर  संशोधित  किया  गया  भी  राज्य  सरकारों  में  परिश्रालित  किया  गया

 इस  संदर्म  में  यह  भी  उल्लेखनीय  है  कि  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्रौ  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  |5

 सूत्री  कार्यक्रम  की  भी  राज्य  सरकारों  से  सिफारिश  कौ  गई  थी  ।  राष्ट्रीय  एकतः  परिषद  ने  12

 ,  1986  को  हुई  अपनी  बेठक  में  विभिन्‍न  मुहों  पर  विचार-विमश  इस  सम्बन्ध

 में  1986  में  गृह  मंत्री  ने  भी  सभी  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  के  मुख्य  मंत्रियों  को  पत्र

 लिखे  हैं  ।

 कपड़े  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  शिष्टमंडल  द्वाशा  प्रमरोका  का  छोरा

 3566.  ञ्री  तेजा  सिह  दर्दो  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कपड़े  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  की  दुष्टि  से  हाल  दह्ौ  में  एक  उच्चस्तरीय  शिष्ट
 मंडल  ने  अमरीका  का  दोरा  किया

 यदि  तो  इस  शिष्टमंडल  में  कितने  ब्यक्ति  थे  और  कया  वे  कपड़ा  उद्योग  से
 संबद्ध

 उन  पर  कुल  कितनी  धनराशि  ब्यय  और

 इस  दिष्टमंडल  के  दोरे  के  पद्चांत  कपड़े  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कितने
 ठोस  बाणिज्यिक  समझभोते  किए  मए  अथवा  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  संत्रो  राम  निवास  :  घी  हां  ।

 इस  प्रतिनिधि  मंडल  में  वस्त्र  मंत्रालय  का  एक  सरकारी  अधिकारी  तथा  वस्त्र
 निर्यातों  से  सम्बन्धित  तीन  गर  सरकारी  व्यक्ति  शामिल  थे  ।

 सरकार  द्वारा  किया  गया  कुल  खर्च  लगभग  1.1  लाख  रु०  था  ।
 प्रतिनिधि  मंडल  मे  स०  रा०  अमरीका  के  अपने  दौरे  की  के  दौरान

 अमरौकी  द्विपक्षीय  वस्त्र  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  और  सं०  रा०  अमरीका  में  आयातकों  तथा
 व्यापार  माध्यमों  के  साथ  परामश  करके  वस्त्र  माल  के  निर्यात  का  ओर  भागे  विविधीकरण  करने
 तथा  उसे  बढ़ाने  की  गुज्जाइश  का  मूल्यांकन  किया  ।  इसके  अतिरिक्त  प्रतिनिधि  मंडल  के  दोरे  के
 दौरान  कतिपय  विपक्षीय  समस्याभों  को  भी  सुलझाया  गया  ।

 खेल-सामान  का  निर्यात

 3567.  प्रो०  चन्द्र  भानु  देवों  :  क्या  वाणिज्य  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 पिछले  तीन  बर्षों

 के
 दौरान  खेल  सामान  का  वर्ष  वार  कितना  निर्यात  किया

 किन-किन  देशों  को  निर्यात  किया  गया  ?
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 थाणिज्य  संत्री  पी०  शिव  :  पिछले  तीन  वर्षो  के  लिए  खेल-कूद  सामान

 निर्यात  संबधेन  परिषद  द्वारा  संकलित  निर्यात  आंकड़े  मूल्य  की  दृष्टि  से  निम्नोक्त  अनुसार
 भाई०  एफ»  मूल्य  करोड़  रु०

 1983-84  27.55
 1984-85  5  28.91
 1985-86  30.11

 भनेक  देशों  को  भारतीय  खेल  कूद  के  सामान  का  निर्यात  किया  जाता

 भास्ट्र  सोवियत  पद्दिचम  जमंनी  और  संयुक्त  राज्य  अमरीका  प्रमुख  गंतव्य  देश  हैं  ।

 [  प्रनुवाद  ]  ।

 इले  क्ट्रिकल  झोर  संकेनिकल  इन्जोनियर्स  कोर  के  सिधिलियन  बर्कशाप
 झणिकारियों  के  संवर्ग  की  पुनरोक्षा

 3568.  भ्री  सौ०  डो०  गामित  :  कया  रक्षा  मंत्रों  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इलेक्ट्रकल  भौर  मंकेनिकल  इन्जीनियर्स  कोर  के  सिविलियन  वकंशाप
 रियों  संवर्ग  की  पुमरीक्षा  की  गई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  भौर

 पुनरीक्षा  क ेकब  तक  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 रक्षा  संत्रालय  में  रक्षा  झ्नुसंधान  तथा  बिकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  प्रषण

 नहीं  ।
 और  इस  मामले  पर  पहले  उस  काडर  समीक्षा  समिति  में  बिचार  किया  जाना

 है  जिसको  स्थापना  की  जा  रह्दी  है  ।  ज॑से  द्वी  समिति  की  सिफारिशों  उपलब्ध  हो  जायेंगी  मामले  पर
 भागे  कारंवाईं  की  जाएगी  ।

 भ्रायात  में  वृद्धि
 3569.  श्रीमती  पटेल  रमाबेन  रामजों  भाई  सावणि  : oft

 झी  सोसनाथ  रथ  :  क्‍या  वाणिज्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  देश  में  भायात  बिल  में  वृद्धि  हो  रही
 यदि  तो  आयात  कम  करने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाए  जा  रहे
 क्‍या  यह  सच  है  कि  इस  मामले  की  जांच  करने  के  लिए  एक  समिति  गठित  की  गई

 और
 यंदि  तो  समिति  के

 निष्कर्ष  क्या  है  और  उन  पर  कौन  सी  कायंवाही
 की  गई  है  ?

 बाणिज्य  संत्री  पौ०  शिव  :  (१)  1985-85  के  दोरान  भारत  के  भायात
 19,759.43  करोड़  रु०  के  स्तर  के  थे जबकि  1984-85  के  दौरान  17,134.20  करोड़  रू०

 के  आयात  हुए  थे  और  इस  प्रकार  15.3%  की  वृद्धि  हुई  1986  के  दौरान
 भायात  14,188.98  करोड़  रु०  के  स्तर  के  थे  जबकि  1985  को  उसी  अवधि
 में  13,866.57  करोइ्ट  रु०  के  थे  ओर  इस  प्रकार  केवल  2.3  ५%  की  थोड़ी  सी  वृद्धि  हुई  ।

 46



 29  1908  हि  लिल्तिछत्तर

 तथा  कोई  औपचारिक  समिति  गठित  नहीं  की  गई  है  |  संबंधित  सचिवों

 के  समूह  से  गेर-अवश्यक  मदों  का  आयात  नियंत्रित  करने  के  प्रदन  की  जांच-करने  के  लिए  कहा
 गया  था  ।  जैसा  कि  उनके  द्वारा  सुझाया  प्रक्रियाओं  को  कड़ा  किया  जा  रहा  है  भोर  आयातों

 की  अधिक  सख्ती  से  समीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 कर्नाटक  में  होटल  को  एक  उद्योग  के  रूप  सें  मान्यता  देना
 3570.  झी  थो०  एस०  कृष्ण  श्रय्यर  :  क्‍या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ह  क्‍या  कर्माटक  राज्य  सरकार  ने  कर्नाटक  में  होटल  को  एक  उद्योग  के  रूप  में  मान्यता

 देने  के  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  को  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 (a)  यदि  तो  प्रस्ताव  कब  भेजा  भौर

 इस  संबंध  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पयंटन  मंत्री  मोहम्मद  :  से  योजना  आयोग  द्वारा  तैयार  किए
 गए  भौर  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा  भनुमोदित  सातवीं  योजना  के  एप्रोच  पेपर  में  की  गई
 सिफारिश  के  अनुकरण  कैन्द्र  कर्नाटक  सरकार  सहित  सभी  राज्य/संघ  शाप्तित  क्षेत्र
 सरकारों  से  होटल/पर्यंटन  को  एक  उद्योग  का  दर्जा  प्रदान  करने  के  लिए  भनु रोध  करती  रही  है  ।
 कर्नाटक  सरकार  को  इस  बारे  में  अभी  कारंवाई  करनी  है  ।

 हथकरघा  क्षेत्र  में  पालिएस्टर  कपड़ा  बनाना
 3571.  श्री  कै०  रामचन्द्र  रेडडी  :  क्‍या  ब्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  आंध्र  प्रदेश  राज्य  सरकार  ने  हथकरघा  उद्योग  में  पालिएस्टर  कपड़ा  बनाने  का
 निर्णय  किया

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  शर्त  रखी
 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्योरा  क्या  भौर

 इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 यस्‍्त्र  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  रास  निवास  ।  )  तथा  हां  ।
 इस  योजना  के  जो  कि  सुस्मन  कपड़ा  योजना  के  नाम  से  जानी  जाती

 हथकरघा  क्षेत्र  में  शुल्क  मुक्त  पालिएस्टर  रेशे  का  प्रयोग  करके  पोलिएस्टर  मिश्रित  कपड़े  का
 झत्पादन  अन्तप्रेस्त  है  ।  केवल  दाटिग  और  सूटिंग  के  उत्पादन  की  अनुमति  है  ।  जिसकी  मधिकतम
 बिक्री  कीमत  :  5  रु०  तथा  40  रु»  प्रति  वर्ग  मीटर  निर्धारित  इस  योजना  के  अन्तगंत
 उत्पादित  ब्त्रों  में  भारत  की  दृष्टि  से  पालिएस्टर  रेशा  40%  से  अधिक  परन्तु  70"“  से  कम
 होना  चाहिए  ।

 एन०  टी०  सी  क्षेत्र  में  सुलभ  कपड़ा  जिसमें  छुल्क  मुक्त  पोलिएस्टर  रेशे
 का  प्रयोग  करके  उत्पादन  किया  जाता  के  शुरू  होने  पर  अनेक  राज्यों  जिनमें  आंध्र  प्रदेश
 भी  शामिल  हथकरघा  क्षेत्र  में  ऐसी  योजता  आरंभ  करने  की  मांग  हुई  थी  ।  सुसमन  कपड़ा
 योजना  सुलभ  कपड़ा  योजना  के  नमूने  पर  बनी  है  जिसकी  समान  परिस्थितियां

 खाद्यान्नों  का  तिर्यात

 3572.  डा०  पी०  घललल  पेरुसन  :  कया  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  खाद्यान्नों  का  कितनी  मात्रा  का  निर्यात  किया  गया  भौर
 उससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  और

 क्या  प्रति  विवटल  पोत  पर्यन्त  बसूली  मूल्य  और  अन्य  भानुषंगिक  ब्यय  से
 अधिक  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  पो०  शिव  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  संकलित
 भनन्तिम  आंकड़ों  के  अनुसार  स्ाद्यान्नों  के  निर्यात  की  मात्रा  और  मूल्य  निम्नोक्त  अनुसार  थे  :--

 यर्ष  सांत्रा  से०  मूल्य
 3-84

 5  2.76

 5-86  5.74

 दाणिज्यिक  बिक्रियों  में  वसूल  की  गई  बिक्री  कीमत  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमत  प्रवृतियाँ
 द्वारा  नियंत्रित  होती  है  तथा  गेहूं  के  निर्यात  के  मामले  में  भारतीय  खाद्य  निगम  की  आंतरिक
 आर्थिक  लागतों  से  कम  रहौ

 मामले
 ॥

 खनिज  तथा  घातु  व्यापार  निगस  द्वारा  टिन  को  मांग  की  पूर्ति
 3573.  श्री  एन०  डेनिस  :  क्‍या  बाणिज्य  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  क्षनिज  तथा  घातु  व्यापार  निगम  पूर्वी  क्षेत्र  तथा  दिल्ली  क्षेत्र  में  सभी  बकाया
 क्रयादेशों  को  पूरा  कर  सका

 कया  निगम  का  देश  में  टिन  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  अग्रिम  कायंवाद्वी  करने
 का  विचार  ओर

 क्‍या  सरकार  की  देश  में  टिन  का  उत्पादन  बढ़ाने  की  कोई  योजना  है  ?
 वाणिज्य  मंत्री  पौ०  शिव  :  से  इन  क्षेत्रों  के  प्रयोक्ताओं  की

 रतों  को  पूरा  करने  के  लिए  एम०  एध०  टी०  सौ०  के  पास  पर्याप्त  स्‍टाक  है  ।  टिन  का
 उत्पादन  भाग्त  में  नहीं  किया  जा  रहा

 ]
 चोन  में  नजरअंव  भारतोय  युद्ध  थंदो

 3574.  श्री  विलोप  सिह  क्‍या  विदेश  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  1962  के  युद्ध  के कोई  भारतीय  युद्ध-बंदी  अथवा  कोई  लापता  व्यक्ति  अभी  भौ

 चीन  में  नजरबंद  भोर
 यदि  तो  उनकी  रिहाई  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  तथा  अब

 तक  उन्हें  रिहा  न  कराये  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?
 विदेदा  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  के०  नटबर  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]
 ३:75.  झो  डा०  बी०  वेंकटेश  :  नया  थाणिज्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ेल्‍
 क्या  कताडा  भौर  भारत  के  बीच  पारस्परिक  आर्थिक  सहयोग  के  लिए  बहुत

 संभाबनायं
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 यदि  तो  क्या  कनाडा  की  गेर  सरकारी  क्षेत्र  की  बहुत  सी  कम्पनियां  भारत  के

 साथ  व्यापारिक  सहयोग  की  इच्छुक  भौर
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 थधाणिज्य  मंत्री  पी०  शिवशंकर  )  :  से  भारत  और  कनाडा  के  बीच  आथिक

 सहयोग  का  एक  लम्बा  रिकार्ड  हे  जिसके  द्वारा  भारत  के  प्राथमिक  क्षेत्रों  मे ंपरस्पर  सहमत
 जनाओं  के  वित्त  पोषण  के  लिए  कनाडा  की  सहायता  प्रदान  को  गई  है  |  विगत  भौद्योयोगक

 सहयोग  के  जरिए  सहयोग  पर्याप्त  नहीं  रद्दा  हाल  के  कनाडा  की  निजी  क्षेत्र  की
 कम्पनियों  ने  भारतीय  फर्मों  के  साथ  संयुक्त  लाइसेंसिग  और  प्रौद्योगिकी  भन्तरण  में  रुचि

 दिखाई  संयुक्त  व्यापार  परिषद्‌  की  जून  !:86  में  टोरेन्टो  ओर  मानट्रियल  में

 हुई  दूसरी  बंठक  के  दोरान  संयुक्त  उद्यमों  भौर  प्रौद्योगिकौ  अन्तरण  के  लिए  अनेक  क्षेत्र  अभिज्ञात

 किए  गए  |  प्रौद्योगिकी  प्रधान  उद्योगों  के  संबंध  में  एक  ओऔद्योगिकी  सहकारी  मिष्ठान  ने

 1986  में  भारत  का  दौरा  कनाडा  ने  1987  में  इजीनियरिंग  उद्योग  परिसंघ

 द्वारा  आयोजित  सातवें  भारतीय  इंजीनियरिंग  व्यापार  मेले  के  लिए  एक  भागीदार  देण  के  रूप  में
 भाग  लिया  जिसमें  उसने  भारत  में  ओद्योगिक  सहयोग  प्राप्त  करने  के  उददेशय  से  प्रोद्योगिकी  तथा
 सम्बद्ध  सेवाओं  में  अपनी  उपलब्धियों  को  प्रर्दाशत  किया  ।

 राज्यों  में  होटलों  के  निर्माण  के  लिए  भूमि
 3576.  भ्रौ  धनन्त  प्रसाद  सेठो  :

 श्री  लक्ष्मण  मलिक  :

 झी  चोधरी  श्रख्तर  हसन  :  क्‍या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  यह  सच  है  कि  कैन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  मुख्य  पर्यटक  केन्द्रों  पर

 आावासीय  कमी  को  दूर  करने  द्वेतु  होटलों  कै  निर्माण  के  लिए  आरक्षित  दरों  पर  भूमि  देने  का  आग्रह
 किया  और

 यदि  तो  इस  सुझाव  पर  किन-किन  राज्यों  ने  सहमति  व्यक्त  की  और
 वार  किन-किन  स्थानों  पर  ऐसे  होटनों  का  निर्माण  किया  जायेगा  ?

 पयंटन  मंत्री  मोहम्मद  :  हां  ।  देश  के  कुछ  प्रमुख  पर्यटक
 कैन्द्रों  पर  होटल  आवास  की  कभी  को  पूरा  करने  के  केन्द्र  सरकार  ने  संबंधित  राज्य/संघ
 शांसित  क्षेत्र  सरकारों  को  लिखा  है  किवे  इन  केन्द्रों  पर  होटलों  के  लिए  उपयुक्त  स्थलों  का
 निर्धारण  करें  भर  उन्हें  निजी  उद्यनकर्ताओं  को  ढडचित  मूल्य  पर  उपलब्ध  इस  संबंध  में
 उन्होंने  जो  कारंवाई  की  है  उसकी  सूचना  भभी  प्राप्त  होनी  है  ।

 बस्बई  में  पर्यटकों  के  खिए  सश्ते  होटल
 3577.  भरी  गुरुदास  कामत  :  क्या  पर्यटन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  को  जानकारी  है  कि  बम्बई  में  हर  वर्ष  भारी  संख्या  में
 पयंटक  आते

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षो  के  दोरान  कितने  पयंटक  बम्बई
 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  भी  ज  नकारी  है  कि  बम्बई  में  पयंटकों  के  ठहरने  #

 स्थान  विशेषकर  सस्ते  होटलों  की  भारी  कभी  और
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 यदि  तो  कया  सरकार  पयंटकों  की  सुविधा  के  लिए  बम्बई  में  सस्ते  पर्यटक  द्दोटलों
 के  निर्माण  पर  विचार  करेगी  और  वर्ष  1987-88  के  लिए  योजना  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 पर्यटन  मंत्री  मोहम्मद  :  हां  ।
 विदेशी  पर्यटक  आगमनों  के  आंकड़े  अखिल  भारतीय  भाधार  पर  संकलित  किए  जाते  में  न

 कि  राज्य/शहर-वार  आधार  भारत  में  विदेशी  पयंटक  सर्वेक्षण  1982-83  2-83  के
 भारत  की  यात्रा  पर  आने  वाले  पयंटकों  में  से  45.95%  ने  बम्बई  को  यात्रा  की  ।

 पयंटक  यात्राकाल  के  वास्तव  में  सभौ  श्रेणियों  के होटल  आवास  की  कमी

 बम्बई  सहित  सभी  प्रमुख  शहरों  में  अनुभव  की  ज'ती

 पयेटन  विभाग  अथवा  सावंजनिक  क्षेत्र  कै  भारत  पयंटन  विकास
 निगम  द्वारा  सस्ते  पयंटक  होस्टलों  का  निर्माण  करने  कौ  कोई  स्कीम  महीं  है  ।

 बुनाई  क्षेत्र  में  रुणता
 3578.  भरी  बाला  साहेव  विखे  पाटिल  :  क्या  वस्त्र  सन्त्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  संगठित  मिल  क्षेत्र  में  बुनाईं  की  कोई  नहँ  क्षमता  विकसित  की  गई  है  :
 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  संगठित  और  गैर-संगठित  दोनों  क्षेत्रों  में

 कपड़ा  उत्पादन  के  आंकड़े  क्‍या
 मिलों  के  बुनाई  खंडों  में  रुणता  आने  के  क्या  कारण  भौर
 रुग्णता  के  इन  कारणों  को  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  राम  निवास  दोराम  जी  हां  ।
 तथा  के  दोराम  कपड़  का  क्षेत्रवार  उत्पादन

 निम्नोक्त  प्रकार
 मीटरों

 क्षेत्र
 1984-85  1985-86  1956-87

 मिल  क्षेत्र  3०३2  3376  3303
 विद्यू तक  रघा  क्षेत्र  5445  5886  ०३49

 हथक  रघा  क्षेत्र  3236  3325

 कुल  3432  3376  3303

 संयुक्त  मिलों  में  रुण्णता  के  मुख्य  कारण  फेब्रिक्स  कौ  मांग  में  सापेक्ष
 भाघुनिकीकरण  की  उत्पादकता  में  अकुशल  उच्च  बिजली  बढ़ता  हुआ
 मजदूरी  आषश्यकता  से  अधिक  रुत्पाद  शुल्कों  का अधिक  भार  तथा  उपभोक्ताओं  द्वारा  सूती बस्त्रों  की  बजाय  ब्लेंडिड  व  मानव  निर्मित  फंब्रिक्स  आदि  का  पसन्द  किया

 :985  को  नई  वस्त्र  मीति  के  अनुरूप  सरकार  ने  वस्त्र  उद्योग  की  रुग्णता  दूर करने  के  योग्य  बनाने  के  लिये  निम्नोक्त  उपाय  किए
 बुनाई  क्षमता  में  सृजन  अथवा  संकुचन  पर  रोक  कों

 (2)  सूती  तथा  मानव॒-निमित  फाइबर/यान॑  के  बीच  पूर्ण  फाइबर  लचीलेपन  की  अनुमति
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 (3)  विभिन्‍न  मानव-निर्मित  फाइवसं/यानं  पर  राजकोषीय  लेबियों  में

 (4)  संभाव्य  रूप  से  जीवन  क्षम  रुग्ण  बस्त्र  मिलों  के  संबंध  करने  में  पुर्नेस्थापन  पुनः
 स्थापना  पैकेज  तेयार  करने  तथा  डसका  प्रबंधके  लिए  नोडीय  अभिकरण  की  स्थापना  करना  ;

 (5)  बस्त्र  आधुनिकोकरण  निधि  का  सुजन
 (6)  डन  कामगारों  के  लिए  जो  रुग्ण  मिलों  के  स्थायी  रूप  से  बंद  द्वो  जाने  के  कारण

 विस्थापित  हो  जाए  पुनः  स्थापना  निधि  का  सृजन  ।

 पुष्करराज  का  पयंटक  स्थल  के  रूप  सें  बिकास  करने  का  प्रस्ताव
 3579.  श्री  जिष्णु  मोदी  :  क्‍या  पर्यटन  सन्‍्ज्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  राजस्थान  के  अजमेर  जिले  में  पविश्न  थाम  पुष्करराज  का  एक  पयटक  स्थल
 रूप  में  विकास  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  प्रस्ताव  की  मुख्य  विशेषताएं  कया  भौर

 इसके  सम्बन्ध  में  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पर्यटन  सन्‍्त्री  सोहस्मट  :  भौर  :  पयंटन  मंत्रालय  ने

 पुष्कर  में  इंद्रा  घाट  और  कर्णी  घाट  का  विकास  ओर  सुधार  करने  के  लिए  1985-86  के  दोरान
 7.00  लाख  रु०  की  अग्निम-राशि  सहित  12.99  लाख  रु०  की  एक  राशि  स्वीकृत  की  है  |  द्वाल  ही

 पुष्कर  पर्यटक  गांव  का  23.  0  लाख  रु०  की  अनुमानित  लागत  पर  निर्माण  करने  संबंधी  एक
 प्रस्ताव  19०7-88  को  योजना  में  शामिल  करने  के  लिए  प्राप्त  हुआ  है  ।

 ऊन  उद्योग  का  विकास
 3580.  श्रीमतो  बसवराजेदयरी  कया  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उन  उद्योगं  के  विकास  के  लिए  उपाय  सुभाने  के  लिए  नियुक्त  सर्मिति  ने  वर्ष
 1983  में  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  उक्त  समिति  ने  कया  सिफारिशों  को  और
 क्‍या  सरकार  ने  उक्त  सिफारिश  कार्यान्वित  की  हैं  ?

 वस्त्र  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  राम  निबास  जी  हां  ।
 अध्ययन  समूह  की  सिर्फाशशों  के  ब्योरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 अध्ययन  समूह  द्वारा  कौ  गई  सिफारिशों  जिन्हें  स्वीकार  करने  योग्य
 पाया  कार्यान्वित  किया  गया

 विवरण
 सिफारिशें

 1.  कच्ची  ऊन  का  आयात  द्वार  खुला  रहेगा  लेकिन  वास्तविक  प्रयोक्‍ताओं  तक  प्रतिबंधित
 ्रीगा  ।

 *  संकर  नस्ल  की  भेड़ों  के  निर्यात  को  रोकना  ।
 «  राज्य-स्तर  विपणन  बोर्डो  ओर  निगमों  का  गठन  ।
 .  भेड़ों  के  विकास  के  लिए  विश्व  बेंक  परियोजना  ।
 .  अखिल  भारत  भेड़  विकास  कार्यक्रम  ।

 .  एनसीडीसी  द्वारा  भेड़  विकास  योजनाओं  का  वित्त  पोषण 9०.
 ९७
 +
 ९०
 3
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 7.  भ्परिष्कृत  ऊन  के  वेकल्पिक  उपयोगों  के  बारे  में  अध्ययन  ।
 8.  अपरिष्कृत  ऊन  के  निर्यात  को  प्रोत्साहित  करना  ।
 9.  कच्ची  ऊन  के  लिए  व्यावहारिक  ग्रे  डिग  प्रणाली  को  अपनाना  ।

 10.  ऊन  चीथड़ों  के  आयात  पर  उच्चतम  सीमा  निर्धारित  करना  जो  कि  निर्यात  के  लिए
 म  हों  तथा  उन  पर  शुल्क  को  बढ़ाना  जिससे  इन्हें  कच्ची  ऊन  के  बराबर  स्तर  पर

 लाया  जा  सके  ।

 11.  तकुआ  क्षमता  के  विस्तार  में  निम्नलिखित  प्रकार  से  संशोधन  होना  चाहिए  :--

 न्यूनतम  गेर  लाइसेन्सशुद्धा  पिछड़े  क्षेत्रों  अधिकतम  पिछड़े

 अरथक्षम  सौमा  गर-लाइसेंस  आकार  क्षेत्र
 आकार  शुद्धा  सीमा  >  लिए

 अधिकतम
 अकार

 बस्टिडं  4800  4800  5600  20000  24000

 गर-वस्टिड  2400  2400  3200  15000  20000

 12.  पहाड़ी/पिछड़े  क्षेत्रों  के  लिए  तकुआ/करघा  अनुपात  में  छूट  की  संभावना  ।
 13.  गेर  ऊनी  क्षेत्र  द्वारा  ब्लेंडिड  यान॑  पर  प्रतिबंध  ।
 14.  निर्यात  दायित्व  के  साथ  अनधिकृत  विद्य  तकरधघों  को  नियमित  किया

 15.  शाडी  क्षेत्र  को  धीरे-धीरे  निर्यात  के  लिए  संह्िलिष्ट  चौभड़ों  का  उपयोग  करने  के  लिए
 प्रोत्साहित  किया  जाए  ।

 16.  वूल  टाप्स  के  आयात  पर  धीरे-धीरे  प्रतिबन्ध  लगाना  ।

 17.  घरेलू  वूल  टाप्स  पर  उत्पादन  शुल्क  को  समाप्त  करना  ।

 18.  वित्त  अधिनियम  1979  की  धारा  22  का  संशोधन  करना  ताकि  हाथ  से  गुथे
 कालोीनों  के  उत्पादन  में  छोटे  यांत्रिक  ओऔजारों  का  प्रयोग  किया  जा  सके  ।

 19.  कालोनों  पर  नकद  मुभावजा  सहायता  में  हाथ  से  गुथे  कालीनों  की  अलग-अलग
 किस्मों  के  बीच  भेद  होना  चाहिए  ।

 20.  कालीनों  के  विपणन  में  हस्तशिल्प  तथा  हथ  निर्यात  निगम  की  भूमिका  ।
 21.  बूलमार्क  लेवल  प्रयोग  किया  जाए  ।
 22.  हाथ  से  गुथे  कालोनों  के  संबंध  में  विविध  सिफारिशों  ।
 27.  मशीन  से  बने  ऊनी  कालीनों  पर  प्रतिबंध  लगाया  जाए  तथा  निर्यात  के  लिए  संहछिलिष्ट

 कालोीनों  को  प्रोत्साहन  दिया  जाए  ।
 24.  सरकारी  आडंर  देकर  खादी  के  साथ  विश्येष  व्यावह्ार  !
 25.  ब्लेंड्स  का  उपयोग  ।
 2०.  निर्यात  की  सम्भाव्यताओं  का  पता  लगाना  ।

 27. श्लादौ संस्थान का गठन ।
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 28.  श्रिन्क  ट्रीटमैंट  तथा  सुधरे  चरणों  का  प्रयोग  ।
 29.  हथकरघों  में  उत्पाद  तथा  बाजार  विविधिकरण  ।
 30.  संगठित  उत्पाद  तथा  सेवाओं  के  पैकेज  की  व्यवस्था  ।
 31.  यान॑  कौ  सप्लाई  ।
 32.  श्रिन्क  प्रापिंग  और  सुपर  वाशिंग  ।
 33.  100%  निर्यात  सुविधाएं  ।
 34.  मशीनरी  पर  ड्यूटी  को  कम  करना  |
 35.  आईडीवीभआई  सहयोग  प्रोत्साहन  ।
 36.  प्रोत्साहनों  तथा  ऋण  की  जटिल  प्रक्रिया  को  सरल  बनाना  ।
 37.  याने  के  निर्यात  पर  प्रतिबंध  ।

 38.  ब्लेंड्स  पर  उत्पादन  शुल्क  में  कमी  करना  ।
 39.  स्वयं  खपत  करने  पर  काडिड  गिल्ड  पर  उत्पादन  शुल्क  खत्म  करना  ।
 40.  ऊन  बोर्ड  का  गठन  ।

 41.  दरियों  आदि  मैं  अपरिष्कृत  ऊन  का  प्रयोग  |
 42.  डब्ल्यू  आर  ए  उत्पादों  के  परीक्षण  के  लिए  प्रायोगिक  मिल  अथवा  वेकल्पिक  तरीका  ।
 43.  भेड़  विकास  के  उत्पाद  की  बिक्री  तक  के  बारे  में  एकीकृत  अध्ययन  ।

 पाकिस्तानो  जाससों  को  गतिविधिजों  का  बढ़ता
 3581.  शी  प्रकाश  बो०  पाटिल  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  गत  तोन  महीनों  के  दोरान  पाकिस्तानी  जासूसों  की  गतिविधियां  बढ़  गईं
 यदि  तो  जासूसी  करने  घाले  कितने  गिरोह  पकड़  गये
 कितने  पाकिस्तानी  जासूसों  भोर  उनसे  मिले  हुए  कितने  भारतीय  गिरफ्तार  किये

 गये
 वे  मुख्य  रूप  से  क्षिस  क्षेत्र  में  सक्रिय  भौर

 जासूसी  की  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?
 लोक  शिकायत  तथा  पेंद्वान  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  सन्त्रालय  में  राज्य

 सन्‍्त्री  पो०  :  से  (3)  उपलब्ध  सूचना  के  1५86  से
 1987  तक  की  अवधि  के  देश  में  पाकिस्तानी  जासूसी  के  ।2  मामलों  का  पता

 लगाया  गया  इन  मामलों  में  3  पाक्रिस्तामी  नागरिकों  और  16  भारतीय  नागरिकों  को
 गिरफ्तार  किया  गया  है  |  ये  गिरफ्तारियां  अनूपगढ़  कच्छ

 गुरदासपुर  तथा  फिरोजपुर  जम्मू  भौर  कदमीर  के  जम्मू  क्षेत्र  में  की  गईं  थी  ।
 किसी  व्यक्ति  अथवा  संगढन  द्वारा  जासूसी  के  किसी  प्रयास  को  खोज  पता  लगाने

 ओर  निष्क्रिय  करने  के  लिए  सुरक्षा  एजेंसियों  द्वारा  सतत  सतकंता  बरती  जा  रही
 इलायचो  का  निर्यात  झोर  खुदरा  मूल्य

 3582.  डा०  चिन्ता  सोहन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  इलायची  का  अधिक  निर्यात  सम्भव  है  ओर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा

 क्या
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 गत  तीन  वर्षों  कै  दौरान  वर्ष-वार  तथा  राज्य-वार  इलायची  का  इसको

 देधा  में  मांग  और  निर्यात  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 क्‍या  सरकार  का  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  इलायचौ  के  निर्यात  से

 भोक्‍्ताओों  को  हानि  न  हो  इल'यची  का  अधिकतम  खुदरा  मूल्य  निर्धारित  करने  का  विचार  है  ?

 घाणिज्य  मंत्री  पी०  शिव  :  आयातकों  की  मांग  के

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  प्रतियोगी  प्रचार  में  वृद्धि  तथा  क्वालिटी  उत्पादन  में  इलायची  के
 निर्यातों  में  वृद्धि  हो  सकती  है  !

 नीचे  दी  गई  तालिका  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौराम  राज्यवार  मिर्यात  तथा

 राष्ट्रीय  आवष्यकता  का  ब्यौरा  दिया  गया  है  :--

 टन

 उत्पादन  1983-84  1984-35  5  1985-86

 केरल  1100  2850  3३34७

 कर्नाटक  400  850  1130

 तमिलनाडु  100  200  230
 Re:

 कुल  :  1600  3900  4700

 निर्यात  258  2383  3272

 राष्ट्रीय  आवश्यकता  1342  1517  1428.

 नहीं  ।

 पर्यटकों  के  लिए  पेड ग  गेस्ट  योजना  लागू  करना
 3583.  श्री  जोः  एस०  बनातवाला  :  क्या  पयंटन  भम्न्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍्या.उनके  मंत्रालय  ने  जयपुर  आदि  जैसे  पर्यटक  केन्द्रों  में
 आवास  व्यवस्था  की  उपलब्धता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  पेइंग  गेस्ट  आवास  व्यवस्था  लागू  करने  कौ

 वांछनीयता  कौ  जांच  कौ  और  ह
 पयंटन  आकर्षण  के  प्रमुख  स्थलों  पर  आवासीय  स्थानों  की  छपलब्धता  में  वृद्धि  करने

 के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 पर्यटन  मंत्री  क्सुफ्ती  सोहम्मद  )  दिल्ली  के  लिए  पेइंग  गेस्ट  आवास  स्कीम  दिल्ली
 प्रशासन  के  परापर्श  से  विचाराधीन  है  ।  सभी  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  सरकारों  से  भी  इस  बारे  में
 आवधयक  का  रंवाई  प्रारम्भ  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  है  |

 पर्यंटक  अभिरुचि  के  प्रमुख  स्थानों  पर  आवांस  की  उपलब्धता  में  वृद्धि  करने  के
 .  कैन्द्र  सरकार  ने  संबंधित  राज्य  केन्द्र  शासित  क्षेत्र  सरकारों  से  इन  केन्द्रों  पर  उपयुक्त  स्थलों  का

 निर्धारण  करने  ओर  उन्हें  निजो  डद्यमकर्ताओं  को  उचित  मृल्य  पर  रुपलब्ध  कराने  के  लिए  अनुरोध
 किया

 नागपुर  में  पासपोर्ट  कार्यालय
 3584.  थ्रो  हुसेन  बलवाई  :  क्या  विदेश  सन्‍्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  यह  सच  है  कि  मह्दाराष्ट्र  में  विदर्म  के  8  लिलों  के  निवासियों  को  पासपोर्ट  प्राप्त
 करने  के  लिए  बम्बई  जाना  पड़ता

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  राज्यों  के  पुनगंठन  से  पहले  नागपुर  में  पासपोर्ट  कार्यालय

 क्या  उत्तर  प्रदेश  और  पंजाब  राज्यों  के  प्रत्येक  राज्य  में  दो
 पोर्ट  कार्यालय  भौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  मह्दाराष्ट्र  राज्य  में  नागपुर  में  दूसरा  पासपोर्ट
 लय  खोल्ने  का  भी  विच्वार  है  ?

 दिदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  नटवर  :  हां  ।  लेकिन  वे  अपने
 पासपोर्ट  डाक  द्वारा  या  मान्यता  प्राप्त  यात्रा  पूर्जेट  के  माध्यम  से  भी  प्राप्त  करते  हैं  ।

 हां  ।

 हां  ।  लेकिन  अब  पंजाब  में  जालंधर  स्थिति  पासपोर्ट  कार्यालय  का  भाकार  छोटा
 करके  इसे  उप-पासपोर्ट  कार्यालय  में  बदलने  का  निर्णय  लिया  गया  है  जो  मुख्य  रूप  से  एक  संपर्क
 कार्यालय  के  रूप  में  कार्य  करेगा  ।  ५

 फिलहाल  नहों  ।

 ]
 जवाहरात  शोर  पक्‍्मामृषणों  का  निर्यात

 3585.  श्री  कुवर  रास  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  किन-किन  देक्षों  को  कितने-कितने  मूल्य  के  जवाह्रात
 ओर  आशभूषणों  का  निर्धात  किया  गया

 बिहार  से  किन-किन  जवाहरातों  तथा  आभूषणों  का  निर्यात  किया  भौर

 बिहार  की  किन-किन  स्थानों  से  इनका  निर्यात  किया  गया  और  उन  स्थानों  के  नाम

 क्या  जहां  इनका  निर्माण  किया  गया  ?

 बाणिज्य  सन्‍्त्रो  पी०  शिव  ।  एक  विवरण  संलग्म  है  ।

 तथा  :  रत्नों  तथा  आशभूषणों  के  निर्यात  उत्पादन  के  लिए  बिह्दार  प्रमुख  केन्द्र

 नहीं  है  ।
 विवरण

 रत्न  तथा  आभूषण  निर्यात  संबधंत  परिषद  द्वारा  संकलित  किये  गए  पिछले  तोन  बर्षो  के
 दौरान  रत्नों  तथा  आमूषणों  के  देशवार  निर्यात  नीचे  दर्शाएं  गए  हैं  :--

 रु०  )
 1985-86

 देश  का  नाम  5-86  84-85  1982-84  2-84

 अमरीका
 692  375

 554.
 554

 जापान  172  167  140

 बेल्नियम  171  148  167



 [  प्रनुवाद  ]
 केन्द्रीय  रिजयं  पुलिस  बल  के  क्संचारियों  को  संख्या

 3586.  को  संयद  शाहबुद्दोव
 भरी  के०  प्रधानो  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1987  को  केन्द्रीय  रिजवं  पुलिस  बल  के  कमंचारियों  की  स्वीकृत  संख्या
 कितनी  थी  ;

 निल्षित  उत्तर  20  1987

 1  2  3  4

 हांगकांग  169  149  140

 संयुक्त  अरब  अमी  रात  62  59  53

 स्विटजरलेंड  57  50  58
 पश्चिम  जमंनी  30  22  १8

 ब्रिटेन  था  20  29

 सिंगापुर  27  33  46
 थाइलेंड  16  15  25

 फ्रांस  14  19  23

 इजरायल  14  9  18
 भास्ट्र  लिया  13  9  7
 अन्य  28  13  23
 विदेशी  पर्यटकों  को  बिक्री  4  2  23

 कुल  4  या  2  1

 वर्ष  कुल  के  दोरान  एक  बटालियन  भोसतन  कितने  दिन  सक्तिय  रूप  से  तैनात
 भोर

 बटालियन  औसतन  कितने  दिन  विश्राम  पर  रही  ?
 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  मैं  राज्य  भन्‍त्रो  तथा  नह  मंत्रालय  में  राज्य

 प्रम्त्रो  पो०  :  दिन  को  के०  रि०  पु०  ब०  की  स्वीकृत  संझ्या  83
 ड्यूटी  बटालियनें  थी  ।

 के  दोरान  पूरे  वर्ष  के०  रि०  पु०  ब०  को  तैनात  रखता  गया  था  ।
 कोई  भी  बटालियन  विश्राम  पर  नहीं  थी  ।

 विकसित  देशों  को  बोक्साइट  का  निर्यात
 जयनन्‍्तो  क्‍या  वाणिज्य  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  विक्रसित  देशों  को  बोक्सःइट  के  निर्यात  की  काफी  क्षमता
 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए
 क्‍या  बोक्साइट  का  निर्यात  करने  के  बजाय  बोक्साइट  से  प्राप्त  एल्यूमिना  का  निर्यात

 करने  का  विचार  भोौर
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 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  !
 वाणिज्य  मन्‍्त्री  पी०  शिव  :  तथा  विकसित  देश  बोबसाइट  की

 अपनी  जरूरतों  को  या  तो  अपने  द्वारा  उत्पादक  देशों  में  विकसित  कैप्टिव  खानों  से  भथवा  भाड़ा
 साभ  की  वजह  से  निकटस्थ  स्रोतों  से  पूरा  कर  रहे  हैं  ।

 तथा  नेशनल  एल्युमिनियम  कम्पनी  लि०  द्वारा  सिकट  भविष्य  में  छत्पादित
 किये  जाते  वाले  एल्युमिनियम  के  निर्यात  के  अतिरिक्त  बोक्साइट  का  निर्यात  जारी  रखने
 प्रस्ताव  है  ।

 सलमंत  जनवादो  गणराज्य  से  झश्योगक  कच्चे  माल  का  ध्ायात
 3588.  श्रीमती  कयन्ती  पटनायक  :  क्या  बाणिक्य  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  क्षमंन  जनवादो  गणराज्य  से  भौद्योगिक  कच्चे-माल  का
 झायात  करने  का

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  कच्चे  माल  को  तैयार  और  अध॑  तैयार  उप्पादों  में

 वतित  कर  और  इसका  पुनः  जमंन  जनवादी  गणराज्य  तथा  अन्य  देशों  को  निर्यात  करते  का
 ब्या  सरकार  ने  जमंन  जनवादी  गणराज्य  को  यह  सुझाव  दिया  और
 यदि  तो  इस  पर  जमंन  जमवादी  गणराज्य  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  सम्त्री  पीो०  शिव  :  से  दवालांकि  भारत  जमंन  जनवादी
 गणराज्य  से  उत्पादन  आवद्यकताओं  के  लिए  कतिपय  औद्योगिक  कच्चा  माल  आयात  करता

 परन्तु  पुनः  निर्यात  के  लिए  तैयार  उत्पादों  में  बदलने  के  उद्देश्य  से जमंन  जनबादी  यणराज्य  से

 कच्चा  माल  आयात  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 बाड़मेर  में  केराड  का  विकास  करने  का  प्रस्ताव
 3589.  भरी  वृद्धि  चन्द्र  जेन  :  क्‍या  पयंटन  सन्‍्त्री  बाड़मेर  में  केराडु  के  विकास  के  बारे  में

 28  19०6  कै  अतारांकित  प्रइन  संख्या  3968  के  छत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 राजस्थान  सरकार  द्वारा  बाड़मेर  जिले  में  कैराडु  का  एक  महत्वपूर्ण  पयंटक  केन्द्र  के

 रूप  में  विकास  किए  जाने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  विए  माने  द्वेतु  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजे  गए
 प्रस्ताव  पर  क्‍या  निर्णय  लिया  गया  भर

 सरकार  ने  इस  प्रयोजन  के  लिए  वित्तीय  सद्दायता  के  रूप  में  कितनी  राष्ति  मंजूर
 की

 पर्यटन  सन्‍्त्री  मोहम्मद  :  और  राज्य  सरकार  से  पराम्श  करने

 केराड्‌  के  विकास  का  प्रस्ताव  रह  कर  दिया  गया  है  ।

 राजस्थान  के  भुनभुनू  जिले  में  सेटरल  स्टोर  डिपो  को  केंटीनें

 3590.  क्री  मोहम्मद  भ्रयूब  खाँ  :  क्या  रक्षा  सनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  का  विचार  भूतपूर्व  सैनिकों  के  लाभ  के  लिए  राजस्थान  के  भुनभुन्‌

 जिले  में  सेंटरल  स्टोर  डिपो  कौ  कंटीनें  खोलने  का  और

 पदि  तो कब  ओर  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है



 लिक्षित  उत्तर  20  (957

 रक्षा  सन्‍्त्रालय  में  रक्षा  झ्नुसंघान  तथा  विकास  विभाग  में  राज्य  मम्त्री  श्ररुण  :

 ओर  झुसझनु  जिसे  के  भूतपूर्व  सेनिकों  को  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  !986  में

 एक  चलती  फिरती  केटीन  स्थापित  की

 [  भ्रनुवाद  ]
 भारतोय  युवक  दल  का  पाफिस्तान  का  दोरा

 259].  डा०  बी०  एल०  शलेश  :  क्‍या  विदेश  सन्‍्त्रो  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :
 कया  बहुराष्ट्रीय  एशियाई  युवा  शिष्टमण्डल  के  भारतीय  दल  को  पाकिस्तान  कौ  अपनी

 हाल  द्वी  की  सद॒भावना  यात्रा  के  दौरान  कराची  में  प्रवेश  की  भ्रनुमति  नहीं  दो  गईं
 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  मामले  को  पाकिस्तान  सरकार  के  साथ  उठाया

 ओर
 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  लिकला  ?

 विदेश  संज्ालय  में  राज्य  संत्री  एबुम्ाार्डो  :  जी  नहीं  ।
 भर  प्रइन  नहीं  उठता  |

 भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  प्रमुख  कच्चे  माल  को  सरोद  झोर  बितरण
 3592.  डा०  बी०  एल०  दोलैह्य  :  कया  बाणिज्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतौय  राज्य  व्यापार  निगम  गेर-सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  द्वारा  तैयार  किये
 गये  कतिपय  प्रमुख  कच्चे  माल  की  खरीद  ओर  डसका  बितरण  करने  के  प्रस्ताब  पर  बिचार  कर  रहा

 णदि  तो  प्रस्ताव  की  मुख्य  रुपरेखा  क्या  भोर  .

 वितरण  की  पद्धति  क्या  है  ओर  इस  संबंध  में  यदि  राज्य  सरकार  की  एजेंसियों  को
 कोई  काये  सौंपा  गया  तो  वह  क्‍या  ?

 धघाणिज्य  सन्त्री  पो०  शिव  :  जी  हां  ।
 तथा  इस  योजना  के  अन्तगंत  निर्यातकों  को  अन्तर्राष्ट्रीय  कौमतों  पर  कतिपय

 कच्चा  माल  मुहैया  कराने  का  प्रस्ताव  ताकि  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजारों  में  बे  अपनी  प्रतिस्पर्धा  क्षमता
 में  सुधार  ला  सके  ।  ये  मर्दे  शुल्क  छूट  हकदारी  प्रमाणपत्रों  क ेसाथ  अग्निम  लाइसेंस  धारकों  को
 वितरित  करने  का  प्रस्ताव

 खनिज  झोर  धातु  ब्यापार  निगम  के  कर्मचारियों  को  वर्दी
 3593.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  खनिज  ओर  धातु  व्यापार  निगम  ने  अपने  अनुभाग  अधिकारियों  के  पद  तक
 पुरुष  ओर  महिला  दोनों  ही  कमंचारियों  को  वर्दी  देने  का  एक  नया  कार्यक्रम  आरम्भ  किया

 यदि  तो  इन  ठंडी  और  गम  पर  प्रतिवर्ष  पुश्ष  और  महिला
 चारियों  के  सबंध  में  प्रति  व्यक्ति  कितनौ  घनरादि  पभारों  स्नचं  की  जाती  दै  तथा
 इस  समय  कुल  कितनी  धन  राशि  खर्च  कौ  जाती

 इन  वर्दियों  की  सप्लाई  के  लिए  कितनी  अवधि  निद्दिचत  की  गई  है  तथा  इस  समय
 वर्दियों  के  कितने  संट  दिये  जाने  ओर
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 इससे  निगम  की  कार्यकुशलता  एवं  सत्पादन  में  कितनी  मदद  मिली  है  तथा  इन  बर्दियों

 की  बिशेष  रूप  से  खनिज  ओर  धातु  व्यापार  निगम  ह्वारा  सप्लाई  किये  णाने  के  पीछे  मूल  भाधार

 क्‍या

 वाणिज्य  संत्रो  पौ०  शिव  :

 जाड़े  और  गर्मी  दोनों  की  वर्दी  की  सप्लाई  पर  प्रति  व्यक्ति  आरम्भिक  ब्यय  1,5  1  3/-
 रु०  का  हुआ  वर्तमान  लागत  के  भाधार  पर  भविष्य  में  प्रति  व्यवित  वाधिक  ब्यय  1,039/-६०

 ब्योरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 वर्दियों  की  सप्लाई  के  लिए  सहमति  एम  एम  टी  सी  के  प्रबन्धकों  ने  एक  पेकेन  के

 रूप  मैं  दी  जिसमें  यूनियनें  बदियां  सप्लाई  करने  की  वचनबद्धता  के  साथ  एम  एम  दी  सी  में

 क॒म्प्यूटरीकरण  आरम्भ  करने  कै  लिए  सहमत

 विवरण

 यर्दो  की  सर्दे  तथा  सप्लाई  का  सापदरण्ड

 पुरुष
 गर्मी

 झारंभ  में  बाद  में

 पेंट  4  प्रत्येक  बषं  2

 +षार्ट  4  प्रत्येक  वर्ष  2

 जूते  ]  जोड़ी  ,  प्रत्येक  वर्ष  |  जोड़ी

 +जुराबें  2  जोड़े  प्रत्येक  वर्ष  2  जोड़ी
 सिक्ध्लों  2  -  प्रत्येक  वर्ष  2

 के  लिए
 जाड़ा

 कोट  तथा  प्रत्येक  2  वर्ष  में  ।

 ऊनी  पेंढ

 महिलाएं
 शर्सी

 तथा  4  सेट  प्रत्येक  बर्ष  3  सैट

 वेटी  कोट  सह्दित  साड़ी
 2  जोड़ी  प्रत्येक  ब्  2  जोड़ी

 जजुराबें  2  जोड़ा  प्रत्येक  बष  2  जोड़ी
 जाड़ा

 कार्डीगन  प्रत्येक  2  बर्षों  में  एक

 सास्को  व्यापार  मेले  में  भाग  लेने  बालो  कंपनियां

 3594.  भी  सनत  कुमार  संडल  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कलकत्ता  स्थित  उन  पठसन  मिर्माता  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  हाल  ही  में

 आयोजित  मास्को  व्यापार  मेले  में  भाग  लिया  था  और  पटसम  निर्माता  विकास  परिषद  द्वारा

 पित  मंडप  में  अपने  पटसन  उत्पादों  का  प्रदर्शन  किया  ओर

 प्रत्येक  कम्पनौ  द्वारा  लगभम  कितना  व्यापार  किया  गया  है  ?

 वस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  राम  निवास  कलकत्ता  स्थित
 लिखित  पटसन  बिनिर्माता  कम्पनियों  और  संगठनों  भे  मास्को  ब्यापार  भेले  में  भाग  लिया  s—

 -  नेशनल  जूट  मेंनुफक्चर्स  कार्पोरेशन  लि०
 -  बेस  जूट  एण्ड  एक्सपोर्टंस  लि०
 .  वेस्ट  बंगाल  एग्रो  टेक्सटाइल  कार्पोरेशन
 .  चंपदानी  इण्डस्ट्रीज  लि०
 .  रिलायन्स  जूट  मिह्स

 .  एग्लों  इण्डिया  जूट  मिल्स  क॑०
 .  दि  जैजिस  मेंनुफेक्चरिंग  क ं०
 -  बिरला  जूद  एण्ड  इ  डस्ट्रीज  लि०

 श्री  हनुमान  जूडइ  मिल्स
 :  बारानागोरे  जूट  फंक्ट्ररी
 -  नुडिडया  जूट  मिल्स  कं०  लि०

 12.  इंडियन  जूट  इ  डस्ट्रोज  रिस  एसोसिएशन
 13.  बज  बज  कंपनी  लि०

 oO
 ४&छ
 6०0

 ०
 =
 +

 कै
 3 मम

 सोवियत  संघ  के  साथ  ब्यापार  का  मार्ग  निर्देशश  वाधिक  व्यापार  योजना  द्वारा  होता
 है  भोर  किसी  भी  सीधे  व्यापार  पर  वार्ता  नहीं  की  गई  ।  प्रदर्शन  में  पटसन  की  बनी  सजावटी  वस्तुएਂ
 शामिल  थी  जिसमें  पर्याप्त  रुचि  पंदा  की  ।

 पोलंण्ड  के  साथ  व्यापार  को  नया  रूप  देना
 3595.  श्री  राधाकांत  डिगाल  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पोलेण्ड  भारत  के  साथ  अपने  व्यापार  को  मया  रूप  देने  का  इच्छुक
 यदि  तो  पोलेंड  द्वारा  कौन-कौन  सी  वस्तुओं  का  भायात  किये  जाने  का  प्रस्ताव

 ओर

 इस  समय  भारत  ओर  पोलेंड  के  बीच  व्यापार  सन्तुलन  की  स्थिति  क्‍या
 थाणिज्य  संत्रो  पो०  छ्विव  :  से  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान

 व्यापार  संतुलन  की  स्थिति  निम्नोक्त  तालिका  विवरण  में  निद्िष्ट

 रु०
 1883-84  1984-85  .  1०85-86

 ५  )
 पोलेंड  को  भारतीय  निर्यात  14.07  94.56  66.23
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 पोलेंड  से  भारतीय  भायात  51.16  3.43  89.54

 1.13

 +से  तात्पयं  भारत  कै  पक्ष  में
 तात्पय॑ं  पोलेड  के  पक्ष  में

 2.  दोनों  देश  व्यापार  के  ढांचे  के विविधिकरण  ओर  व्यापार  की  म।त्रा  बढ़ाने  तथा
 कर  भारत  से  निर्यातों  की  श्यू  खला  को  विस्तार  करने  शो  कि  इस  समय  मुख्यतः  कुछ  परम्परागत

 कृषि  वस्तुओं  पर  निर्मर  की  जरूरत  से  अवगत  भारत  पेकेज  बन्द  चाय  चमड़  के

 उपभोक्‍ता  इलेक्ट्रानिक्स  सहित  इलेक्ट्रोनिक  टायर  भोर  रसायन  भर  रसायन

 औषध  ओर  आप्टिकल  फ्रेम  और  लेंस  आदि  जेंसी  उपभोक्ता  मदों  की  व्यापक

 किस्म  और  पूजीगत  माल  तथा  मदौौनरी  वस्तुओं  की  व्यापक  श्यू  खला  को  दामिल  करने  के  लिए
 निर्यातों  कौ  श्यूखला  का  बिस्तार  करने  का  इच्छुक  पोलेंड  न ेजिन  इजीमियरी  वस्तुओं  की
 व्यापक  शूंखला  की  खरीद  की  संभावनाओं  का  अध्ययन  करने  के  लिए  1987  में  एक
 प्रतिनिधि  मण्डल  को  भारत  भेजा  उनमें  शामिल  ओटोमोटिव  इलेक्ट्रिक  भौर
 बडेमिक  कास्टिंग  और  मशीन  ओर  न्यूमेटिक  धातु  निरूपण  तथा

 फिनिर्सिग  साइकिल  कृषि  उषकर  भादि  ।

 रबड़  को  कमी  झोर  डसके  सूलयों  में  वृद्धि  होना
 3596.  भी  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  घाणिज््य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उत्पादकों  द्वारा  बिक्री  न  किए  जाने  के  कारण  रबड़  की  अत्यधिक  कमौ  हो  गईं

 है  भोर  उसके  फलस्वरूप  रबड  कै  मूल्यों  में  बहुत  अधिक  व॒द्धि  हो  रहो
 कया  यह  भी  सच  है  कि  देश  मैं  प्राकृतिक  रबड़  की  मांग  ओर  सप्लाई  के  ब्रीच  बहुत

 भारी  भन्तर  भौर

 हवां  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  डठाने  का  विचार  है  ?

 थाणिज्य  संत्री  पी०  छिव  :  (+)  जी  नहीं  ।

 तथा  87  में  मन्दी  का  सीजन  आरम्भ  होने  से  रबड़  की  कीमतों  में

 अद्धंबमुखी  प्रवत्ति  रही  है  |  समय-समय  पर  मांग-सप्लाई  स्थिति  की  समीक्षा  की  जाती  है
 और  बफर  स्टाकिंग  योजना  चलाकर  निर्धारित  कोमत-सीमा  के  भीतर  कीमतें  कायम  रखने  के  लिए
 प्रयास  किए  जाते

 शधिप्रहण  को  गई  कपड़ा  मिलों  का  राष्ट्रोयकरण
 3597.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराद्वर  :  क्या  वस्त्र  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 क्‍या  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  सरकार  द्वारा  भ्धिग्रहूण  की  गई  रूग्ण  कपड़ा  मिलों
 का  राष्ट्रीकरण  किया  गया

 यदि  तो अब  तक  किन-किन  रुग्ण  कपड़ा  मिलों  का  अधिग्रहण  किया  गया  और
 झनका  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  और

 यदि  तो  इनमें  से
 उन  मिलों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनका  अधिग्रहण  किया  गया  किंतु

 राष्ट्रीयकरण  नहीं  किया  गया  है  ओर  बाद  में
 बे  मालिकों  को  वापस  सौंप  दी  गई  और  इसके  क्‍या

 कारण  हैं  ?
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 बस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  रास  निवास  :  गत  तीन  वर्षों
 के

 दोराम

 फ्ेन्द्रीय  सरकार  द्वारा  रुण  काटन  टेक्सटाइल  मिल  का  प्रबन्ध  ग्रहेण  किया

 तथा  उपयुक्त  को  देखते  हुए  प्रदन  नहीं  उठते  ।

 केरल  में  क्षेत्रीय  पःसपोर्ट  कार्यालय  से  जारो  किए  गए  पासपोर्ट

 3598.  भरी  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  !  क्या  विदेश  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  '986  के  दोरान  केरल  के  कौन  से  पासपोर्ट  कार्यालय  ने  सबसे  अधिक  संक्या  में

 पासपोर्ट  जारी  किए
 उक्त  कार्यालय  द्वारा  कितने  पासपोर्ट  जारी  किए  गए  ओर  सम्पूर्ण  केरल  राज्य  में

 कितने  पासपोर्ट  जारी  किए
 31  1987  को  कैरल  में  कौन  से  पासपोर्ट  कार्यालय  में  पासपोर्ट  कै  सबसे

 अधिक  अआावेदल  पन्र  लम्बित  पड़े  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उत्तरी  कैरल  के  निवासियों  की  बढ़तौ  हुई  मांग  को  पूरा
 करने  के  लिए  कण्णोर  में  एक  नया  पासपोर्ट  कार्यालय  खोलने  का  है  ?

 विदेश  मन्त्रालय  में  राज्य  संत्री  के»  नटथर  :  कोचीम  स्थित  क्षंत्रीय
 पासपोर्ट  कार्यालय  ।

 1986  में  कोचीन-स्थित  क्षत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  से  76,331  पासपोर्ट  धारी
 किए  गए  जबकि  समूचे  केरल  राज्य  मैं  कुल  मिलाकर  1,40,972  पासपोर्ट  जारी  किए  गए  ।

 कोचीन  स्थित  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  ।

 (31-1-1987  को  9,703  आवेदन  पत्र  अनिर्णीत

 नहीं  ।

 इराक  हारा  ईरान  से  युद्ध  के  दोरान  रासानिक  हथियारों  के  इस्तेमाल  से  1925
 को  जैनेया  संधि  का  उल्लंघन  किया  शाना

 35:  9.  श्री  सेपद  श.हबुह्दीन  :  क्या  विदेश  संत्री  यह  ब।ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  अमरीका  कै  तकनीकी  विशेषज्ञों  क ेएक  दल  ने  यह  निष्कर्ष  निकाला  है  कि

 इराक  के  बतंमान  इराक-ईरान  युद्ध  में  ईरान  के  बिरूद्ध  मस्टर्ड  गेस  और  नवें  गैस  के  रूप  में
 यनिक  हथियारों  का  कई  बार  इस्तेमाल  किया

 क्‍या  संयुक्त  राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद  ने  1925  की  जेनेवा  संधि  कै  इस  स्पष्ट  छल्लंघन
 पर  बिन्ता  ब्यक्त  की

 क्‍या  इराक  ने  इस  मामले  में  सुरक्षा  परिषद  के  इस  व्यवहार  की  आलोचना  की  है
 और  ह

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  कौ  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?
 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रों  के०  नटवर  :  जी  हां  ।

 सुरक्षा  परिषद्‌  ने विभिन्न  अवसरों  पर  विशेष  रूप  झै  1986  में  परिषद  के
 अध्यक्ष  द्वारा  दिए  गए  वक्तब्य  में  1925  के  जेनेवा  प्रोतोकोल  के  उल्लंघन  पर  चिन्ता  ब्यक्त  की
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 जी  इराक  ने  सुरक्षा  परिषद  के  अध्यक्ष  के  उपयुक्त  वक्‍तब्य  को  आलोचना  को

 सरकार  ने  निरस्तर  इन  रासायनिक  अस्त्रों  के  प्रयोग  का  बिरोध  किया  है  जिनका
 1975  के  जेनेवा  प्रोतोकोल  द्वारा  निषेध  किया  गया  है  ।

 1986  के  बोरान  प्राये  विदेशों  पर्यटक
 3600,  भो  सेयव  शाहबुद्दीन  :  क्या  पयंटन  भन्‍त्री  यद्‌  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986  के  दोरान  कितने  विदेशी  पयंटकों  ने  भारत  का  दोरा

 इस  संबंध  में  देश-वार  ब्योरा  क्या  है  ओर  छन  देशों  के  अलग-अलग  आंकड़े  कया  हैं

 जहां  से एक  हजार  भ्थवा  उससे  अधिक  पयंटक
 वर्ष  1986  के  दोरान  एक  विदेशी  पर्यटक  भारत  में  औसतन  कितने  दिन  तक

 झोर
 उक्त  वर्ष  के  दोरान  एक  विदेशी  प्यंटक  द्वारा  औसतन  कितनी  विदेशौ  मुद्रा  ष्यय

 की
 पर्यटन  भन्‍त्रो  मोहम्मद  :  वर्ष  1986  के  दोरान  1,080,050  विदेशी

 पयेटकों  मै  भारत  कौ  यात्रा  की  जिनमें  पाकिस्तान  ओर  बंगलादेश  कै  राष्ट्रिक  शामिल  नहीं  हैं  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 भारत  में  विदेशी  पयंटकों  ओर  बंगलादेश  के  राष्ट्रिकों  को  के

 ठहरने  की  ओसतन  अवधि  लगभग  28  दिन  होने  का  अनुमान  है  ।
 1986  के  दोरान  विदेशी  परयंटकों  ओर  बंगलाबेश  के  राष्ट्रिको  को

 का  प्रति  ब्यक्ति  भौसत  व्यय  1:,500  ९०  बांका  गया  है  ।
 बिवरण

 राष्ट्रिकता  का  देश  संक्या
 उत्तर  झमरोका

 हा

 कनाडा  39,837

 यू०  एस०  ए०  125,364

 अन्य  22

 जोड़  165,223
 केन्द्रोय  शौर  दक्षिण  प्रमरीका

 ब्राजील  1,211

 मेक्सिको  1,327

 अधप्य  4,355

 जोड़  6,893
 पष्चिमसो  यूरोप
 म्ास्ट्रिया
 बेल्जियम  10,135

 डेनमार्क  5,040
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 फिनलेंड  2,092

 फ्रांस  65,948
 संघौय  जमेन  गणराज्य  61,397

 यूनान  1,637

 आयरलेड  2,826

 इटली  38,548

 सोदरलेंड्स  15,297

 नावें  3,916

 बुतंगाल  2,392

 स्पेन  14,266

 स्वीडन  9,705

 स्विटजरलेण्ड  25,850
 यू  के०  160,685  5

 गन्प  496

 जोड़  430,086
 बूवों  पूरोप

 है

 चैकोसलोवाकिया  4,715  :

 सलोकतांतजिक  जमंत  गणराज्य  3,414

 हंगरी  1,430
 पोलेंड  7,180
 यू०  एस०  एस०  आर०  17,069

 यूूगोसलाविया  1,387  *

 अन्य  -  1644

 जोड़  35,839
 झाफ्रोका

 इथोपियाਂ  3,076
 कोनिया  28,057

 मारीशस  4,992
 माइजीरिया  10,472
 सोमालिया  1,718
 दक्षिण  अफ्रीका  4,375
 सूडान  2,530
 संयुक्त  तंजानिया  गणराज्य  4,645
 यू०  ए०  भारु७»  2,996
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 जाम्बिया  28,542

 भन्य  5,204

 जोड़  50,607
 पश्चिम  एशिया

 बह्रौन  13,948

 दुबई  ए०  28,084

 इराक  1,611
 इजराइल  1,707
 नो  रडम  2,702

 कुवेत  5,781

 क्ोमान  18,246

 कतार  4,  171

 झाऊदी  अरब  27,282
 सीरिया  अरब  गणराज्य  1,174

 तुर्को  1,753

 यमन  8,151

 अन्य  1,136

 जोड़  6

 बक्षिण  एदिया

 अफगानिस्तान  :  7,765

 ईरान  20,957

 सालदीब  2,564

 नेपाल  13,759

 श्रीलंका  75,631

 श्न्य  245

 जोड़  120,859

 दक्षिण  पूर्व  एशिया

 इण्डोनेशिया  4,438

 मलेशिया  26,209

 फिलौपीन्स  2,283

 सिंगापुर  24,189
 थाईलंण्ड  9,588

 भन्य  1,109

 जाड़  67,816
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 3601.  भ्रो  के०
 शो  खो०  एस०  बसवराज  :

 20  1987

 2

 पूर्व  एंशिया
 जनवादी  चीन  गणराज्य  1,533
 चीन  गणराज्य  1,103

 हांग  कांग  4,071

 लापान  36,402
 लोकतांत्रिक  जनवादी  कोरिया  गणराज्य  1,225
 कोरिया  गणराज्य  1,767

 अन्य  71

 जोड़  46,172

 ध्रास्ट्रेलेशिया

 झ्लारट्र  लिया  33,264

 न्यूजीलैण्ड  5,668

 फिनी  1,061

 अन्य  263

 जोड़  40,  56

 राष्ट्रिकताहीन  503

 कुल  जोड़  1080,050
 जज सससससाो  न  नतन>-ननन

 केरद्रोय  रिजय  पुलिस  बल  का  विस्तार

 शी  एच०  एन०  नज्जेगोड़ा  :  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 कया  सरकार  का  विचार  केन्द्रीय  रिजवे  पुलिस  बल  का  विस्तार  करने  का  और
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ओर  इसके  विस्तार  के  लिए  क्‍या  समय  सीमा

 निर्धारित  की  गई  है  ?

 कामिक  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्न्री  तथा  गह  संत्रालय  में  राज्य
 झम्त्रो  पो०  :  तथा  बेंकों  को  सुरक्षਂ  के  लिये  केन्द्रीय  रिजवं  पुलिस
 बल  में  एक  बिभाग  बनाने  का  निर्णय  किया  गया  ब्योरे  तेयार  किए  जा  रहे  हैं  भोर  लगभग

 एक  वर्ष  में  इसके  द्वारा  कार्य  कर  दिये  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 बुलेट  प्र,फ  जंकेटों  कों  खरोद
 3602.  भरी  सयद  शाहबुद्दोन  :  क्या  बाणिज्य  मनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  दो  वर्षों  के  दोरान  बुलेट  प्र[फ  जैकेटों  कौ  ख़रीद  और  उनकी  सप्लाई  पर  कितनी
 घनरादि  व्यय  की  गई
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 अधिकृत  सप्लाई  कर्ताओं  के  ताम  क्या
 क्‍या  इस  प्रयोजन  के  लिये  विद्वव्यापी  निविदा  जारी  की  गईं  थी  भोर  यविह्ां  तो

 क्या  भल्पकालिक  सूचीबद्ध  फर्मों  की  सबसे  सस्ती  दरों  वाली  निबिदा  स्वीकृत  की  गई
 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  भोर

 अब  तक  ऐसी  कितनी  जेक्रेट  ्रीदी  गई  हैं  भौर  विभिम्न  संगठनों  को  कितमी  जंकेटों
 की  सप्लाई  कौ  गई  है  ?

 बाणिज्य  मन्त्रो  पी०श्िव  :  पूर्ति  तथा  निपटाम  महानिदेशालय  थो
 क्ेर्द्रीय  त्रय  संगठन  अभी  तक  हस  सामान  की  कोई  झरीद  नहीं  को  है|

 प्रइन  महीं  होता  ।
 इस  मद  के  लिए  पूर्ति  तथा  निपटान  मह्दानिदेशालय  द्वारा  सभी  देशों  से  टेंडर  मंगाये

 गये  ।  यह  ठेका  अभी  तक  तय  सहीं  किया  गया

 प्रइन  नहीं  होता  ।

 ऊपर  भौर  के  प्रसंग  में  यह  प्रइन  नहीं  उठता  ।

 डड़ीसा  में  फूलबनो  में  कताई  सिल

 3603.  भ्री  राधा  कान्‍त  वदिगाल  :  कया  वस्त्र  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  उड़ीसा  में  फूलबनी  में  एक  कताई  मिल  की  स्थापना  के  लिए  भोद्योगिक

 सेंस  प्रदान  किया  गया  भोर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  रास  निबास  :  तथा  सरकार  ने

 तहसील  फूलबनी  भोर  तहसील  बोद  में  जो  दोनों  की  उड़ीसा  के  फूलबनी  जिले  मे  संदिलष्ट
 कताई  मिलें  स्थापित  करने  के  लिए  डड़ीस्ता  के फूलबनी  को  आप  सिन्थेटिक  स्पिनिंग  मिल्स  लि०
 तथा  भौद्योगिक  संवधंन  ओर  निवेश  निगम से  प्राप्त  हुए  भावेदन-पत्नों  के भाधघार  पर  वो  आदाय
 पत्र  प्रदान  किए

 लीबिया  द्वारा  भांरतोय  डाक्टरों  को  बेतन  का  भुगतान  न  किया  जाना
 3604.  डा०  वो०  राजेश्व रन्‌  :  कया  विदेश  मत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कितने  भारतौय  डाक्टर  अनुबंध  के  आधार  पर  लीबिया  गए
 क्‍या  यह  सच  है  कि  लोबिया  सरकार  इन  डाक्टरों  को  अनुबंध  की  छर्तों  के  अनुसार

 बैतन  नहीं  दे  रही
 यदि  तो

 सरकार  का  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?
 बिवेश  सन्त्रालय  में  राज्य  संत्री  एड्श्राडों  :  इस  सबंध  में  सही  आंकड़े

 तो  उपलब्ध  नहीं  हैं  लेकिन  अनुमान  यह  है  कि  लोबिया  में  निजी  अनुबन्ध  के  आबार  पर  लगभग
 1500  भारतौय  डाक्टर  कायंरत  हैं  ।

 भोर  सरकार  के  ध्यान  में  ऐसा  कोई  मामला  नह्ढीं  लाया  गया  है  जिसमें
 बन्ध  की  शर्तों  के  अनुसार  वेतन  भुगतान  न  किया  गया  हो  ।
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 «  रेशम  से  बनो  धस्तुओं  का  निर्यात

 3605.  श्री  चिरंजी  लाल  दार्मा  :  क्‍या  वस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  !

 रेशम  से  बनी  वस्तुओं  का  निर्यात  बढ़ने  के  लिए  चालू  ब्ष  के  दोरान  कौन  से  कदम

 उटाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  ओर

 रेशम  की  वस्तुओं  के  उत्पादकों  को  बिये  जाने  वाले  प्रोत्साहनों  का  ब्योरा  क्‍या  है  !

 बस्त्र  सम्त्रालग्न  के  राज्य  सनन्‍्त्री  राम  निवस  :  तथा  रेशम  माल

 का  निर्यात  बढ़ाने  के लिए  किए  गए  जिनमें  रेशम  विनिर्माता  मिर्यातकों  के  लिए  प्रोत्साहन
 शामिल  निम्नोकत  प्रकार  हैं  :--

 1)  प्रकृतिक  रेशम  साड़ियों  तथा  निटबियरों  के  लिए  1-7-86
 से  सी०>सी०एस०  की  उच्च?र  दरों  कौ  घोषणा  कर  दी  गई

 2)  भायात-निर्यात  नीति  की  लाइसेंसिंग  तथा  भार  ई  पी  योजना  के  अन्तगंत
 रेहाम  निर्यातकों  को  कच्चे  माल  के  आयात  की  अनुमति  है  ताकि  वे  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में
 कारगर  ढंग  से  प्रतिस्पर्धा  कर  सके  ।  चालू  आायात-निर्यात  नीति  में  शत-प्रतिष्ठात  प्राकृतिक  रेदाम  के
 माल  कै  लिए  भार  ई  पी  दर  20%  से  बढ़ाकर  30%  कर  दी  गई

 3)  1-1-86  से  घोषित  पास  बुक  योजना  जोकि  अमन्य  तौर  पर  विनिर्माता  निर्यातकों
 के  लिए  भायात  प्रक्रियाओं  में  अधिक  लोचशीलता  की  व्यवस्था  है  |

 भारतीय  रेशम  निर्यात  संवर्धन  परिषद  ने  1986-87  के  दोरान  हांगकांग  तथा
 फेंकफर्ट  में  अन्तर्राष्ट्रीय  मेलों  में  निर्यातक  की  सहभागिता  का  आयोजन  किया  है  भौर
 सोवियत  संघ  तथा  अन्य  पूर्बी-यूरोपीय  देशों  को  बिक्री-सह-अध्ययन  दोरे  भी  प्रायोजित  किए

 भारत  पयंटन  विकास  निगम  में  हानि
 3606.  श्री  ई०  श्रय्यप्पू  रेडडो  :  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  पर्यटन  थिकास  निगम  को  बषं  1984,  :985  भोर  1986  में  कितनी  हानि
 भोर

 अब  तक  कितने  पांच  तारा  होटलों  को  ह्वानि  वाले  होटलों  की  श्रेणी  में  रखता  गया ह

 पर्यटन  मंत्री  सोहस्मद  :  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  को  शुरू  से  ही
 कोई  हानि  नहीं  हुई

 आलोच्य  अवधि  के  दोशम  भारत  पर्यटन  विकाप्त  निगम  ने  देश  में  भाठ
 होटलों  का  परिचालन  किया  जिनमें  से  तीन  को  हानि  हुई  ।

 तलपल  द्वीप  पर  बंगलादेश  का  वाया
 3607.  क्री  एम०  रघुमा  रेडडो  :

 को  सानिक  रेड्डी  ।  क्या  विदेश  संत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  सरकार  का  ध्यान  16  1987  के  में  प्रकाशित  इस

 चार  की  भोर  अकष्ट  किया  गया  जिसमें  यह  बताया  गया  है  कि  बगलादेश  ने  तलपत  द्वीप  पर
 अपना  दावा  किया
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  कौन  से  कक्ष्म  उठाए  जा  रहै  हैं  ”

 दिवेश  मत्रालय  में  राज्य  संत्री  के०  :  हां  ।

 इस  खबर  के  अनुसार  बंगलादेश  के  विदेश  मंत्री  ने  कहा  था  कि  न्यू  मूर  द्वीप
 बंगला  देश  में  दक्षिण  तलपट्टी  द्वीप  के  नाम  से  जाना  जाता  है|  बंग  लादेश  का  एक  भ्रग  है  ओर

 बंगलादेदा  अपने  दावे  के  समर्देन  में  भारत  को  आंकड़  प्रस्तुत  करेगा  ।
 भोर  भारत  सरकार  बंगलादेदा  कौ  सरकार  इस  मसले  पर  तथा  अन्य  हिपक्षीय

 मामलों  पर  एक  दूसरे  के  साथ  सम्पर्क  बनाए  हुए  हैं  ।  दोनों  पक्षों  न ेइस  विषय  पर  सभी  संगत
 तथ्यों  तथा  सिद्धान्तों  क ेआधार  पर  इस  मसले  की  जांच  पड़ताल  करने  के  सिए  एक-दूसरे  को

 आंकड़े  उपलब्ध  किए  हैं  ।

 गर-सरकारो  कम्पनियों  का  पासपोर्ट  शारोी  किए  लाने  के  लिए  क्षेत्रीय  पासपोर्ट
 कार्यालयों  में  पजोकरण

 3608.  श्री  शान्ति  धारोबाल  :  कया  विदेश  घंजो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क्‍या  यह  सच  है  कि  कुछ  गे  र-सरकारी  कम्पनियों  का  पासपोर्ट  जारी  किए  जाने  के

 लिए  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  में  पंजीकरण  किया  गया

 यदि  तो  ऐसी  कम्पनियों  राज्यवार  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  वे  कम्पनियां  पासपोर्ट  जारी  करते  समय  नियमों  का  सख्ती

 से  पालन  नहीं  कर  रही
 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  ने  कौन  से  कदम  उठाए  भौर
 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बिदेश  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  के०  :  नौ  पासपोर्ट  जारी
 करने  के  लिए  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालयों  में  गुर  सरकारी  कम्पनियां  पंजीकृत  नहीं  पासपोर्ट
 तथा  अन्य  यत्रा  दस्तावेज  जारी  करने  का  प्राधिकार  भारत  में  केवल  पासपोर्ट  जारी  करने  वाले
 प्राधिकारियों  को  तथा  विदेश  स्थित  मिश्नानों  को  ही  प्राप्त  है  ।  गेर  सरकारी  कम्पनियों  को  पासपोर्ट
 आवेदनों  को  प्रस्तुत  करने  में  अपने  ग्र.हकों  की  मदद  करने  और  पासपोर्ट  कार्यालयों  से  उनकी  ओर
 से  पासपोर्ट  लेने  के  लिए  मान्यता  दी  जाती  है  ।

 ः

 (8)  से  अतः  ये  प्रश्म  महीं

 छावनो  स्तर  प्रवेश  को  रक्षा  विभाग  की  भूमि  का  हन्तरण
 3609.  $609.  झो  हरीश  रावत  :  क्या  रक्षा  सत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  छावनो  रानीखेत  से  ऐसा  कोई  प्रस्ताब  प्राप्त  हुआ  है  कि
 सिविल  क्षेत्र  का  विस्तार  करने  के  उद्देश्य  से  रक्षा  विभाग  की  कुछ  भूमि  का  उसे  अन्तरण  किया

 भोर
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 (a)  यदि  तो  यह्ट  प्रस्ताव  कब  प्राप्त  हुआ  था  भौर  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कौन-सी

 कायंवाही  कर  रही  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  प्रनुसंघान  तथा  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  :
 और  छावनी  बोर्ड  रानीखेत  ने  सदर  बाजार  के  बतंमान  सिविल  क्षेत्र  में  लगभग  55

 एकड़  तक  वृद्धि  करने  के लिए  1981  में  एक  प्रस्तात्र  भेजा  था  ताकि  वहां  भौड़भाड़  कम  की  जा

 सके  और  भाबादी  की  बढ़ती  हुईं  ज्ञावश्यकताओं  को  पूरा  किया  जा  बाद  में  !982  में  इसमें
 संशोधन  करके  20  एकड़  अतिरिक्त  क्षत्र  हामिल  किया  गया  ।

 इस  समस्त  75  एकड़  क्षत्र  को  सिविल  क्षेत्र  मे ंमिलाने  के लिए  भरप्रल/मई,  1985  के
 सरकारी  राजपन्र  में  अधिसूचना  जारी  कर  दी  गई

 झल्मोड़ा  झोर  पिथोरागढ़  में  को  सुविधायें
 3610  भ्रो  हरोश  रावत  :  क्या  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  के  अल्मोड़ा  और  पिथोरागढ़  जिलों  में  पयंटक  भाकषंण  के
 मार्ग  और  ग्लेशियर

 क्‍या  उनका  मंत्रालय  इन  स्थानों  पर  अधिक  संख्या  में  विदेशी  प्यंटकों  को  आकर्षित
 करने  के  लिए  और  अधिक  सुविधायें  उपलब्ध  कराने  पर  विचार  कर  रहा  भोर

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 पर्यटन  सन्‍त्रो  सोहम्भद  से  विस्तृत  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है
 भौर  सभा-पटल  पर  रख  दौ

 उत्तर  प्रदेश  में  राज्य  व्यापार  निगम  के  नए  डिपो  खलोलना

 361  '.  भ्रो  हरोश  रावत  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 उत्तर  प्रदेश  में  राज्य  ब्यापार  निगम  द्वारा  कुल  कितने  डिपो  चलाये  जा  रहे
 क्‍या  राज्य  सरकार  ने  कुछ  अन्य  स्थानों  पर  भी  ओर  डिपो  झ्लोलने  का  अनुरोध

 किया  और
 यदि  तो  ये  डिपो  कब  तक  श्लोले  जायेंगे  ?

 बाणिज्य  सन्‍्त्री  पो०  छिव  :  खाद्य  तेल  का  वितरण  करने  के  लिए
 राज्य  व्यापार  निगम  के  साहिबाबाद  तथा  कानपुर  में  तीम  डिपो

 तथा  राज्य  ब्यापार  निगम  का  अख़बारी  कागज  वितरित  करने  के  लिए
 लखनऊ  में  अपना  डिपो  बनाने  का  प्रस्ताव  जो  1987  से  चालू  होगा  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ों  क्षेत्रों  मे ंसमेकित  हयकरघा  विकास  योजना
 361  श्रो  हरीश  रावत  :  कया  बस्त्र  मंत्रो  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  जिलों  में  समेकित  हृथकरघा  विकास  योजना  के  कार्यान्वयन
 पर  अब  तक  कितनी  घन-राशि  ख्र  की  गई

 क्‍या  इस  योजना  के  अन्तगंत  जिला  स्तर  पर  एक  बड़ा  डिजाइन  केन्द्र  तथा  प्रशिक्षण
 केन्द्र  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  ये  केन्द्र  कब  तक  स्थापित  किये  जायेंगे  ?

 70
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 वस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  राम  निवास  :  1.45  करोड़  रु०  ।

 तथा  इस  योजना  के  अधीन  एक  डिजाइन  केन्द्र  के  स्थापित  किए  जाने  की

 व्यवस्था  है  जिसका  प्रस्ताव  कार्यान्वयन  एजेंसी  द्वारा  अभी  तेयार  किया  जाना  इस
 इस  योजना  के  अन्तगंत  आने  वाले  बुनकरों  को  डिजाइन  के  अन्तनिविष्ट  साधन  सप्लाई

 करने  के  बनुकर  सेवा  चमोली  ओर  राष्ट्रीय  डिजाइन  अद्दमदाबाद  द्वारा
 कार्यान्वयन  एजेंसी  को  आवश्यक  सद्दायता  दौ  जायेगी  ।

 जहां  तक  प्रशिक्षण  केन्द्र  का  सवाल  है  गढ़वाल  डित्रीजन  में  डंडा  और  कुमाऊं  डिवीजन  में

 धारचूला  में  बुनकरों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  पहले  द्वी  भावध्यक  प्रबन्ध  कर  लिए  गये

 [  प्रनुवाद  ]
 ऊन  विकास  बोड

 3613.  श्री  यशवन्तराव  गडाख  पाठिल  :
 झोसतो  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  बच्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  सरकार  का  एक  ऊन  विकास  बोर्ड  स्थापित  करने  का  विचार  और
 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  यह  किस  उदृेदय  से  स्थापित  किया  जा

 रहा  हे  ?
 यस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  रास  नियास  :  तथा  प्रस्ताव  पर

 बिचार  ज्यिा  जा  रहा

 टेरिफ  झोर  व्यापार  संमंघी  सामान्य  फरार  संबंधो  विचार  विभज्ञं  कै  नए  दोर  के
 लिए  भारत  ओर  प्मरोका  के  बीच  परामशं

 36!4.  श्री  पशवन्त  राव  गड़ाख  क्या  वाणिज्य  सन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  भारत  और  अमरीका  के  अधिकारियों  ने  हाल  में  टंरिफ  और  व्यापार  संबंधी
 पझ्ामान्य  करार  संबंधी  बातचीत  के  मये  दोर  के  लिए  परामछश  किया  भर

 यदि  तो  इस  परामशश  में  किन-कित  क्षत्रों  के  संबंध  में  सहमति  व्यक्त  की  गई
 ओर  किन-किन  क्षेत्रों  कै  संबंध  में  असहमति  ब्यक्ति  की  गई  ?

 वाणिज्य  संत्रो  शिव  तथा  नई  दिल्‍ली  में  11-12
 ;987  को  हुई  भारत-अमरीका  आयोग  की  बंठक  में  दोनों  पक्षों  ने

 अन्य  बातों  के  साथ  बहुपक्षौय  व्यापार  वार्ताओं  केट्रनए  दोर  सम्बन्धी  मुद्दों  पर
 विचार-विमश  किए  दोनों  पक्ष  इस  बात  पर  झुहमत  हो  गए  कि  बहुपक्षीय  व्यापार  प्रणाली
 बनाए  रखना  ओर  उसे  सुदृढ़  बनाना  नये  दोर  का  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  उद्देश्य  अमरीकी  पक्ष
 ने  नए  दोर  में  दोनों  देशों  के  लिए  संभाव्य  लाभों  के  क्षंत्रों  अर्थात  विवाद  निपा

 व्याणर  से  सम्बन्धित  निवेश  उपाय  और  प्रज्ञात्मक  सम्पत्ति  संरक्षण  को  अभिज्ञात
 भारतीय  पक्ष  ने  बिवाद  बस्त्रों  तथा  क्रषि  से  सम्बन्धित  वार्ताओं  को  महत्व
 दिया  ।  उन्होंने  इस  बात  पर  बल  दिया  कि  वार्ताओं  में  सहभागियों  को  विद्यमान  तथा  रौल  बेंक
 बचनबद्धताओं  का  अवदय  पालन  करना  चाहिए  जिससे  कि  बहुपक्षीय  व्यापार  प्रणाली  बनाए  रखी
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 जा  सके  ।  सैवाओं  के  मामसे  में  भारतीय  पक्ष  ने  उल्लेख  किया  कि  वार्ताएं  आरम्भ  होने  से  पूर्व

 क्याप्ति  गावा  क4/डिया  बाता  शव  /

 जम्मू  शोर  कम्मोर  बिधान  सभा  चुनावों  के  लिए  झतिरिक्त  झ्रध-संनिक  बलों  को
 ह  झाव  इयकता

 36  55.  श्री  जी०  एस०  बसवराजू  :

 भरी  एच०  एन०  न्जे  गौडा  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जम्मू  और  कदमीर  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  विधान  सभा  चुनावों  के
 दौरान  कानून  और  ब्यवस्था  बनाये  रक्षने  के  उद्देश्य  से  अधें-सेनिक  बलों  की  अतिरिक्त  कम्एनियां
 उपलब्ध  कराने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  क्या  यह  मांग  वहां  पर  पहले  ही  तैनात  किये  गये  सेनिक  बलों  के

 अतिरिकक्‍त
 किस-किन  अन्य  राज्यों  जहां  चुनाव  हो  रहे  अतिरिक्त  सेनिक  बलों  के  लिए

 मांग  की  ओर
 केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  मांगों  को  किस  सौमा  तक  पूरा  किया  है  ?

 लोक  दिकायत  तथा  पेंशन  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्नो  तथा  गृह  संत्रालय  सें  राज्य
 झंत्रो  पी०  ।  तथा  जी  श्रीमान्‌  ।

 पश्चिम  बंगाल  और  केरल  की  सरकारों  ने  अति  रक्त  बलों  की  मांग  को  हैं  ।
 देश  के  विभिन्‍न  संवेदनशील  भागों  मैं  अद्धं  संनिक  बलों  की  भारी  संख्या  मैं  त॑नातगी

 के  भारत  सरकार  ने  इन  तोनों  राज्यों  को  अधिकतम  सम्भव  संख्या  में  अर्ध  सैनिक  बल
 प्रदान  किये  हैं  ।

 [  प्रनुबाद  ]
 नारियल  के  तेल  का  भायात

 3618  श्री  यो०  कृष्ण  राव  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 वर्ष  केन्द्रीय  के  दौरान  कितना  नारियल  का  तेल  आयात  किया
 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  नारियल  के  तेल  का  आयात  बन्द  करने  कं  बारे  में

 केरल  और  देद्ा  के  अम्य  भागों  से  अभ्याबेदन  प्राप्त  हुए  भौर

 सरकार  को  उन  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  पी०  :  खाद्य  तेल  तथा  अश्ञाद्य  तेल  दोनों  प्रकार  के
 नारियल  तेल  का  आयात  एस०  टी०  सी/हिन्दुस्तान  बेजीटेग्ल  आयल  कारपोरेशन  के  माध्यम  से
 सरणीकृत  है  ।  1985-86  के  दोरान  एस»  टौ०  सी»  द्वारा  नारियल  तेल  का  कोई  भायात  नहीं
 किये  गये  ।  फंट्टी  एसिड  के  निर्यातों  के  लिए  प्रतिपूरति  लाइसेंसों  के  आधार  पर  थोड़ी  मात्रा
 में  नारियल  तल  के  आयात  की  अमुमति  है  ।  आर  ई  पी  लाइसेंसो  के  आघार  पर  वास्तविक  भायातों
 के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 तथा  नारियल  तेल  के  आयात  पर  प्रतिबन्ध/रोक  लगाने  के uM  लिए  अभ्यावेदस
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 प्राप्त  हुए  हैं  ।  चू  कि  नारियल  तेल  के  आयात  की  नौति  पहले  द्वी  बहुत  प्रतिबस्धक  है  ।  भतः  यह
 निर्णय  लिया  गया  दै  कि  उसे  यथापूर्वं  स्थिति  बनाए  रखी  जाए  |

 भारत-सोवियत  संघ  व्यापार  समभोता

 3619.  भरी  एच०  एन०  मन्‍्जे  गोडा  :

 क्री  एस०  एम»  गया  बस्त्र  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1987  के  लिए  डाल  में  सम्पन्न  भारत-सोवियत  व्यापार  समभौते  में  वस्त्र

 लिर्यात  संवधन  परिषद्‌  ने  सोवियत  संघ  से  भारतीय  सूतौ  कपड़े  के  निर्यात  शक्ष्य  में  गिरावट  आने

 पर  अपनी  निराष्गा  व्यक्त  बहा
 यदि  तो  इसके  मुरूय  कारण  क्‍या

 क्या  वस्त्र  निर्यात  संवर्धन  परिषद्‌  ने  रस  सरकार  से  भारतीय  सूती  कपड़े  का  भौर
 अधिक  निर्यात  किए  जाने  के  लिए  निर्धारित  घनराधि  में  वृद्धि  करने  का  अनुरोध  भोर

 यवि  तो  इस  सम्बन्ध  सें  सोवियत  संघ  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  !

 घस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  संत्री  राम  निवास  :  तथा  बातचीत  के

 दौरान  रुसी  प्रतिनिधिमण्डल  ने  बताया  कि  बे  घरेलू  उत्पादन  मैं  वृद्धि  द्वोमे  क ेकारण  भारत  से  सूती
 वस्त्नों  की  अपनी  खरीदारियों  को  कम  कर  रहे  हैं  ।

 (4)  तथा  भारत  सरकार  ने  सूतो  वस्त्रों  की  अपनी  खरीदारियों  को  बढ़ाने  के

 लिए  सोविषत  सरकार  के  साथ  इस  मामले  को  उठाया  ।  तथापि  सोवियत  सरकार  इस  पर  सहमत

 महीं  हुई  है  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  झतिरिक्त  छत्पादन  का  सोधियत  संघ  को  निर्यात

 3620.  भी  एच०  एस०  नस्जे  गोडा  ।  क्‍या  वस्त्र  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  वर्ष  1987  के  दौरान  करघों  से  अतिरिक्त  छत्पादन

 का  सत्तर  प्रतिशत  सोवियत  संघ  को  निर्यात  किए  जाते  कौ  संभावना  और
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  रास  निवतस  :  तथा  यह  बताया

 गया  ह  कि  सोवियत  संघ  से  करघों  की  पहली  खेप  अभो-अभी  पहुची  है  ।  इन  करधों  के  पूरी  तरह
 कार्यंशील  होने  में  अभी  कुछ  समय  लगेगा  ।  इन  करघों  पर  द्वोने  बाले  छत्पादन  का  75%  निर्यात

 सोवियत  संघ  को  किए  जाने  के  लिए  प्रति-क्रय  व्यवस्था  है  ।

 उड़ीसा  में  कताई  मिलें

 3621.  श्रीमती  जयन्तो  पटनायक  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यद्  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 उड़ीसा  में  भब  तक  कितनी  कताई  मिलें  स्थापित  की  गई

 ये  कताई  मिलें  कहां-कहां  स्थित  हैं  भौर  प्रत्येक  की  डत्पादन  क्षमता  कितनी
 कया  सरकार  छड़ौसा  में  कुछ  नई  कताई  मिलों  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  किसौ

 प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रदहौ  और

 यदि  तो  उनकी  सरूया  कितनी  है  और  वे  कहां-कह्दां  स्थापित  की  जायेंगी  ?
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 वस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  तथा  एक  विवरण

 पंबर  है  ।

 (7/  वत्हार  कै  गत  इत  समय  ऐसा  कोई  अत्ताव  लम्बित  नहीं  है  /

 उपयुक्त  को  देखते  हुए  प्रइन  महीं  उठता  ।

 वियरण

 क्रमांक  कताई  मिल  का  नाम  तथा  स्थान  संस्थापित  तकुए
 1.  उड़ीसा  काटन  मिल्‍स  पो०  भो०  कटक  8224
 2.  उड़ीसा  टेक्सटाइल  चोदवार  58528
 3.  सोंनपुर  स्पिनिंग  मिल्स  सोनपुर  ।  35080
 4.  बरौपाद  स्पिनिंग  बरीपाव  25080
 5.  भास्कर  टेकसटाइल  भमिल्स  सम्बलपुर  25080
 6.  उड़ीसा  बीवस  कोआपरेटिव  स्पिनिंग  मिल्स  सम्बलपुर  १8400
 7.  उतकल  वीवस  कोआपरेटिव  स्पिनिंग  परी  24960
 8.  कॉलिंग  बीवस  कोभापरेटिव  स्थिनिंग  मिल्ख  घेनकानल  25088
 9.  गंगपुर  वीवर्स  कोआपरेठिव  स्पिनिंग  सुन्दरगढ़  20976

 10.  श्री  जगन्नाथ  वीवर्स  कोआपरेटिव  स्पिनिंग  मिल्स  कटक  24624
 11.  सरला  वीवसं  कोआपरेटिव  नरसीरा  16660
 12.  रढ़ीसा  पिनिंग  मिल्स  राजगंगापुर  4320  तथा

 2600  रोटस
 टिप्पणी

 उड़ीसा  राज्य  में  कताई  मिलें  स्थापित  करने  के लिए  सीौ०  ओ०  बी०  लाइसेंस/ओौद्योगिक
 लाइसेंस/आहयय  पत्र/मध्य  पैमाने  के  पंजीकरण  निस्‍्नोकत  प्रकार  है  :--

 लाइसेंसोकृत  क्षमता
 1.  में०  इ  डस्ट्रियल  प्रोमोशन  एण्ड  इ  वेस्टमेंट  कारपोरेशन  25000

 माफ  उड़ीसा  )
 १.  में०  इडस्ट्रियल  प्रमोशर  एण्ड  इमवेस्टमेंट  कारपोरेशन  25000

 आफ  उड़ीसा
 3.  श्री  के०  सी०  साहू  फुलबाणी  कोआपरेटिव  भसिथेटिक  25000

 पिनिग  मिल्स  फुलबाणी
 4.  में०  श्री  गोपीनाथ  वीवर्स  कोआपरेटित्र  स्पिनिंग  25000

 मिल्स

 5,  मैं०  सुरेश्वरी  टंक्सटाइल्स  लारवेली  नगर  5000
 6.  ०  आस्का  स्पिनिंग  मिल्‍स  आस्का  डस्ट्रियल  25228

 डवलपमेंट  कारपोरेशन  आफ  उड़ीसा
 +  सिलों  का  वाणिज्यिक  उत्पादन  मार्च  19०7  से  होने  की  आशा
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 स्वतंत्रता  सेलिक  सम्मान  पेंशन  संजूर  करना

 3022.  भी  वृद्धि  चन्द्र  जेन  ।  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 1986  तक  गुजरात  ओर  उत्तर  प्रदेद्  राज्यों  में  से  प्रत्येक  के  कितने  आवेदकों  को
 तंत्रता  सेनिक  सम्मान  पेंशन  मंजूर  कौ  गई  ?

 गृह  सत्रालय  सें  राज्य  संत्री  चिन्तामणि  :  1986  तक

 गुजरात  ओर  उत्तर  प्रदेश  के  भूतपूर्व  आजाद  हिन्द  फौज  के  सेनिकों  सहित  क्रमद्ः  1234,
 3505  ओर  20506  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  राजस्थ  पेंशन  स्वीकृत  की  गई  है  ।

 प्रायात  संपूर्ति  लाइसेंस  जारो  करना

 3623.  श्लो  वी०  छोभनाद्रीह्वर  राव  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रौ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 पिछले  तीन  बर्षों  में  से  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  संसाधित  फलों  भौर  वनस्पति  उत्पादों  ससाधित  आलू
 से  तंयार  खाद्य  साफ्ट  ड्रिक  कन्सट्रं ढों  के  निर्यात  के  बदले  कुल  कितने  तथा  कितने  मूल्य
 के  आयात  संपूर्ति  लाइसेंस  जारी  किए  गए  !

 बाणिज्य  मंत्रो  पी०  शिव  :  लाइसे  ंसिंग  आंकड़े  मुरूप  निर्यात  उत्पादों
 मामले  में  खाद्य  के  अनुसार  रखे  जाते  संसाधित  फल  झौर  सब्जी  संसाधित
 पोटेटों-ग्र  न  खाद्य  उत्पादों  और  शौतल  पेय  सान्द्रणों  जेसे  उत्पादों  के  अनुसार  नह्दीं/भायात  प्रतिपूर्ति
 लाइसेंसों  की  निर्यात  उत्पादवार  संख्या  के  भांकड  नहीं  रखे  जाते  उप  समूह  खाद्य  के  निर्यात
 के  आधार  पर  जारी  किये  गये  आयात  प्रतिपूर्ति  लाइसेंसों  का  मूल्य  मीचे  दिये  अभुसार

 वर्ष  निर्यात  उत्पाद  के
 सिर्यात  के  आधार  पर  जारी  किये
 गये  आयात  प्रतिपूर्ति  लाइसेंस
 का  मूल्य

 रु०
 .

 1983-84  32.57
 1  84  835  62.56
 1985-86  60.53

 1986-87  49.04
 1986

 भहाराष्ट्र  में  पयंटन  स्थलों  ७  विकास  के  लिए  योजना

 3324.  श्री  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  कया  परयंठन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  योजना  भवधि  के  दोरान  महाराष्ट्र  में  पयंडदन  स्थलों  का  विकास  फकैरने  संबंधी
 सरकार  की  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कितनौ  धनराधि  आबंटित  की  गई  है  ?
 पयंटन  मंत्री  मोहम्मद  ४  सातवीं  पंच्रर्षीय  योजना  के  पहले  दो  वर्षों
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 कै  केन्द्रीय  पयंटन  मंत्रालय  ने  महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  को  पर्यटक  स्थलों  का  विकास  करने

 के  लिए  पहले  से  जली  आ  रही  निम्नलिखित  स्कौमों  के  वास्ते  वित्तीय  सहायता  प्रदान  कौ

 रुपयों

 स्कीम  का  नाम  स्वीकृति  स्वीकृत  रिलीज  की
 की  तारीख  राधक्षि  गई  राशि

 1.
 अजता  हिल्‍्स  की  तलह॒टी  28.3.78  13.20  12.35
 पर  क्षेत्रों  का  बिकस  करने  11.8.83
 की  स्कीम  30.1.87

 2.  बीबो  का  मकबरा  की  5.12.85  5.12  2.56

 प्रकाह-पं ज  व्यवस्था

 3.  गणपतिफूले  में  दो  समुद्र-तठ  28.8  86  8.77  5.00

 कुटी रों  का  निर्माण
 4.  यलनेहवार  गांब  में  समुत्र-तट  .  28.1.87  34.10  10.00

 विहार-स्थल  का  विकास
 5.  शोेगांव  में  यात्री  निवास  6.2.87  25.98  10.00

 शु  विचार।धोन  नए  प्रस्ताव
 घ्ु

 स्कीम  का  नाम  अनु  मानित  लागत

 1.  खोपोली  में  मार्गस्थ  सुख-सुविधाओं  के

 लिए  प्रस्ताव  17.95

 2.  बम्बई  में  यात्री  निवास  214.38

 3.  जिला  बुलडाना  का  विकास  12.62
 4.  सिखेदरजा  का  पर्रटक  केन्द्र  के  रूप  में  विकास  26.55
 5.  मनहृद  जिला०  रायगढ़  में  एक  42.09

 मोटल  का  निर्माण
 6.  तोतला  डोला  और  कौमती  खड़ी  12.00

 में  नौका  की  खरीद  के  लिए  प्रस्ताव
 7.  चिखालदरा  अवकाश  बिहार-स्थल  51.26

 का  विकास  --  लाग  हट्स  का  निर्माण
 8.  बम्बई  के  निकट  बस्मिस  समुद्र-तट  विद्वार  55.47

 स्थल  का  बिकस
 9.  पाईथन  में  यात्री  निवास  का  निर्माण  28.76

 10.  अवकाछ्ष  विद्यार-स्थल  कोया  नगर  का  विकास  40.00
 11.  पनहाला  में  भवकाहा  बिहार  स्थल  का  विकास  42.16

 केन्द्रीय  पयंटब  मत्रालय  निधियो  का  आबंटन  राज्य-वार  नहीं  करता  बल्कि  राज्य
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 परकारों  से  प्राप्त  प्रस्तादों  के  क्राघार  निधियों  कौ  उपलब्धता  भोर  परस्पर  प्राथमिकताभों  पर

 निर्मर  रहते  हुए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  को  लातो  है  ।

 भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध  परिषद्‌  का  धन्य  संस्थानों  के  साथ  समन्वय
 3625.  प्रो०  नारायण  चन्द  कमा  विदेद्य  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध  परिषद्‌  ने  विदेशों  में  भारतीय  संस्कृति  के  प्रदर्शन  के

 लिए  विश्वविद्यालयों  जेसी  विभिन्‍न  संस्थानों  ओर  अकादमियों  जंसे  शॉक्षिक  तथा  सांस्कृतिक
 अकादमियों  तथा  संवधंन  के  अम्य  केन्द्रों  क ेसाथ  कोई  समन्वय  स्थापित  किया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  किस  प्रकार  का  समन्वय  स्थापित  किया  गया  है  भोर  उन
 संस्थानों  अकादमियों  के  नाम  क्‍या  जिसके  साथ  समन्वय  स्थापित  किया  गया  भोर

 णदि  तो  क्या  इस  प्रकार  का  समन्वय  छीघ्र  स्थापित  करने  का  विचार
 विदेश  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एड्शा्डो  फंलोरो  :  जी  हां  ।

 भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध  परिषद्‌  और  विद्वविद्यालयों  तथा  शिक्षा  और  सांस्कृतिक

 के  प्रमुख  केन्द्रों  ज॑  से  अन्य  संगठनों  के  ब्री्र  सक्रिय  ताल-मेल  रहता  इनमें  से  कुछ
 शासी  वित्त  समिति  एवं  अन्य  समितियों  के  सदस्य  अनेक  प्रसिद्ध  परिषद्‌
 के  नृत्य  प्लास्टिक  प्रकाशन  आदि  से  संबंधित  सलाहकार  समितियों  से

 सम्बद्ध  हैं  ।
 जिन  संस्थाओं  से  भारतीय  सांस्कृतिक  संबद्ध  परिषद्‌  सम्बद्ध  उनमें  से  कुछेक  के  नाम

 इम  प्रकार  हैं--भारत  नई  ललित  कला  नई  राष्ट्रीय

 नई  राष्ट्रीय  आधुनिक  कला  मई  संगीत  नाटक  नई

 गंधवं  नई  संस्कृति  नई  साहित्य  मई

 श्रीराम  कला  तथा  संस्कृत्तिक  नई  कत्थक  नई  स्कूल  आफ  भाट्स  एड

 एस्थेटिक्स  नेहर्र  नई  अन्तर्राष्ट्रीय  भारतीय  संस्कृतिक
 भारतीय  दाशंनिक  अनुसंधान  नई  इ  दिरा  गांधी  राष्ट्रीय

 कला  नई  राजस्थान  लोक  साहित्य  जवाहर  लाल  नेहरू  मणिपुर
 नत्य  कलाक्ष  पदतिक  थिएटर  राष्ट्रीय  मंत्रीय  कला

 ने  क्षेत्रीय  लोक  ओर  मंत्रीय  कला  संसाधन  कला  सांस्कृति

 द्‌  आटट  नई  नेशनल  स्कूल  भाफ  नई  दिल्ली  तथा

 राष्ट्रीय  पुस्तक  नई  दिल्नी  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 के  कार्य रत  सिधिलियन  ड्राइ ग  स्टाफ  का  वेतनमानों  के  अधिकतसपर  रुका  रहना

 3626.  भी  छीतू  भाई  गामित  :  क्या  रक्षा  संत्री  में  कायंरत  सिविलियन  स्टाफ

 का  वेतनमानों  के  अधिकतम  पर  रुके  रहने  के  बारे  में  20  1983  के  अतारांकित  प्रश्न

 सख्या  53.6  के  उतर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :
 के  सिविलियन  ड्राइग  स्टाफ  को  पदोन्नति  के  बेहतर  अवसर  उपलब्ध  करने

 के  लिए  भर्ती  नियमों  में  संशोधन  किए  जाने  में  विंलम्ब  के  गया  कारण  भोर
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 मामलों  को  अंतिम  रूप  से  निपटाने  के  लिए  कितना  समय  लगने  की  संभावना  है  ?

 रक्षा  मन्त्रालय  मैं  रक्षा  प्रमुसंघान  तथा  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्ररुण
 केन्‍्द्रौय  लोक  निर्माण  विभाग  में  ड्राफ्ट्समैनों  के  वेतनमानों  में  संशोधन  हो  जाने  के  बाद  ई

 एम  ई  में  सिविलियन  ड्राइग  स्टाफ  के  वेतनमानों  का  इस  गलत  धारणा  के  कारण  गलत  ढंग  से

 संशोधन  किया  गया  कि  ई  एम  ई  की  भर्ती  भहंताए  केन्द्रीय  लोक  भमिर्माण  विभाग  के  समान  हैं  ।

 जब  इस  गलती  का  पता  चला  ओर  सशोधित  वैतनमानों  को  रद्द  किया  गया  तो  के

 लियन  ड्राइंग  के  कुछ  कमंचारियों  ने  प्रशासनिक  ट्रिब्युनल  के  समक्ष  संशोधित  वेतनमानों  को  रह
 करने  की  चनोती  दो  ।  ट्रिब्यूनल  अन्य  बातों  के साथ  इस  काडर  की  अन्य
 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  क॑  साथ  भर्ती  शर्तों  की समानता  पर  भी  विचार  करेगा  ।

 भर्ती  नियमों  में  संशोधन  करने  का  विचार  उस  समय  के  भर्ती  नियमों  और
 मानों  के  आधार  पर  ई  एम  ई  में  सिविखियन  ड्राइभ  स्टाफ  की  पदोन्नति  की  संभावनाओं  को
 रने  के  लिए  किया  गया  प्रशासनिक  ट्रिब्युनल  के  पास  लम्बित  पड़े  मामलों  पर  निर्णय  हो  जाने
 पर  ही  बैतन  के  मूल  ढांचे  एवं  कायं  की  समानता  में  परिबतेन  हो  सकता  है  ।

 च्‌कि  ये  बातें  अभी  प्रशासनिक  ट्रिब्युनल  के  पास  अधिनिर्णयय  के  लिए  पड़ी  हैं
 ट्रिब्युनल  के  निर्णय  के  पश्चात्‌  यधि  आबदयक  भर्ती  नियमों  में  संशोधन  किया  जा

 सकता  है  |

 यूरोप  के  देशों  से  दक्षिण  भारत  के  लिए  चार्टंड  उड़ानों  के  लिए  प्रभुमति
 3627.  श्री  बो०  एस०  कृष्ण  प्रग्यर  :  कया  पयंटन  संत्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पयंटन  को  बढ़ावा  देने  कै  लिए  यूरोप  के  देशों  ओर  कुछ  अन्य  स्थानों  से  दक्षिण
 भारत  के  लिए  चार्ट  उड़ानों  के  लिए  अनुमति  देने  का  प्रश्त  सरकार  के  बिच्वाराधीन  और

 यदि  तो  उस  पर  क्‍या  निर्णय  लिया  गया
 पफ्यंटन  सन्‍्त्री  मोहम्मद  :  भोर  दक्षिण  भारत  में

 जिवेन्द्रम  और  बंगलोर  को  भार्टड  उड़ानों  के  गंतव्यों  के  रूप  में  अनुमोदन  प्रदान  किया  गया  है  ।
 इन  गंतव्यों  के  लिब  चार्टर  उड़ानों  का  परिचालन  करने  द्वेतु  अभी  तक  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 मिला  है  ।

 दिल्‍ली  में  आग  लगने  की  घटनाएं
 3625.  भरी  के०  रासचन्द्र  क्‍या  गृह  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  जनवरी  1987  में  आग  लगने  की  कितनी  घटनाएं
 इसके  परिणाम  स्थरूप  जान-माल  की  कितनी  हानि  हुई  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मणि  :  389
 (1)  जम  5

 (11)  सम्पत्ति  फी  हानि-लगभग  23  लाख  रुपए  ।
 सिले-सिलाए  बुने  हुए  वस्त्रों  ध्लोर  कपड़ों  का

 3629.  डा०  पो०  बलल्‍लल  पेरूमन  :  क्‍या  वस्त्र  सन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि
 क्‍या  सरकार  सिले-सिलाए  बुने  हुए  वस्त्रों  और  अन्य  कपड़ों  के  निर्यात  को

 बढ़ाबा  देने  को  प्रोत्साहन  और  रियायत  देने  के  लिए  किसी  योजना  पर  विचार  कर  रहौ
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा-क्या  भौर
 इसके  फलस्वरूप  कितनौ  भतिरिक्‍त  विदेशी  मुद्रा  अनित  होने  की  संभावना  है  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  रामनिवस  :  तथा  एक  वियरण
 संलग्न  है  जिसमें  वस्त्रों  तथा  क्लोदिंग  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  किए  गए  उपाय  दिए  गए

 :9£6  में  परिधानों  के  निर्यात  1323  करोड़  रुपये  के  रहे  जबकि  1985  में  वे

 1068  करोड़  रुपये  के  थ ेऔर  1986  में  सूती  वच्त्त्रों  के  निर्यात  656  करोड़  रु०  के  रद्दे  जबकि

 1985  में  वे  649  करोड़  रु०  के  थे  ।  बस्त्रों  तथा  परिघानों  के  निर्यातों  में  वृद्धियां  द्वोने  के  प्रमुख
 कारणों  में  स ेएक  का  रण  सरकार  द्वारा  किए  गए  अनेक  उपायों  का  है  ।

 दधरण

 वस्त्र  माल  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए  हैं  :---

 (1)  देश  में  स  बनने  बाली  अधुनिक  परिधान  विभिर्माण  मक्ीनों  का  जो  जी०  एल०
 पर  आयात  किए  जाने  की  अनुगति  दी  जाती  है  ।  परिधान  तथा  होजरी  बनाने  के  लिए  114

 मनञ्नीनें  मो०  जी०  एल०  के  अन्तगंत  रखी  गई  हैं  जिनमें  से  97  पर  रियायती  भायात  शुल्क  है  ।

 (2)  भप्रचलित  मशीनों  भादि  को  हटाने  और  वस्त्र  उद्योग  के  आधुनिकौकरण  के  लिए
 वस्त्र  मशीनरी  के  स्वदेशी  उत्पादन  के  संबंध  में  सरकार  को  नीति  उदार  बना  दी  गई  है  भौर

 चुनिन्दा  मशीनों  के  आयात  की  भनुमति  निर्यात  दायित्व  की  शर्त  पर  दी  जाती  है  ।

 (3)  सूती  वस्त्र  उद्योग  का  आधुनिकीकरण  सुविधाजनक  बनाने  के  लिए  750  करोड़  रु०

 की  वस्त्र  आधुनिकीकरण  निष्छियमाई  गई  है  ।

 (4)  सूती  याने  के  निर्यात  के  लिए  उदार  अधिकतम  सीमाएं  रखते  हुए  एक  दोघंकालीन

 प्तीति  की  घोषणा  की  गईं  60  तक  के  काउ  टों  के  यान  के  लिए  वतंमान  सीमा  40  मिलियन

 प्रति  वर्ष  है  जबकि  पहले  यह  सीमः  12  मिलयन  किलो  थो  ।  60  से  अधिक  काउंट

 के  यान॑  के  निर्यात  पर  कोई  प्रतिबंध  नहीं  है  ।

 (5)  1  1956  से  लागू  नकद  मुआवजा  सहायता  की  संशोधित  दरें  घोषित  को

 गई  हैं  ।  ये  दरें  2 साल  की  अवधि  के  लिए  घोषित  की  गई  हैं  ओर  सामान्यतः  पहले  से  अधिक  हैं  ।

 परिधानों  की  मन्दगति  बाली  उन  मदों  पर  जिन  पर  कोटा  देशों  को  निर्यात  करते  समय  नकद

 मुआवजा  सहायता  ग्राहय  नहीं  थी
 नकद  मुआवजा  सहायता  के  लिए  पात्र  बना  दियागया  है  ।

 सभी  काउटटों  के  यान॑  के  निर्यात  पर  29  1986  से  ४  प्रतिशत  की  दर  से  नकद  मुआवजा

 सहायता  की  अनुमति  दी  गई  कोरे  फैब्रिक्स  के  निर्यात  पर  नकद  मुआाबजा  सहायता  13.8.87

 से  बढ़ाकर  10  प्रतिशत  कर  दी  गई  है  '

 (6)  नकद  मुआवजा  सहायता  के  मामले  में  मिर्यात्कों  में  निश्चिततता  की  भावना

 लाने  की  दृष्टि  से  सूती  परिधानों  ओर  बस्त्रों  को  सबिदा  पंजीकरण  योजना  के  अन्तगंत  लाया
 गया  है  |

 (7)  परिषान  छत्पादन  के  लिए  फंशन  डिजाइन के  क्षेत्रों  में  अनुसंघान  और
 प्रशिक्षण  हेतु  दिल्ली  स्थित  फैशन  प्रोद्योगिकी  संस्थान  1987  में  पुरी  तरह  से  चालू  हो  जाएगा  ।

 (8)  सूती  परिधानों  के  लिए  शुल्क्र  बापस्ती  की  दरें  बढ़ाकर  10  प्रतिशत  पर  दी  गई
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 (9)  सदान-पूर्व  ऋण  के  दिनों  की  संख्या  93  से  बढ़ाकर  180  कर  दी  गई  ब्याज  की

 दर  भी  2.5  प्रतिशत  कम  कौ  गई  है  ।

 (10)  कच्चे  माल/फंब्रिकों  कौ  बहुत  सी  मदों  के  आयात  की  अनुमति  शुल्क  मुक्त  आर०

 ई०  पी०  योजना  और  आयात-निर्णत  पास  बुक  योजना  के  अन्तर्गत  दी  जाती  है  ।

 (11)  छत-प्रतिश्त  निर्यात  अभिमुल  एककों  ओर  मुक्त  व्यापार  जोनों  की  योजना  के

 अन्तगंत  पूजी  माल  ओर  कच्चे  माल  के  उदार  आयात  की  सुविधाएं  कई  अन्य  रियायतों  सहित  दी

 जाती  हैं  ।

 (12)  भग्नरिम  लाइसेंसिंग  योजना  के  कार्यक्षेत्र  का  विस्तार  कर  दिया  गया  है  भोर
 याओं  को  सरल  बना  दिया  गया  है  ।

 (13)  सरकार  बाजार  क्रता-विक्रता  अन्तर्राष्ट्रीय  मेलों  तथा
 नियों  में  सहभागिता  जैसे  संवर्धनात्मक  क्रियाकलापों  के  प्रयोजन  भौर  वित्त  पोषण  के  लिए  छदार

 सहायता  देतौ  रहौ

 (14)  घरेलू  बिक्रियों  कै  लिए  विदेशी  ब्रांड  नामों  के  प्रयोग  की  अनुमति  सिले-सिलाए
 परिधानों  के  मामले  में  इस  दातं  के  साथ  दी  गई  है  कि  केवल  स्वदेशी  फैजब्निकों  का  प्रयोग
 उत्पादन  का  कम  से  कम  75  प्रतिषात  भाग  निर्यात  हो  भौर  घरेलू  बिक्री  पर  किसी  भी  रायल्टी
 की  अनुमति  नहीं  है  ।

 (15)  सरकार  25%  की  रियायती  दर  पर  4  आधुनिक  वस्त्र  मशीनों  के  आयात  की

 अनुमति  देती  है  बछ्तें  कि आयातक  ने  पिछले  3  वर्षों  के  दोरान  निर्यातक  के  औसत  निर्यातों  के
 अतिरिक्त  मक्षीनों  के  मुल्य  से  5  गुना  निर्यात  किया  हो  ।  विद्यमान  यॉसैना  के  अतिरिक्त  संशोधन
 निर्यात  दायित्व  योजना  में  5  वर्षों  क ेलिए  उत्पादन  का  75%  निर्यात  करने  के  सम्बन्ध  में  निर्यात
 दायित्व  सहित  आयातों  की  अनुमति  है  ।  आयतक  को  इन  दो  निर्यात  दायित्वों  में  से  किसी
 एक  को  चुनने  की  अनुमति  है  ।

 पयंटकों  के  लिए  ट्रे  किंग
 3630.  भरी  पी०  एस०  सईद  :  क्‍या  पयंटन  संत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  पयंडकों  के  लिए  ट्रंकिंग  का  विकास  करने  हेतु  राज्य  सरकारों  को
 तकनीकी  सहायता  देने  के  लिए  किसौ  विशेषज्ञ  समिति  का  गठन  किया

 यदि  तो  इस  योजना  का  ब्योरा  क्या
 क्‍या  कैन्द्रीय  सरकार  हिमालय  क्षेत्र  में  पर्यटन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  राज्यों  को

 वित्तीय  सहायता  देने  पर  विचार  कर  रही  और
 पदि  तो  डढस  योजना  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 पयंटन  संत्री  मोहम्मद  :  ओर  पर्वंतारोहण  और  पैदल
 सहित  साहसिक  पयंटन  की  विभिन्‍न  छाख्लाओं  में  विशेषज्ञों  का  एक  पैनल  तैयार  करने  के
 लिए  विज्ञापन  के  जरिए  मांगे  गए  आवेदन  पन्नों  पर  कारंवाई  की  जा  रहो

 भोर  हिमालय  परयंटन  परिषद्‌  ने  अपनी  पिछली  बैठक  में  सरकार  से  सिफारिश
 थी  कि  हिमालय  में  पयंटन  का  संवर्धन  करने  के  लिए  राज्यों  को  सहा  ता  प्रदान  करने  हेतु  एक

 परिक्रमी  कोष  बनाया  इस  सिफारिश  पर  सरकार  विचार  कर  रद्दी  है  ।
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 प्रति  रह  लइरूंऐों  Br  दुष्षफोएण
 3631.  भरी  के०  रामम॒ति  :  कया  थाणिक्य  संत्रो  यह  बताने  को  कुपा  करेंगे

 पिछले  तीन  बर्षों  के  दोरान  निर्यातकों  को  दिए  गए  लाइसेंस  की  तुलना  में  प्रतिब्षं

 कुल  कितने  मूल्य  के  माल  का  आयात  किया  गया  तथा  प्रतिपूर्ति  लाइसेंस  प्राप्त  कर्ताओं  द्वारा  किए
 गए  निर्यात  सै  प्रतिवर्ष  कुल  कितनी  दुलंभ  मुद्रा  ब्राप्त

 प्रतिपूर्ति  लिन्हें  बाजार  में  बेचा  जा  सकता  के  दुरूपयोग  को  रोकने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाये  भा  रहे  भोर  .
 क्या  प्रतिपूर्ति  लाइसेंस  प्रणालौ  को  समाप्त  किया  जा  रहा  है  तथा  समस्त  आयात

 ओर  निर्यात  को  भारतीय  व्यापार  निगम  कै  माध्यम  से  किया  जा  रहा  है  ?

 जाणिज्य  मंत्री  पौ०  छिव  :  पिछले  तीन  बर्षों  के  दौरान  जारी  किए
 गए  आर०  ई०  पी०  लाइसेंसों  का  कुल  वाधिक  मूल्य  निम्नोक्त  प्रकार  --

 बनी

 बर्ष  जारी  किए  गए  आर»  ईं०  पी०
 लाइसेंसों  का  मूल्य

 रु  ०

 1984-85  2786

 198:-86  2849
 1986-87  2622

 ल-दिसम्बर  86  )

 आर०ई०पी०  लाइसेंसों  के  जारी  करने  से  सम्बन्धित  दुलंभ  मुद्रा  क्षंत्र  को  किये  गए

 निर्यातों  के  आंकड़े  छपलबन्ध  नहीं
 सरकार  कौ  वतंमान  मौति  के  अनुसार  आर०ई०पी०  लाइसेंस  तब  तक  मुक्त  रूप

 से  हस्तान्तरणीय  जब  तक  कि  डनमें  वास्तविक  प्रणोक्‍ता  शर्तों  का  विशेष  रूप  से  डल्लेख  नहीं
 किया  जाता  ।  यदि  किसी  दुरूपयोग  की  सूचना  मिलतो  है  तो  आायात-निर्यात

 अधिनियम  तथा  उसके  अन्तगंत  जारी  किये  गए  आदेध्ों  के  अधोन  ऐसे  दुरुपयोग  के  विरुद्ध

 वाही  की  जाती  है  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताब  सरकार  के  विचाराघौन  नहीं

 झन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  प्रतिपूति  योजना  के  भ्रन्तगंत  बच्चों  का  निपटारा

 3632.  भी  के०  रामसूति  :  क्‍या  बाणिज्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्‍या  अब

 अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  प्रतिपूर्ति  योजना  के  अन्तगंत  दावों  को  15  दिनों  के  भीतर  निपढाया  जा

 रहा  है  !

 थाणिज्य  सन्‍्त्रो  पो०  शिव  हांकर  )  :  भन्तर्राष्ट्रीय  गूल्य  प्रतिपूर्ति  योजना  ई
 पी  भार  में  निर्यातकर्ताओं  के  लिए  दावों  कौ  स्वीकृति  तथा  रिलीज  के  लिए  बिस्तृत  प्रक्रियायें
 निर्धारित  की  गईं  इससे  सामान्यतया  तोन  या  चार  हफ्तों  की  अवधि  में  दावों  का  निपठारा  दो
 जाता
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 समुद्री  उत्पादों  का  निर्यात

 3633.  श्री  मुल्लापल्लौ  शामचन्द्रन  :  क्‍या  बाणिश्य  सम्त्रो  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे

 समुद्री  उत्पादों  के  निर्यात  के  संबंध  में  विदव  बाजार  में  भारत  का  ह्स्सा

 कितना

 समुद्री  उत्पादों  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  कया  उपाय  किए

 ब्ष  1986-87  के  दोरान  केरल  राज्य  से  देदा  के  समुद्री  उत्पादों  का  कितने

 दात  मिर्यात  हुआ  ।
 केरल  ने  1986-87  के  दोरान  कितनी  मात्रा  में  ओर  कितने  मूल्य  के  समुद्री

 उत्पादों  का  निर्यात
 कया  छारे  पानी  में  भरोंगा  मछली  पालने  से  केरल  से  निर्यात  में  वृद्धि  हुई  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  भांकड़े  क्या  हैं  ?

 बाणिज्य  संत्रो  पी०  छिव  :  1985  के  दोराम  समुद्री  उत्पादों  के
 निर्यातों  में  बिश्य  बाजार  में  कि  लगभग  16940  करोड़  रु०  कै  भारत  का  हिस्सा  जो  कि
 300  करोड़  छर०  1.77%

 ह  ह

 सरकार  द्वारा  उत्पादों  कै  निर्यातों  को  बढ़ाने  के लिए  किए  गए  उपायों  में
 शामिल  हैं  प्रान  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  प्रान  की  फामभिग  का  आई  क्य ू०
 एक  ज॑ंसी  मूल्य  दर्णित  मदों  के  उत्पादम  को  प्रोत्साहन  प्रान  हैचरियों  की  स्थापना  तथा  गहरे
 समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  संसाधनों  के  उपयोग  कै  लिए  डपाय  ।

 तथा  ल  से  1986  के  दोरान  कैरल  राज्य  से

 समुन्द्रो  उत्पादों  के  निर्यातों  की  मात्रा  तथा  मुल्य  एबं  उसके  मांग  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :

 मात्रा-मं  ०  ढन

 मूल्य-करोड़  रु०

 बे  अखिल  भारत  केरल  कैरल  का  भाग

 1986-87  मात्रा  62745  25530  40.69 ९८,
 मूल्य  339.89  120.39  35.42% अन्‍कबक-मंम-मनमननना

 तथा  जी  हां  ।  केरल  राज्य  में  श्वारा  पानी  श्रिम्प  खेती  का  योगदान  समुद्री
 उत्पादों  के  मिर्यात  में  प्रतिवर्ष  5000  में०  ठन  है  ।

 समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास

 बस्त्र-निर्यात  कोटे  का  उपयोग
 3634.  भौ  के०  प्रधानी  ।  गया  वस्त्र  सन्जो  :  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  :985-86  ओर  1986-87  के  दौरान  बस्त्रो  के  निर्यात  कोटे  का  पूरा
 छपयोग  नहीं  हुभा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  भोर  इसके  क्या  कारण  भोर
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 निर्यात  के  कोटों  का  पूर्ण  झपयोग  सूनिष्चित  करसे  के  लिये  कया  छपाय  किये

 एये  हूँ  !

 इरऋ  संऋएलय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  राम  तिबास  :  (6)  तथा  एु७
 देशो  मे  उपेण  पुर  है  जर्कक  झूछ  ऋण  देश के  सुणजेए०  ५७७  परेरुएर  रूए  सुजए  है  जुछ
 कि  संलग्त  विवरण  |  ओर  1  में  निर्दिष्ट  है  कोटे  के  उपयोग  को  प्रभावित  करने  वाले  सुरुष  कारण

 मांग  बाजार  स्थितियां  तथा  बदलते  फैशन  ।
 कोटा  स्तरों  का  बेहतर  उपयोग  सुनिद्चितत  करने  के  लिए  सरकार  ने  निम्मेलिल्षित

 कदम  डठाए  हैं  :--  ह
 ॥ं

 (1)  निर्यात  हकदारी  बिवरण  नीति  के  अन्तगंत  कम  कारोबार  वाली  परिधान  वस्तुओं
 पर  अनेक  रियायतों  की  अनुमति  है  ।

 (2)  कोटा  देशों  को  कम  कारोबार  वाली  परिधानों  के  निर्यात  पर  सकद  मुआवजा
 यता  की  अनुमति  दी  गईं  है  ।

 (3)  भस्‍्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  हमारे  उत्पादों  को  प्रतियोगी  बनाने  के  लिए  सरकार  ने
 उनके  अन्य  कदम  उठाए  हैं  जो  परिधान  कोटों  के  बेहतर  उपयोग  के  लिए  भी

 सहायक

 उन  श्रेणियों  के  ब्यौरे  जिनमें  1985  और  1986  के  दौरान  प्रतिशत  ढपयोग  100

 हात  से  अधिक  हुभा  है  ।

 :  देश  श्रेणी  निम्नोक्‍त  बर्ष  के  दोरात  प्रतिशत  रुपयोग
 ह  1985  1986

 संयुक्त  रा०  335  97.78  104.04

 अमरीका  336  96.98  102.97
 338139140  97.86  107.0g
 342  97.71  109.16

 347148  94.58  114.76

 पद्चिचम  जमंनी  4  113.99  +  144.04
 68.92  113.32

 8  87.96  114.40

 फ्रांस  4  122.28  111.53
 7  74.51  108.17
 $  73.44  1035.57

 27  81.05  110.94

 29;  79.11  126.96 6
 इटली  4  73.78  .  104.87

 72.88  119.35
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 _ खफक्‍ी  यखिषझ/कण-/णाण:
 2  3

 __  4  झल्‍ः

 देने  लकस  4  rn

 6 97.74 8 डेनमा्क 4 6 « 7 59 8 26 27 83.82 29 95.56 4 6 8 96.70 आयपरलेड 4 43.75 है 94.52 यूनान 27 29 सथीडन 2 96.75 4 5 9 99.84 94.42 झार० जी० नावें 3 तथा 4 5 ह 8 फिनलेंड एल० बी० 52.78 जौ० एस» 95.45 टौ० शर्ट 93.08 भास्ट्रिया जी० एस ० कनाडा 3 4 निनीीनीणीीीनीनीीी।णणीनीनननदईदणथ न ओओओ णई .। सर तप पप-ग॒ ॒ फसिऔि ११ 84



 १७  WN lee),
 करेइर

 विवरण  IT

 देश  श्रेणी  1985  1986

 संयुक्त  राज्य  337  66.04  57.60

 अमरीका  341  91.36  96.20

 पश्चिम  जमंनी  6  115.22  89.39

 111.44  46.50

 17  44.05  33.23
 26  24.51  35.65

 27  49.41  65.41

 29  32.39  79.60

 फ्रांस  6  76.16  85.86

 15-2  32.08  40.27

 17  1.69  6.75

 21  11.92  13.71

 24  31.79  58.77
 26  66.37  97.01

 16.55  11.22

 इटली  6  32.01  70.59

 1  47.08  89.08

 11.73  73.08
 17  3.39  48.34

 26  28.54  $4.71

 27  17.29  30.11

 29  8.14  21.28

 बेनीलक्स  7  40.20  85.25

 40.99  67.93

 17.  18.20  25.78

 21  22.63  33.55

 26  12.02  34.96

 27  33.78  99,47
 29  56.28  52.96

 डेनमार्क
 84.2?  93.24
 61.67  53.85
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 1  2  3  4

 ब्रिटेन  7  40,83  47.32.

 15-2  29.95  44.22

 17  18.58  33.33
 26  71.24  64.33

 27  74.30  99.69
 29  40.67  57.89

 शायरलेट  6  82.50  9.52
 प्र  61.29  67.72

 11.11  54.55
 17  नगण्य  4.00
 26  96.29  27.59
 27  48.37  89.15
 29  11.54  7.14

 यूनाल  4  1.92  मगण्य
 6  3.70  21.05

 १4  113.95  93.41
 8  100.00  64.41

 65.67  28.57
 ।  7.69  20.00
 26  139.13

 नाके  133.33  80.00
 2  96.00  98.00

 77.78  29.63
 10  75.00  92:68
 10  41.86  57.47
 11  65.71  97.22

 -  हथौडन  1  103.33  96.03
 फिनलेण्ड  ए-साक्स  78  --

 भास्ट्रिया  एल०  बो०  75.15  93.'0
 2  114.01  95.79
 3  119.46  97.04
 5  95.61  47.70
 8  72.94



 29  फाल्गुन  १9ऐ४  दर  सत्र

 मलेशिया  के  साथ  व्यापारिक  सम्बन्धों  में  वद्ध
 3635.  श्री  राधाकान्त  डिगाल  :  क्‍या  वाणिज्य  संत्रो  यह  बताते  को  कृपा  करेंगे  कि  ।

 क्‍या  सरकार  ने  मलेशिया  के  साथ  व्यापारिक  संबंध  बढ़ाने  के  लिए  कोई  उपाय  किये

 भोर

 (@)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है
 वाणिज्य  संत्री  पी०  शिव  :  जौ  हां  ।

 लोह  अयस्क  शोह  अयस्क  पलिट  तथा  गेहूं  जंसी  बल्क  वस्तुएं  शामिल  करने
 के  लिए  निर्यातों  क ेविविधीकरण  के  जरिये  और  साथ  ही  समभोते  के  आधार  पर  भारतोय
 कम्पनियों  कै  लिए  मलेशियाई  सरकार  से  परियोजनाओं  के  लिए  संविदाओं  के  जरिए  श्यापार  बढ़ाने
 का  प्रयास  है  |  इस  दिशा  में  किए  गए  प्रयासों  में  शामिल  मंत्रिस्तरौय  सरकारी  स्तर
 पर  प्रतिनिधिमंडलों  का  क़ेता-विक्रेता  व्यापार  मेलों  तथा
 प्रदर्शनियों  मैं  भाग  सेना  ।

 दिल्‍ली  झर्नि  शमन  सेवा  का  ह्राधुनिकोकरण

 3626.  अझरी  कमला  प्रसाद  सिंह  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेगे  कि  :

 कया  सिद्धार्थ  होटल  में  लगी  आग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  दिल्‍ली  अग्नि  शमन  सेवा
 के  आघुनिकीकरण  के  लिये  दिललौ  नगर  निगम  को  दिये  गये  $  करोड़  रुपये  के  विशेष  अनुदान  को

 अन्य  योजनाओं  में  व्यय  कर  दिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 ,  दिल्ली  भग्िनि  शमन  सेवा  के  आधुनिकीकरण  भोर  अधिक  अग्ति  शमन  सेवा  केन्द्र

 स्थापित  करने  के  लिये  क्या  कबम  उठाये  गये  ओर

 क्या  दिल्‍ली  अग्नि  ध्यामन  सेवा  को  दिल्ली  प्रशासन  को  स्थानांतरित  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  है  भौर  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  संज्री  चिन्तामणि  :  ली  श्रीमान  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍ली  अग्नि  श्मन  सेवा  में  सुधार  लाने  के  लिए  दो  वर्ष  के  लिए  11.83  करोड़

 रुपये  का  अनुदान  स्वीकृत  किया  गया  है  ।  यह्द  उपकरणों  को  खरीद  भोर  5  नये  मग्निशमन

 कैसखरों  और  भूमिगत  जल  के  स्थायी  टेक  स्थापित  करने  के  लिए
 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  इस  समय  सरकार  के  विधाराधीन  नहीं  है

 ]
 नई  कपड़ा  नोति  के  फलस्वकृप  हुथररधा  कपड़े  का  उत्पादन

 3637.  श्री  कुबर  राम  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 मई  कपड़ा  नीति  के  फलस्वरूप  हृथकरघा  क्षेत्र  में  कपड़े  के  छत्पादन  में  किस  सीमा
 तक  बद्धि  हुई
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 (@)  जनता  कपड़े  के  हृत्पादन  में  किस  सीमा  तक  वृद्धि  हुई

 हृथकरघा  कपड़े  के  निर्यात  में  किस  सीमा  तक  बंद्धि  हुईं  ओर

 हथकरघा  क्षेत्र  में  तेयार  किए  जा  रहे  कपड़े  के  मियति  में  वृद्धि  किए  माने  में  बिहार
 में  क्या  योगदान  दिया  है  ?

 वस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  रास  निवास  :  हथकरधा  कपड़े
 उत्पादन  1984-85  5  के  3514  मिलियन  मीटर  से  बढ़कर  1985-86  में  3692  मिलियन  मौटर

 हुआ  1986-87  के  1986  के  अस्त  तक  2510  मिलियन  मौटर  उत्पादन

 होने  का  अनुमान  है  ।

 तथा  तोन  वर्षों  के  दोरान  जनता  कपड़े  का  उत्पादन  ओर  निर्यात  नीचे  दिये
 अनुसार

 िकममन्‍मा
 वर्ष  जनता  कपड़ा  निर्यात

 स्‍्ववा०  मौदर  करोड़  रु०

 1984-85 5  356.77  348.86  रु०
 1985-80  398.12  361.62  २०
 1986-87  500.00  383.70  रु०

 )

 हभकरघधा  नमिर्यातों  के  राज्यवार  आंकड़े  नहीं  रखे  बिहार  सरकार
 द्वारा  सूचित  किये  गए  के  अनुसार  बिहार  निर्यात  निगम  द्वारा  तीन  वर्षों  में  किये  गये  हथकरभा
 बस्तुओं  के  निर्यातों  के  ब्योरे  नीचे  दिये  गए  अनुसार  हैं  1--  न

 1984-85  5  ना  8.03  लाख  रु०
 1985-36  गा  4.22  लाख  रु०
 1986-87  7  ने  10.00  लाख  ₹०

 )
 बिहार  में  पर्यटन  का  विकास

 3638.  झो  कु  वर  राम  :  क्या  पंटन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 इस  समय  बिह्दार  में  केन्द्रीय  सहायता  में  पयंटन  के  विकास  के  लिए  कितनी

 धघोजनाएਂ  चल  रहो
 (a)  उनके  मिर्माण  की  स्थिति  कया

 अब  तक  उन  पर  कितना  व्यय  किया  गया  और
 ये  परियोजनाएं  कब  तक  पूरी  हो  जायेंगी  ?

 पर्य
 टन

 सन्‍्त्रो  (  सुफ्तो  सोहस्मद  :  से  छठी  पंचबर्षोय  योजना  भोर
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  पहले  दो  वर्षों  के  दोरान  पयंटन  मंत्रालय  ने  12  स्कीमों  के  लिए
 128.96  लाख  रुपए  की  बित्तीय  सहायता  दी  इन  12  स्कौमों  में  से  7  स्कीमें  पूरी  हो  गई  हैं
 ओर  दोष  प्रगति  पर  हैं  ।
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 निर्यात  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  दश्यमियों  को  प्रशिक्षण

 3639.  भी  कुबर  रास  :  क्‍या  वाणिज्य  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 निर्गात  को  प्रोत्साहन  देने  तथा  नये  उद्यमियों  को  निर्यात  व्यापार  में  प्रशिक्षण  देने  के

 लिए  कौन  से  कार्यक्रम  आरम्भ  किये  गये  ताकि  उम्हें  इसकी  ओर  आंकृष्ट  किया  जा

 इसके  परिणामस्वरूप  प्रत्येक  वर्ष  निर्यात  व्यापार  उद्योम  में  कितने  व्यक्ति  शामिल

 दोते  और

 क्‍या  उनमें  कोई  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  का  ब्यक्षित  भी  है  अथवा  इस
 ब्यापार  में  किन्दीं  परम्परागत  ब्याप।रियों  का  ही  एकाधिकार  है  ?

 वाणिज्य  मन्‍्त्री  पौ०  शिव  शंकर  )  :  भारतीय  विदेश  व्यापार  संस्थान

 सरकारी  और  गंर-सरकारी  क्षेत्र  के  संगठनों  के  अधिकारियों  के  लिए  प्रशिक्षण  देता  रहा  है  तथा
 विशेष  रूप  से  तंयार  किए  गए  कायंतक्रमों  का  संचालन  करता  रहा  ब्यापार  तथा  उद्योग  भौर
 शिक्षा  शास्तत्रियों  क ेसाथ  निरंतर  विचार  विमशं  करके  कार्यक्रमों  के  बिषयों  और  उनकी

 प्रणालियों  में  सुधार  किया  गया  है  व  उनका  विविधीकरण  किया  गया  है  तथा  देश  ओर  विदेद्ा  दोनों

 में  संस्थान  के  बाजारों  एवं  प्रयोजनमुलक  अनुसंघान  अन्तनिविष्ट  साधनों  के  प्रयोग  पर  विशेष  जोर

 दिया  गया  संस्थान  स्‍नातकों  स्मातकोनन्‍्र  फ्रेशरों  के  भारतीय  बिदेश  भारतीय

 आशिक  सेवा  के  प्रोवेशनरों  के लिए  तथा  राज्य  ब्यापार  संगठनों  एवं  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी

 क्षेत्र  के  उद्यमों  क ेवतिशील  मध्यम  तथा  बरिष्छ  स्तर  के  कार्यचालकों  के  लिए  कई  प्रशिक्षण

 क्रम  चलाता  1986-87  के  दोरान  सस्थान  द्वारा  संचालित  किए  जाने  वाले  प्रशासन  संबंधी

 विकास  कार्यक्रमों  के  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 भारतीय  विदेश  व्यापार  संस्थान  द्वारा  आयोजित  किए  जाने  वाले  कार्यक्रमों  के अतिरिक्त

 लघु  उद्योग  सेवा  स्थानीय  उत्पादकता  चंम्बसं  भाफ  कामसे  और  कई  गे  र-सरकारी

 ड्यकितयों  एवं  संस्थाओं  द्व!रा  निर्यात  संवर्धन  पर  कार्यक्रम  आयोजित  किये  जाते  हैं  ।

 संस्थान  और  अन्य  संगठनों  द्वारा  आयोजित  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  के  परिणामस्वरूप

 कितने  लोगों  ने  निर्मात  व्यापार  में  प्रवेश  किया  उनकी  ठोक  ठीक  संख्या  बताना  मुद्दिकल  है
 क्योंकि  ऐसे  आंकड़  नहीं  रखे  जा  रहे

 भारतीय  विदेश  व्यापार  संस्थान  अपने  एक  वर्ष  के  डिप्लोमा  दो  वर्ष  के

 मास्टसं  दिल्‍ली  में  4  महीने  के  सान्ध्य  कार्यक्रम  तथा  मद्रास  में  6  सप्ताह  के  सान्ध्य

 क्रम  में  अनुसूचित  जातियों  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  कुल  सीटों  में  से  5  प्रतिशत  आरक्षित

 करता  रहा  अनुसूचित  जाति  अनसूचित  जनजातियों  को  प्रास्फेक्ट  की  कीमत  न  देने  ओर  ट्यूशन
 फीस  न  देने  की  पूरी  तरह  से  छूट  संस्थात  के  नियनित  एक्थक्यूटिव  विक।स  कायंक्रमों  के  लिए

 कई  अनुसूचित  जाति  अनुसूचित  जनजाति  के  प्रत्याशियों  के  नाम  गैर-सरकारी  एवं  सरकारी  दोनों

 क्षेत्रों  की  निर्यातक  फर्मो  द्वारा  नियमित  रूप  से  प्रयोजित  किए  जाते  रहे  भारतीय  विदेश  व्यापार

 संस्थान  के  निर्यात  संवर्धत  कार्य  क्ररों  का  डपयोग  उद्यमियों  सहित  समाज  के  सभी  वर्गों  द्वारा

 किया  जाता  है  ।
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 1.  भारत  कौ  आयात  नीति
 कलकत्ता  और  मद्रास  में  )

 2.  मास्टसं  प्रोग्राम  इन  इन्टरनेशसल  बिजनेस
 3.  अन्तराष्ट्रीय  व्यापार  में  स्नातकोत्तर  डिप्लोमा  कार्यक्रम
 4.  सर्टीफिकेट  कोर्स  इन  एक्सपोर्ट  मार्केटिंग
 5.  निर्यात  प्रक्रिया  ओर  प्रलेशन  कलकत्ता  ओर  नई
 6.  आई०  ए०  एस०  अधिकारियों  के  लिए  इन्टरनेदनल  बिजनेस  भोरियेन्टेशन
 7.  रक्षा  सेवा  अधिकारियों  के  लिए  निर्यात  बिपणन  प्रबन्ध
 8.  निर्यात  विषणन  तकनौक
 9.  इन्टेनेशनल  न्यू  डायमेंशन्स

 10.  रिसचिंग  भोवरसीज  माकट्स
 11.  विपणन  एवं  प्रक्रियाए
 12.  भोवरसीज  प्रोजेक्ट  भेनेज  पेंट
 13.  शिपिंग  ओरियेटेशन  प्रोग्राम  फार  एक्सपोर्ट  एण्ड
 14.  इन्टरनेशनल  दी  लीगल  डायमेंशस्स
 15.  निर्यात  विपणन  तकनौक  एस०  आई०  एकक )
 16,  कास्टिंग  एण्ड  प्राईसिंग  फार  एक्सपोर्ट
 17.  आयात  प्रबंध
 18.  फारेन  ट्रेड  ओरियेंटेशन  प्रोग्राम  फार  आई०  एस०  एस  प्रोबेदानसं  ।
 19.  फारेन  ट्रंड  ओरियेंटेशन  प्रोग्राम  फार  आई०  एस«  एस  प्रोवेदानस  ।
 20.  अस्तरंष्ट्रीय  बाणिज्यिक  वार्ताएं  ।

 ]
 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  ह्वारा  गर-सरकारो  क्षेत्र  को

 दात्री  सेवायें  प्रदान  करना
 3640.  भी  बनवारी  लाल  पुरोहत  :  क्‍या  पर्यटन  सम्जी  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  पयंटन  विकास  निगम  का  विचार  गेर-सरकारी  क्षेत्र  के  शीघ्र  ही
 मधां-दात्री  सेवाएं  प्रदान  करने  कः

 यदि  तो  दस  बारे  में  पूरा  ब्यौरा  क्‍या
 क्या  गेर-सरकारी  क्ष  त्र  के साथ  अब  तक  कोई  सहयोग  करार  किया  गया  भोर
 तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  तथा  देश  में  विदेशी  पयंटकों  के  आने  का  लक्ष्य  किस  सीमा

 तक  प्राप्त  किया  जाना  है  ?
 पयंटन  स्त्री  सोहस्मद  :  और  भारत  पर्यटन  बिकास  निगम

 पहले  द्वी  प्रबंधकीय  ओर  विपणन  सेवाओं  के  अलाबा  होटल  परयंटक
 भावि  की  संकल्पना  से  लेकर  उन्हें  चालू  करने  तक  के  लिए  सम्पूर्ण  परामछ्ांदात्री  सेवाए  प्रदान  कर
 रहा  है  ।
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 भारत  पयंटन  बिकास  निगम  ने  देहा  में  किसी  पर्यटन  परियोजना  में  मिजौ  क्षेत्र  के
 साथ  अभौ  तक  कोई  वित्तीय  सहयोग  नहीं  किया  है  ।

 प्रदन  नहीं  उठता  ।  1986  के  विदेशी  प्यंटक  आगमम  के  आंकड़े  दस  लाख
 ले  ऊपर  पहुच  गए  और  इस  प्रकार  19835  के  तत्संबंधी  भांकड़ों  की  तुलना  में  29.1%  की  वृद्धि
 दर्ज  की  गई  ।  1990  तक  25  लाख  (2.50  पयेटकों  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है

 गर  सरफारो  क्षेत्र  को  पटसन  सिलों  को  प्रस्ताव

 :  641.  श्रो  सनत  कुमार  संडल  :  क्‍या  बस्त्र  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतोय  पटसन  निगम  ने  पद्दिचम  बंगाल  में  गेर  सरकारी  क्षेत्र  की  पटसन  मिलों

 के  लिए  कोई  प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  भोर

 पद्िचम  बंगाल  में  पठटसन  मिलों  ने  भारतीय  पटसन  निगम  के  कच्चे  पटसन  कौ

 बिभिन्न  श्रेणियों  की  कितनौ  खरौद  की  है  ?

 वस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  सन्त्रो  राम  निवास  तथा  एक  विबरण
 संलग्न  है  ।

 निजी  क्षेत्र  मे ंकेवल  एक  पटसन  मिल  ने  भारतीय  पटसम  निगम  से  विभिन्‍न प्र  डो
 के  कच्चे  पटसन  की  10,000  क्विटल  की  खरीद  के  लिए  ह्वाल  में  संविदा  की  है  ।

 विवरण
 भारतीय  पटसन  निगम  ने  हाल  में  कच्चे  पट्सन  एक्स  1985-86  फसल  की  बिक्रौ  के

 लिए  निनी  क्षेत्र  में  सभी  पटसन  मिलों  को  एक  परिपत्र  भेजा  जिसको  किस्म/ग्रंड  के  ब्यौरे
 निम्नोक्त  प्रकार

 किस्म  सबंधी  ब्योरे  :  ब्हाइट  -26%
 %

 प्रड-बार  ब्योरे
 ह

 ग्रंड  व्हाइट  टोसा  भेस्टा
 27  47  47

 बीओटी  30  3$  48
 बीओट  24.  14  5

 8  व  6  जन
 अन्य  द्तें

 डिलीबरी  अवधि  :  मुगतान  का  प्रबन्ध  करने  की  तारीख  से  60  दिन  ।
 भुगतान  एार्तें  :  या  तो  बेंक  ड्राफ्ट  द्वारा  अथवा  तुरन्त  संदेय  पुरुता  अप्रतिसंहरणीय  साख

 बत्र  द्वारा  ।  हि

 कीमत  :  संवैधानिक  न्यूनतम  कीमतें  जमा  1/-२०  प्रति  क्विंटल  ।
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 ॥
 2.  भाँध्र  प्रदेश  तथा  मध्य  प्रदेश  में  स्थित  मिलों  के  लिए  बिम्बली  की  सभी  डिलीवरियाँ

 एक्स  गोदान  की  होंगी  ।  मिलों  से  3  1987  तक  अपना  ओपचाारिक  आदेश  भेजने  का

 अनुरोध  किया  गया

 कपड़ा  यूनिटों  को  प्न्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  पर  झादानों  को  सप्लाई

 3642,  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  क्या  वस्त्र  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  कघड़ा  यूनिटों  को  निर्यात  के  लिए  उत्पादन  करने  द्वेतु  अन्तर्राष्ट्रीय
 मूल्यों  पर  आदानों  का  सप्लाई  करने  के  लिए  एक  योजना  तैयार  की  भोर

 यदि  तो  इस  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?
 घस्ञ  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  रास  निबास  !  तथा  तब्रिर्यात

 उत्पादन  द्वेतु  अपेक्षित  कच्चे  माल  की  बहुत  सी  मदों  के  अग्रिम  लाइसेंसिंग  शुल्क  मुक्त
 प्रतिपूति  योजना  और  पाश्व  वुक  योजता  जेसौ  विभिन्‍न  योजनाओं  के  बन्तगंत  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतों
 पर  शुल्क  मुक्त  आयात  की  भनुमति  है  ।  इसके  100%  निर्यात  अभिमुख  एककों  और
 निर्यात  प्रोसेसिंग  जोनों  में  स्थित  एककों  को  भी  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  पर  कच्चे  माल  के  आयात
 की  अनुमति  है  ।

 सोवियत  शिष्टसण्डल  के  सदस्यों  को  कपड़ा  मिलों  के  साथ  बातचीत

 3643.  डा०  बी०  एल०  इलेश  :  कया  वस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  यह  सच  है  कि  इस  माह  के  आरम्भ  में  एक  सोवियत  दिष्टमंडल  ने  55

 यन  मीटर  कपड़े  के  लिए  कपड़ा  मिलों  के  साथ  खरीद  सबंधी  बातचीत  करने  के  लिए  बम्बई  का
 दौरा  किया

 क्‍या  सोवियत  शिष्टमंडल  कपास  के  मूल्यों  में  बुद्धि  तथा  मिलों  का  कम  मूल्यों  पर
 बिक्री  करने  की  स्थिति  में  न  होने  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मूल्पों  के  बारे  में  पुनः  बातचीत  करने  के
 लिए  सहमत  हुआ  और

 यदि  तो  इस  प्रकार  हुए  यदि  कोई  हुआ  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?
 वस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  संत्री  राम  लिवास  :  से  सूती  वस्त्र

 निर्यात  संवर्धन  परिषद  द्वारा  उपलब्ध  कराई  गई  जानकारी  के  अनुसार  सोवियत
 क्रेता  एर्जेंसी  के  एक  सदस्यीय  प्रतिनिधि  दल  ने  वस्त्र  खरीदते  के  लिए  ।  से  19  1987
 तक  बम्बई  का  दौरा  किया  '  छिए्स  ने  टंक्पप्रोसिल  को  दी  है  कि  सोवियत  क्रेता-एजेंसी  ऐसी  कोई
 कीमत  वृद्धि  देने  के  लिए  तैयार  नहीं  है  ।

 रेशम  का  निर्यात
 3644.  श्री  सो०  के०  कुप्पुस्वामी  :  क्‍या  बल्त्र  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष

 1986-87  के  दौरान  प्राकृतिक  रेशम  की  वस्तुओं  अर्थात  शहतृत  टसर  मिश्रित  किस्म  कीं
 रेशम  और  रेशम  अपशिष्ट  के  रूप  में  कुल  विःतने  मूल्य  का  निर्यात  किया  गया  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  वर्ष  1986-:7  1986
 से  फरवरी  1:87)  के  दौरान  प्राकृतिक  रेशम  के  सामान  के  निर्यातों  का  मूल्य  नीचे  दिए  गए
 अनुसार  हैं  :
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 सद  मह्य
 रु०

 1)  शहतूत  170.21

 2)  दसर  5.90

 $)  मिथ्ित/ब्लंडिड  4.54

 4)  सिल्कवेस्ट  1.28
 |

 कुल  81.93

 व्यापार  घाटा  कस  करने  के  लिए  पश्चिम  जमंनो  को  सहायता
 3645.  झो  श्रोकांत  दत्त  नररासह्‌  राल  वाडियर  :  कया  बाणिज्य  संत्रौ  यह  बताने  को  कृपा  -

 करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  ने  भारत  के  व्यापार  घाटे  को  कम  करने  के  लिए  पद्चिचम  जमंनी  से

 सहायता  मांगी  और
 यदि  तो  पद्दियम  अमेनी  द्वारा  दी  जाने  वाली  प्रस्तावित  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या

 जाणिज्य  संत्री  पो०  शिव  :  तथा  सरकार  ने  जमंन  संघोय
 राज्य  के  साथ  भारत  के  बड़  व्यापार  घाटे  के  प्रश्न  को  विभिन्‍न  मंघों  पर  उठाया  है  भोर  इस
 व्यापार  घाटे  को  कम  करते  के  लिए  जमंन  संघीय  गणराज्य  की  सह्यायता  मांगी  है  जमंन  संघीय
 गणराज्य  ने  भारत  को  व्यापार  संवर्धन  सहायता  देने  को  पेशकदा  की  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  अनेक
 मदों  से  संबंधित  भारतीय  भनु  रोधों  पर  जमंन  संघोय  गणराज्य  सरकार  विचार  कर  रहो  है  ! ...

 सेवा  से  बर्खास्त  कर्म  चारियों  को  रुपदान  का  भुगतान
 2646.  झौ  कमला  प्रसाव  सिह  :  क्‍या  रक्षा  संत्रो  सेवा  से  बर्खास्त  कमंचारियों  को  उपदान

 मगतान  के  बारे  में  26  1986  के  अतारांकित  प्रइन  संर्या  3534  के  उत्तर  के  सम्बन्ध
 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उच्चतम  न्यायालय  में  पुनविलोकन  यात्रिका  दायर  की  गई
 यदि  तो  भौर

 यदि  तो  कया  पेंशन  सम्बन्धी  नियमों  में  संशोधन  किया  गया  है  ओर  तत्संबंधी
 ब्योरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  सन्त्रालय  में  रक्षा  प्रगुसंघान  तथा  विकास  बिभाग  में  राज्य  मस्त्रो  प्रदण  ।
 हां  ।

 22  1986  को  ।
 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 ]
 घासिक  स्थानों  का  दुरुपयोग  रोकने  हेतु  कानून

 3647.  भौ  सरफराण  झहसद  :  क्‍या  गृह  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥
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 क्‍या  सरकार  ने  देशा  भर  में  धाभिक  स्थलों  का  राजनंतिक  तथा  राष्ट्र  विरोधी

 गतिविधियों  के  लिए  इस्तेमाल  किए  जाने  की  चिताजनक  प्रवृत्ति  की  ओर  ध्यान  दिया

 यदि  तो  सरकार  का  विघार  राष्ट्रीय  मख्तण्डता  भौर  सुरक्षा  के  लिए  इस  प्रवृत्ति
 को  समाप्त  करने  के  लिए  उपयुक्त  विधान  लाने  का  भोर

 यदि  तो  इस  प्रकार  का  विध्न  संसद  में  कब  तक  लाया  जाएगा  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सन्त्रालय  में  राद्य  ससत्री  तथा  गृह  सन्त्रालय  में  राज्य
 सन्जो  पी०  :  राजनेतिक  ओर  राष्ट्र-विरोधी  गतिविधियों  के  लिए  घामिक
 स्थानों  के  दुरुपयोग  के  कुछ  मामले  हाल  में  सरकार  के  ध्यान  में  आए  हैं  ।

 )  तथा  फिर  इस  समय  सरकार  के  विचाराघोन  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 ]

 भारत-सो  वियत  संयुक्त  उद्यम

 3648.  झो  क्लोकांत  दत्त  नर्रतह  राज  धाडियर  ;  कया  वाणिज्य  भन्‍्जो  यह  बताने  कौ  कृपा
 करेंगे  कि  :

 सोवियत  संघ  से  प्राप्त  संयुक्त  उद्यम  सम्बन्धी  कितने  प्रस्ताव  सरकार  के
 धीन  भोर

 सरकार  द्वारा  इनमें  से  कितने  प्रस्तावों  को  चुना  गया  है  ?

 बाणिज्य  सनन्‍त्री  पो०  शिव  :  तथा  सोवियत  संघ  में  या  तीसरे
 दैद्यों  में  सोवियत  संघ  के  साथ  संयुक्त  डउद्यमों  की  स्थापना  के  अभी  तक  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त
 नहीं  हुआ  है  ।

 बिहार  में  रुण्ण  कपड़ा  मिलों  को  वित्तीध  सहायता
 3649.  डा०  गौरी  शंकर  राजहूंस  ।  क्या  वस्त्र  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  बया  केन्द्रीय  सरकार  बिह्दार  में  बड़ौ  संख्या  में  रण  कपड़ा  मिलों  को  बित्तीय
 यता  प्रदान  कर  रही  अप्र

 _

 यदि  तो  इत  मिलों  को  आर्थिक  रूप  से  सक्षम  बनाने  हेतु  गत  दो  बर्षों  के  दोराम
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकार  को  दी  गई  वित्तीय  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या

 वस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  राम  निवास  :  केन्द्रीय  सरकार  रुग्ण
 बस्त्र  मिलों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  नहीं  करती  है  ।

 उपयुक्त  को  देखते  हुए  प्रदत  नहीं

 झातंकवाद  से  निबटने  के  लिए  विधान  बनाना

 3650.  श्रोभतो  बसवर।/जेद्बरो  :
 झरी  वो०  तुलसोी  रास  :  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आतंकवाद  से  निबटने  के  लिए  नया  कानून  बनाये  जाने  के  बारें  में  सभी
 धित  राज्यों  की  सहमति  प्राप्त  कर  ली  गई

 यवि  तो  राज्य  सरकारों  के  विभिन्‍न  नेताओं  के  साथ  तई  चर्खा  से  क्या-क्या
 मुख्य  बातें  सामने  आई  और
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 देश  में  भातंकवाद  से  निबटने  के  लिए  कानूम  बनाए  जाने  के  बारे  में  अन्तिम  मिर्णय

 कब  तक  लिया  जाएगा  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  तथा  गृह  सन्ज्रालय  में  राज्य
 पझंत्रो  पी०  से  आतंकवादी  तथा  विधटनकारी  गतिविधियां

 1985  पहले  द्वौ  लाग्‌
 सोने  के  श्रायात  को  योजना

 365  .  भरौ  दोलत  सिह  जो  जदेजा  :  क्या  बाणिज्य  भम्त्री  वह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  निर्यात  हेतु  अभूषण  निर्माण  के  लिये  सोता  आयात  करने  को  योजना  का

 मूल्यांकन  किया  गया

 गदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या
 क्‍यों  इस  योजना  को  सफल  बनाने  ओर  अ।भूषणों  के  निर्णात  में  अस्तर्राष्ट्रीय

 स्पर्धा  हेतु  सरकार  द्वारा  इस  प्रकार  के  आयात  पर  पाबन्दियों  में  कमी  किए  लाने  का  विचार
 भोर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?
 वाणिज्य  सम्त्री  पो०हिव  :  से  अनेक  योजनाएं  चल  रहो  जिनमें

 निर्यात  के  लिए  आभूषणों  का  उत्पादन  करने  के  लिए  सोने  के  आयात  कौ  आवश्यकता  होती  है  ।
 सोने  के  आभूषणों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  योजन!ओं  को  सरल  बनाने  के  लिए  अनेक
 कदम  उठाए  हैं  तथा  मिश्र  धातु  अग्निम  लाइसेंसों  के  आधार  पर  स्वर्ण  मिश्र  धातुओं  एवं  फाइडिग्स
 के  आयात  तथा  विधोष  निर्यातोन्मुख्त  आभूषण  कम्पलंक्सों  की  योजनाओं  जंसी  कुछ  नई  योजनाएं  भी
 आरम्भ  की  हैं  इन  उपायों  का  उद्देश्य  है  सोने  के  आभूषणों  के  निर्यात  उत्पादन  को  सुविधाजनक
 बनाना  जिससे  वह  इस  क्षेत्र  मे ंसमय  नोति  के  ढांचे  के  अन्तगंत  बवालिहठी  तथा  कौमत  की  दृष्टि  से
 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजारों  में  प्रतियोगी  बन  सके  ।  हैं

 पझ्रण्डमान  झोर  निकोशार  दहोपसम्‌ हू  की  झ्राय  झोर  व्यय
 3652.  थी  ई०  झय्यपू  रेड्डो  :  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 अण्डमान  निकोबार  द्वीप  समूह  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  वर्ष  1985  भौर  1986  में
 कितना  राजस्व  एकत्र  किया  और

 उक्त  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  बष  1985  और  1986  में  घबोजनागत  और  गेर-योजनागत
 ब्यय  फितना  हुआ  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सत्त्रासय  में  राज्य  सन्त्रो  तथा  गृह  मन्जालय  सें  राज्य
 झन्त्रो  चिम्तासणि  :  वित्तीय  वर्ष  1985-1986  के  दौरान  अण्डमान
 तथा  निकोबार  हो प  समुह  सघ  शासित  क्षेत्र  में  ।5  करोड़  99  लाख  रुपये  का  राजस्व  एकत्र  किया
 गया  था  । ।

 वित्तीय  वर्ष  1985-86  के  दौरान  योजना  स्कीमों  के  अधीन  2  करोड़  55  लाख
 रुपये  खर्च  किए  गए  जबकि  गेर-योजना  खर्च  74  करोड़  48  लाख  रुपये  का  था  !
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 मसल  शझोषधों  का  निर्यात

 3653.  डा०  टी०  करुपना  वेवो  :  क्‍या  वाणिज्य  सन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  8

 वर्ष  !986-87  के  दोरान  मूल  ओषधों  के  निर्यात  लक्ष्य  बबा

 क्‍या  मूल  ओौषधों  के  निर्यात  में  भारौ  कमी  आने  की  सम्भावना  है  ओर  यंदि  तो

 कितती  कमी  आने  की  सम्भावना  है  ओर  इसके  क्‍या  कारण  ओर
 किन-किन  मूल  ओषणधों  के  निर्यात  में  इस  कमी  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ?

 वाणिज्य  सन्‍्त्रो  पी०  :  मूल  भेषज  तथा  प्रसाधन  सामग्री
 मिर्यात  संवर्धन  परिषद  द्वारा  !986-87  के  दोरान  मूल  ओषधियों  के  निर्यात  के  लिए  निर्धारित
 झसक्ष्य  48  करोड़  रु०

 जी  नहीं  ।
 प्रदन  नहीं

 .  12.00  भध्याहन
 ]

 करी  घो०  शोभनाव्रोषतर  राव  :  तम्बाकू  खरीदने  में  गंभौर  संकट  पंदा  हो
 रहा  है  ।

 ]
 ाष्यक्ष  महोदय  *  आप  कोई  नोटिस  दे  दो  ।

 ]
 श्री  बो*  शोभनाद्रोइबर  राव  :  मैंने  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  का  नोटिस  दिया

 ]
 प्रध्यक्ष  महोदय  :  अगर  मुझे  विया  है  तो  मैं  देख  लू  गा  ।

 ]
 भी  एस»  जयपाल  रेड्डो  ४  प्रेस  को  स्वतंत्रता  खतरे  में

 ]  .
 हरध्यक्ष  सहोदय  :  आप  कोई  नोटिस  दे  दी  ।

 [  प्रनुवाव  ]
 थौ  एस०  जयपाल  रेडडी  :  सरकार ने  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्व।रा  छापे  डलवाये'**

 ]
 प्रष्यक्ष  महोदय  ;  ऐसा  न  करिए  ।  जयपाल  वह  जो  केश  आपने  दिया  है  वह  तो  सब

 जुडिस  है  '  लेकिम  आप  फ्रोडम  आफ  प्रंस  के  मुताल्लिक  कोई  बात  करना  चाहें  तो  मुझे  कोई  दूसरा
 नोटिस  दे  दीजिए  जिस  पर  हम  डिस्करन  करवा  दें  ।

 ]  ह  े
 भौ  एस०  जग्रपाल  रेड्डो  :  मैं  घ्यानाकर्षण  प्रस्ताव  का  नोटिस  भी  दिया

 ]
 भध्यक्ष  सहोदय  :  बह  मैं  देख  लू
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 [  प्रनुबाद  ]
 करो  एस०  जपपाल  रेडडो  :  बात  यह  दे  ।

 झ्रष्यक्ष  महोदय  :  मेरी  बात  सुनिए  .

 )
 [  प्रभुबाद  ]

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।

 ]
 मैं  कोई  बात  ऐसी  अलाऊ  नह्दीं  करूंगा  जो  सब  जुड़िस  हो  |  शेकिन  कोई  दूसरो  ऐसी  बात

 नहीं  रोकुंगा  जो  हो  सकतौ  हो  ।

 ]
 भरी  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  किसी  भी  समाचारपत्र  पर  इसलिए  केन्द्रौय  नांच  ब्यूरो  द्वारा

 छापे  नहीं  डलवाए  जा  सकते  क्‍योंकि  उसमे  प्रकाशित ***
 *

 ]
 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  आप  दे  दीजिए  ।

 )

 [  भ्रनुवाद  ]
 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  णी  अमुमति  महीं  है  ।

 ]
 फ्रौडम  भाफ  प्रेस  पर  जो  आप  कहेंगे  मैं  करवा  द्‌  मुझे  कोई  एतराज  नहीं  है  ।  भेकिन

 जो  सब  जुडिश  है  उसको  मैं  अलाऊ  नहीं  कर  सकता  ।

 ]
 भी  एस०  जयपाल  रेडडी  :  कोई  भारोप  दाखिल  नहीं  किया  गया  प्रेस  का  गला

 घोंटने  के लिए  सरकारों  गोपनीयता  अधिनियम  का  छुपयोग  किया  जा  रहा

 ]
 प्रध्यक्ष  महोदय  :  भाप  कोई  नोटिस  दे  देंगे  तो  मैं  डिस्क्ान  करवा  मुझे  कोई

 एतराज  नहीं  है  ।

 )
 ]

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  जी  भनुमति  नहीं  है  ।

 )
 प्रध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मेरो  बात  सुनिए  ।

 आप  मेरी  बात  सुनिए  ।
 |

 )
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 ]
 क्री  एस०  लयपाल  रेड्डी  :  प्रंस  का  गला  धोंटा  जा  रहा  है  '

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  कोई  भी  प्रेस  का  गला  घोंटने  की  कोशिश  नहीं  कर  रहद्दा  प्रेस  का
 गला  घोंदने  का  सवाल  नहीं  इसका  गला  न  तो  घोंटा  जा  सकता  है  ओर  नहीं  घोंटा

 झयौ  पोौ०  कुलनबईवेल्‌  ४  मैंने  अखिल  भारतीय  दूरदर्शन  के  खिलाफ
 विशेषाधिकार  का  नोटिस  दिया  है

 *'

 अ्रष्यक्ष  सहोदय  :  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  ।

 )
 झ्रप्पक्ष  महोदय  :  भयपाल  भाप  हमेशा  नियम  तोढ़ते  भाप  में  यही  शराब  बात

 ]
 मैंने  यह  आपसे  बारौ-बारी  कहा  फिर  मैं  दोहराता  मैंने  कहा  है  जो  रूल्स  के  अन्दर

 चीज  अलाऊड  वह  भापको  अलाऊ  कौ  जाएगी  ।  उसको  मैं  कभी  नहीं  रोकूंगा  और  न  कभी
 रोकने  को  मैने  गुंजाइश  रश्ली  है  ।  क्राप  मेरे  स ेमिल  मैं  बताऊंगा  कि  किस  तरह्व  से  कर
 सकता  हूं  ।  जो  चौज  मैं  नहीं  कर  सकता  हूं  उसके  बारे  में  भी  मैं  भापको  बताऊगा  कि  मैं  क्‍यों  नहीं
 कर  सकता  हूं  ।

 ]
 बड़ी  सीधी  सो  बात  है  ।

 ]
 भाप  बिह्कुल  गर्म  मत  बिल्कुल  शांति  से

 |  प्रनुबाद  ]
 झी  एस०  जयपाल  रेडडो  :  एक  पत्रकार

 को  गिरफ्तार  करने  मै  अधिक  महत्वपूर्ण  बात
 ओर  क्या  हो  सकती  है'*ਂ

 ]  ु
 प्रध्यक्ष  महोदय

 ।  प्रंस  जो  छापना  चाहता  वह  छाप  रहा  आप  बैठ
 कोई  फायदा  नहीं  है  ।

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसे  करने  से  कोई  फायवा  नहीं  होगा  ।  प्रेस  पर  कोई  पावदी  नहीं  लगने - दी  न  प्रेस  पर  कोई  पावंदी  अगर  कोई  दूसरी  चीज  ला  एण्ड  आर्डर  की  है  तो  उसे

 भी  देख  सेकिस  प्रंस  पर  कोई  पाबंदी  नहीं  प्रेस  कुछ  भी  करता  उसे  भी  बर्दाइत
 करते  हैं  |  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  ।  भाप  बिल्कुल  बेफिक्र  रहिये  ।

 )
 प्रष्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  करने  से  क्या  फायदा  है  ?  मैंने  आपको  बता  दिया  है  जो  चौज

 अलाउएबल  वह  मैं  आपको  अलाऊ  करूंगा  ।  उसको  मैंने  कभी  नहीं  रोका  हैः
 )

 98



 29  1908  लिखित  उत्तर

 [  प्रनुवाद
 प्रष्यक्ष  महोदय  :  मैं  ऐसा  कभी  नहीं  करू गा  ।

 ]

 यह  कभी  नहों  करू गा  आप  बेफ़िक  रहिए  ।

 )
 ]

 ध्ष्यक्ष  महोदय  :  मैं  उन  बातों  कै  लिए  अनुमति  जिनकी  अनुमति  दौ  जा  सकती  है  ।
 मैं  आपको  बंचित  नहीं  करूगा  ।

 )
 भौ  एस०  जयपाल  प्रेस  की  स्वतन्त्रता  पर  भकुद  लगाने  कै  लिए  सरकारी

 तीयता  अधिनियम  का  उपथ्गोग  किया  जा  रहा  है  |

 )

 ]
 श्रष्यक्ष  महोवय  :  आप  मुभसे  मिल  लीजिए  ।  फ्रीडम  आफ  प्रंस  के  बारे  में  कोई  भी  चीज

 मुझे  दे  दीजिए  ।  मैंने  कभी  मना  नहीं  किया  ।  जो  चीज  मैं  कर  सकता  जरूर  करू  जो
 चीज  मैं  नहीं  कर  सकता  उसके  लिए  आपको  रूख  बदलना  पड़  उसके  लिए  मेरी  मजबूरी  आ
 जाती  है  ।

 ]
 डा०  गोरी  शंकर  राजहंस  :  श्री  सुनीलदत्त  जी  आज  दिल्ली  में  हमें

 अपनी  शुभ  कामनाएं  रन्‍्हें  जरूर  भेजनी  चाहिए  |  उनका  उद्ृंदय  पूरा  हो  गया  सारे  सदन  को
 एक  साथ  अपनी  शुभकामनाएं  भेजनी  चाहिए

 **

 झ्रष्यक्ष  महोदय  :  यह  सारे  हाऊस  का  मामला  है  |  यह  लोडबल  चीज  जो  आदमी  भी
 देश  के  लिए  कोई  भी  काम  करता  भापमें  से  बाहर  भी  अन्दर  भी  वह  सब  सराहनीय
 है  ।  मैं  तो  कहता  हूं  देश  भागे  सब  खुश  रहें  ।  देश  कौ  बहबूदी  में  बे  में  ही  हम
 सबकी  बेहतरी  है  ।

 [  प्रनु बाव  ]
 *

 )
 इध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उपदेश  नहीं  देता  ।

 )
 भ्रध्यक्ष  सहोदय  :  क्‍या  मैं  उपदेश  देता  हूं  ।

 )
 झो  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  में  उनकौ  बात  कर  रहा  हूं  ।
 प्रष्यक्ष  महोदय  :  जयपाल  मैंने  सबको  शामिल  किया  आप  भौ  इसमें  शामिल
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 अगर आप भी ऐसा काम करेंगे तो मैं

 अगर  आप  भी  ऐसा  काम  करेंगे  तो  मैं  भ्रापी  भी  तारीफ  करूंगा  |  मैंने  सबके  लिए

 कहा

 ]
 झो  पी०  कुलनदईवेलु  :  कल  आपने  प्रो०  मधु  दण्डवते  द्वारा  उठाए  गये  विशेषाधिकार  के

 प्रझन  पर  विभिर्णय  दिया

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  कोई  प्रइन  नहीं  उठाया  जा  सकता  ।

 भी  पी०  कुलनवईंवेल्‌  .  मैं  उसको  बात  नद्दीं  कर  रह्दा  ।  हमारे  मन  में  आपके  विनिर्णयों  के
 प्रति  बहुत  श्रद्धा  है  ।

 कल  रात  दूरदर्शन  केन्द्र  में***

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  देख  लू
 [  प्रनुवाद  ]

 थ्रौ  पो०  कुलनदईवेलु  :  9.30  बजे  के  समाचार  में  पढ़ा  गया  कि  विपक्ष  बाक
 आउट  कर  गया  ।  हमने  वाकआउट  में  भाग  नहीं  लिया

 अध्यक्ष  महोवय  :  मैं  इसे  देख गा  ।  मैं  इस  पर  विचार  करू गा  ।  मैं  इसे  करूंगा  ।
 भरी  एस०  जयपाल  रेड्डो  ।  मेरे  रूपाल  रो  अखिल  भारतीय  अन्ना  द्रविड  मुनेत्र  कड-गम  कभौ

 विपक्ष  का  हस्सा  नहीं  रहा  !

 हो  पो०  कुलनवईवेल  :  हमारौ  हमेशा  मेत्रीपूर्ण  विपक्ष  की  मूमिका  रही

 ]
 झ्ष्यक्ष  महोदय  :  यद्द  भाप  बाहर  बंठकर  फैसला  कर  लें  !

 12.05!  भ०  प०

 सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 [  प्रयुवाद  ]
 काफो  ग्रधिनिषम  तथा  भायात  झौर  निर्यात

 ध्रधिनियम  के  प्रन्तगंत  झणिसूचनायें
 थाणिज्य  ससत्री  पो०  शिव  शंकर  )  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हैः
 (1)  काफी  1°42  की  धारा  48  की  उपधारा  (1)  के  अम्तगंत

 लिखित  अधिस  चनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  स  :--
 काफी  1987,  जो  1987  के  भारत  के  राजपत्र
 में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  36  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 [  प्रन्वालय  में  रक्तो  गई  ।  देझ्षिए  संख्या  एल०  टो०  4010/87]
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 काफौ  1987,  जो  14  1987  के  भारत  के

 )

 राजपत्र  में  मधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  96  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  4011/87]  ]
 भायात  और  निर्यात  1947  की  धारा  3  के  अन्तगंत  जारी
 की  गई  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  कौ  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 :--
 निर्यात  दसवां  संशोधन  1986!  नो  17  1986  के

 जारत  के  राजपन्न  में  अधिसूचना  संख्या  का०भा०  427  में  प्रकाशित  हुआ
 निर्यात  ग्यारहवां  संशोषन  1986,  जो  5  1986  के

 भारत  के  राजपन्न  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  658  में  प्रकाशित  हुमा  था  ।
 निर्यात  बारहबां  संशोधन  1986  जो  11  1986

 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  835  में  प्रकाशित

 निर्यात  तेरह॒बां  संघोधन  1926,  76,  जो  “4  1986  के
 भारत  के  राजपन्र  में  अधिसूचता  संख्या  का०भा०  840  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।
 निर्यात  चोदह॒वां  संशोधन  :986,  जो  8  1986
 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  are  902  में  प्रकाशित

 हुआ  था  ।
 निर्यात  पन्द्रहवां  संशोधन  भ!देश  1986,  जो  9  1986

 के  भारत  के  राजपन्र  में  अधिसचना  संख्या  का०  भआ०  90:  में  प्रकाशित

 हुआ
 निर्यात  सोलहवां  संशोधन  1986,  जो  1986  -

 बे  भारत  के  राजपन्न  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  920  (»)  में  प्रकाशित

 हुआ  था  ।  ह

 निर्यात  पहला  संशोषन  1987,  जो  8  !987  ४
 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  7  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।
 निर्यात  दूसरा  संशोधन  1987  जो  13  1987  के
 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संझ्या  का०  भा०  ।4  भरें  प्रकाशित  हुआ
 था  ।

 "
 निर्यात  तीसरा  संशोधन  1987,  जो  21  1987  को
 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  28  में  प्रकाशित  हुआ

 नर्यात  चौथा  संशोधन  !987,  जो  ।8  1987  के
 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  87  में  प्रकाशित  हुमा
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 निर्यात  पांचवां  संशोधन  1987,  जो  18  1987  के

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आा०  88  में  प्रकाशित  हुआ
 निर्यात  छठा  संशोधन  1987,  जो  25  1987  के

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संझ्या  का०  भा०  121  में  प्रकाशित  हुआ

 [  प्रन्यालय  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  4012/87]
 वर्ष  1987-88  को  ऊर्जा  मंत्रालय  की  झनुदानों  को  विस्तृत  मांगे

 ऊर्जा  मंत्री  बसन्‍्त  :  मैं  वर्ष  1987-38  को  ऊर्जा  मंत्रालय  की  अनुदानों  की

 विस्तृत  मागों  की  एक  प्रति  तथा  अ ग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता

 [  प्रन्यालय  में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  |

 हाष्ट्रीय  वस्त्र  निगस  सोसित  का  व  रास निबास  का  वाधिक  प्रतिवेवन  धोर

 करण  समीक्षा  और  इन  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब  के

 कारणों  के  दर्शाने  वाला  विवरण  एवं  भारतीय  केन्द्रीय  कुटोर  उद्योग
 निगस  का  य्थ  5-86  का  वाधिक  प्रतिवेदन  झादि

 वस्त्र  सम्त्रालय  के  राज्य  सनन्‍्त्रो  रास  निबास  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभापटल
 पर  रखता  हूं  ।

 कम्पनी  एक  की  घारा  क  की  उपधारा  के  अन्तगंत
 निम्नलिखित  पत्रों  कौ  एक  एक  प्रति  तथा  अ ग्रे  जी  संस्क  सरकार

 राष्ट्रीय  वस्त्र  सीमित  के  वर्ष  198. -86  के  कायंकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  ।

 राष्ट्रीय  वस्त्र  सीमित  का  वर्ष  को  -86  का  वाधिक
 क्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षित  की  टिप्पणियां  ।

 (2)  उपयुक्त  को  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के
 कारणों  को  दर्शाने  वाला  एक  बिवरण  तथा  श्र  ग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  महौने
 (3)  भारतोय  केन्द्रीय  कुटौर  उद्योग  सीमित  के  वर्ष  के कारणों  के  वाधिक

 वेदन  और  लेखापरीक्षित  लेखाओं  को  लेखा  वर्ष  के  समाप्त  होने  के  पश्चात  9  महौने
 की  निर्धारित  अवधि  के  भोतर  सभा  पटल  पर  से  रखने  के  कारणों  को  स्पष्ट  करने
 वाला  एक  बिवरण  तथा  अ ग्रेजी  ,  हे

 [  प्रन्यालय  में  रखा  देखिए  संख्या  एल०  टो०  em  /87]
 तट  रक्षक  ध्धिनिग्मम  के  प्रन्तगंत  झ्धिसूचना

 रक्षा  मन्त्रालय  में  रक्षा  प्रनुसंघान  शोर  विकास  विभाग  सें  राज्य  भन्‍्त्रो  प्रुण

 : रा री कात कट रख , भारत के राजपत्र में अधिसूचना
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 संख्या  का०  नि०  आ०  6  में  प्रकाशित  हुए  थे  की  एक  प्रति  तथा  अग्र जी
 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 [  प्रन्थालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो  ०  4016/87]
 सोसा  शुल्क  भधिनियम  के  प्रन्तगंत  बिनांक  18/11/86  कौ  झणधिसूचना  संख्या

 4648  ०-सी-शु  में  संशोधन  करने  बालो  झ्धिसूचना

 पेट्रोलियम  औौर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  रःज्य  मम्त्री  श्लोर  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री

 ब्रह्म
 :  मैं  श्री  जनादंन  पुजारी  की  ओर  से  सौमा-शुल्क  1962  की  धारा

 159  के  अन्तगंत  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  -79  जो  !2  1987  के  भारत

 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  18  1985  की  अधिसूचना  संश्या

 शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि  अधिसूचना  के  साथ  संलग्न  अनुसूची  में

 क्रमांक  5  पर  छपी  प्रवुष्टि  बी०  ओ०ਂ  के  स्थान  पर  प्रवुष्टि  बौ०  ईस्टरਂ
 स्थापित  की  जा  की  एक  प्रति  तथा  अ ग्रंजी  तथा  एक  ब्याख्यात्मक  ज्ञापन
 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।  ेु

 मैं  रखो  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  4017/87]

 शार्डन  रोज  शिप  जिल्डसस  एण्ड  इन्जोनियर्स  का  वर्ष  1985-86

 का  गोवा  शिपयाड  लिसिढेड  का  वर्ष  /985-86  झोर  माजगांव  डाक

 बस्बई  का  वर्ष  1985-86  का  वाधिक  प्रतिवेवन  झोर  कार्यकरण  समीक्षा

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  भनुसंघान  शोर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  प्ररण  :

 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 (1)  कम्पनी  1956  को  घारा  619  क  की  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत

 निम्नलिखित  पत्रों  को  एक-एक  प्रति  तशा  भरग्र ॑गी  --

 गाड्डन  रीच  शिप  बिल्डसस  एण्ड  इस्जीनियर्स  कलकत्ता  के  वर्ष
 1985-86  के  कार्यंकरण  की  प्रकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 गाईन  रीच  छिप  बिल्ड्स  एण्ड  इन्जीनियस  कलकत्ता  के  वर्ष

 1985-०6  का  वाधिक  लेखापरीक्षित  लेख  तथा  इन  पर

 नियंत्रक-महालेक्षा  परीक्षक  की  टिप्पणियाँ  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखे  बेलिए  संख्या  एल०्टौ०  4018/87]
 गोवा  शिपयाड्ड  लिमिटेड  के  वर्ष  1985-86  के  कार्यकरण  की  सरकार

 ढ्वारा  समीक्षा  ।

 गोवा  शिपयार्ड  लिमिटेड  के  बषं  1985-86  का  वाध्िक
 परीक्षित  सेखे  तया  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्ष  क  की

 [  प्रंधालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०टो०  4019/87]  9/87  |
 माजगांव  डाक  बम्बई

 के वर्ष .985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
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 माजगांव  डाक  बम्बई  का  वर्ष  1985-86  का  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरौक्षक  की  टिप्पणियां

 [  प्रन्थालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०्टो०  4020/87  ]

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रश्षने  में  हुए
 विलम्ब  के  कारणों  को  दर्शाते  वाले  तीन  विवरण  तथा  अ ग्रे जी

 ।

 [  प्रन्धालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०्टी०  4018/87  से  4020/87  ]

 सण्प०

 विधेयक  पर  राष्ट्रपति  को  अनुमति
 संजिधान  करने

 सहासचिव  :  मैं  को  सभा  को  सूचित  करने  के  पदच  त्‌  संसद  की
 दोनों  सभाओं  द्वारा  पारित  तथा  अनुमति  प्राप्त  संविधान  1986
 की  राज्यसभा  के  महासच्ष  द्वारा  विधिवत  अधिप्रमाणित  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हृं

 17.07  मण्प  ०

 सभा  का  कार्य

 [  प्रमुवाद  )

 संसदोय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शौला  दोक्षित)ः  आपको  अनुमति
 से  मैं  यह  सूचित  करता  हूं  कि  इस  सदन  में  23  मार्च  1987  से  प्रारम्भ  होने  वाले  सप्ताह  के  दौरान
 निम्नलिखित  सरकारी  काये  लिया  ॥

 (1)  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किए  गए  रूप  में  दिल्‍लौ  नगर  निगम
 1987  पर  विचार  भोर  पारित  करना  ।

 (2)  निम्नलिखित  मंत्रालयों  की  भनुदानों  कौ  मांगों  पर  चर्चा  और  मतदान  ३---
 ऊर्जा
 मानव  संसाधन  विकास

 *
 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस
 श्रम

 गृह
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 ]
 प्रो०  निर्मला  कुमारो  शक्‍तावत  :  माननीय  अध्यक्ष  भाने  बाले

 झप्ताह  में  मेरे  निम्न  विषय  को  भी  शामिल  कर  लिया  जाए  ।

 दूरबशंन  आज  सबसे  अधिक  सशक्त  राष्ट्रीय  एकता  तथा  जनसम्पर्क  का  साध्यम  ग्रामीण

 क्षेत्रों  को अधिकाधिक  दूरदश्शन  से  जोड़ा  ताकि  शहरों  में  भाकर  बसने  तथा  ग्रामीण  युवकों
 को  शहरों  की  तरफ  भागने  कौ  प्रवृत्ति  को  रोका  जा  ग्रामीण  बगहुलय  क्षंत्रों  में  नए  दूरदर्शन
 केन्द्र  खुलने  चाहिए  ।  चित्तोड़गढ़  जो  राजस्थान  का  ऐतिहासिक  तथा  पयंटन  स्थल  होते  हुए  भो

 दूरदर्शन  सुविधा  से  वंचित  है  यदि  बहां  अधिकशक्तिवाला  टावर  ज्ञगाया  जाता  है  तो  राजस्थान
 तथा  मध्यप्रदेश  के  कई  गांवों  को  दूरदर्शन  से  यह  जोड़

 सुबद्  का  कार्यक्रम  बहुत  हौ  भच्छा  है  इसमें  कदमਂ  जो  ब्यायाम  दिखाया  जाता

 उसका  समय  ओर  बढ़ाए  ताकि  देधा  के  बच्चे  भी  स्वस्थ  रहने  के  लिए  सुबहू  व्यायाम  कर  सके  ।
 बिद्वविद्यालय  या  स्कूलों  के  लिए  शिक्षा  कार्यक्रम  अधिक  रोचक  नहीं  उन्हें  विशेषज्ञों

 की  राय  से  अच्छे  बनाए  जाएं  ।

 दोपहर  में  महिलाओं  के  लिए  एक  ओर  नया  कार्यक्रम  शुरू  किया  जाए  जिसमें

 संतुलित  विविध  भोजन  तथा  महिलाओं  को  उनसे  संबंधित  कानून  के  संबंध  में
 अधिक  व्यापक  तथा  सद्दी  जानकारी  कराई  जा  सके  ।

 ]
 झ्ली  बमवारी  लाल  पुरोहित  :  मैं  अनुरीध  करता  हूं  कि  आगामी  सप्ताह  की

 विषय  सूची  में  निम्नलिखित  विषय  भी  शामिल  किया

 मैं  सभी  का  ध्यान  देश  में  ओर  विशेषकर  महाराष्ट्र  राज्य  के  नागपुर  जिले  के

 बुनकरों  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  उनकी  इस  स्थिति  के  लिए  कई  एक  घटक  जिम्मेबार
 हथक  रघा  बुनकरों  को  पर्याप्त  और  नियनित  मात्रा  में  धागा  उपलब्ध  नहीं  होता  ।  जिस

 करधघों  पर  वे  कार्य  कर  रहे  बे  काफी  पुराने  हैं  ओर  इन्हें  आधुनिक  करघों  में  बदलने  की  बहुत
 भावदयकता  है  ।  सरकार  ने  इनके  आधुनिकीकरण  का  कार्यक्रम  आरम्भ  नहीं  किया  सरकार  ने

 एक  योजना  तैयार  की  जिसके  तहत  बुनकरों  को  अधिक  से  आधक  शेड  उपलब्ध  कराये
 लेकिन  इस  योजना  को  सही  ढंग  से  लागू  नहीं  किया  रहा  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  को  उपरोक्त  पक्षों  की  शीघ्र  जांच  करानी  चाहिए  और  एक  केन्द्रीय  दल
 को  महाराष्ट्र  विशेष  रूप  से  नागपुर  और  कम्पनी  भेजा  जाना  चाहिए  जो  कि  वहां  के  हथक  रघा
 बुनकरों  को  स्थिति  का  मूल्यांकन  ओर  समीक्षा  कर  ओर  इनको  स्थिति  में  सुधार  के
 चारात्मक  उपायों  का  सुझाव  दे  सके  ।

 भरी  दारद  दिघे  उत्तर  :  आगामी  सप्ताह  को  कार्यसूची  में  निम्नलिखित
 विषय  सम्मिलित  किया  जाए  :

 हाल  ही  में  बम्बई  की  दो  कपड़ा  मिलों--बाईकुलला  में  न्यू  ग्रेट  मिल  और  जेकुब  स्किल
 में  माडन  मिल  के  मालिकों  द्वारा  जानबूम  कर  बिजली  के  बिलों  का  मुगलान  न  करने  कौ  वजह  से
 बन्द  द्वो  गई  जिसके  कारण  करीब  6,200  श्रमिक  बेरोजगार  हो  गये  है  ।  ऐसा  मालूम  होता  है
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 कि  बम्बई  की  ?-10  अन्य  कपड़ा  मिलें  भी  ऐसा  द्वौ  करने  जा  रही  शी  त्र  ही  काफी  संख्या

 में  कपड़ा  श्रमिक  बम्बई  में  बेरोजगार  होने  वाले

 बम्बई  में  मिल  मालिक  आजकल  यह  ही  नौति  अपना  रहे  वे  बिजली  का  बिल  अदा

 नहीं  जिसके  फलस्वरूप  उन  मिलों  की  बिजली  काट  दी  जाती  है  भोर  बिजलौ  के  अभाष  में

 मिल  बन्द  हो  जाती  निससे  वे  राज्य-सरकार  के  इस  उपबन्ध  से  बच  जाते  हैं  कि  मिल  बन्द  करने
 मै  पूषं  मिल  मालिकों  को  राज्य-सरकार  की  पूर्व  अनुमति  अवश्य  लेनी  चाहिए  ।

 इस  बिषय  पर  श्ीघ्रता  से  विचार  होना  चाहिए  भौर  इस  गलत  श्रमिक  प्रथा  को  बन्द  करने
 के  लिए  नये  विधान  को  पुर:स्थापित  करने  पर  विचार  करना  चाहिए  ।

 झी  बलवन्त  सिंह  रामूवालिया  :  अध्यक्ष  निम्नलिखित  विषय  को  अगले

 सप्ताह  को  कार्य  सूची  में  शामिल  कर  लिया  जाए  :

 पंजाब  में  आतंकवादी  गतिविधियों  में  लिप्त  जो  युवक  पकड़े  गए  उन्हें  पुलिस  पूछताछ
 करने  के  बाद  जो  सूचनाएं  मिलीं  इन  पर  अध्ययन  करने  के  बाद  एक  विदलेषण  सामने  आया  कि
 इन  आतंकवादियों  में  केवल  दस  प्रतिशत  ही  लोग  अलगाबवादितां  के  प्रति  वचनवद्ध  हैं  ।  शेष  पास
 प्रतिशत  हिसात्मक  मनोवृत्ति  बे  क्षिकार  हैं  तथा  चालीस  प्रतिशत  दरिद्रता  से  विवश  होकर  इस  राह
 पर  चल  पड़े  इस  विशलेषण  ने  हमारे  इस  विध्वास  को  और  मजबूत  किया  है  कि  सरकार
 चित  सूमबूक  से  काम  ले  तो  इस  आतंकवाद  को  समाप्त  किया  जा  सकता  है  ।  365  लोग  जो  भाज

 जोधपुर  जेल  में  32  महीनों  से  बन्द  जिनमें  अब्ला  एवं  गुरुद्वारा  प्रबन्ध  समिति  के
 कमंचारी  जिन  पर  न  कोई  मुकदमा  चलाया  जा  रहा  है  न  उनकी  जांच-पड़ताल्न  द्वी  ठीक  प्रकार
 से  की  जा  रही  देष  के  प्रायः  सभी  राजनैतिक  दलों  ने  उन  लोगों  की  जांच  करके  उन्हें  छोड़ने
 की  अनेकों  बार  सरकार  से  अपील  की  अभी  इंटरनेशनल  एमनेस्टी  थे  भी  सरकार  से  आग्रह
 किया  है  कि  या  तो  इन  लोगों  पर  देश  के  कान्‌त  के  तहत  मुकदमें  चलाएं  या  एन्हें  तत्काल  छोड़
 मेरा  आग्रह  है  कि  सरकार  तत्काल  इन  जेलबंदियों  की  जांच  कराए  तथः  इन  सभौ  निर्दोष  ब्यक्तियों
 को  अविलम्ब  रिहा  करे  ।

 [  प्रनुवाद  ]

 भरी  सो०पी०  ठाकुर  :  मैं  अमुरोध  करता  हू  कि  निम्नलिखित  विषय  को
 अगले  सप्ताह  की  कार्य-सूची  में  शामिल  किया  जाए  :

 सोन  नहूर  देश  की  सबसे  पुरानी  नहर  इस  क्षेत्र  की  दयनीथ  दशा  को  ध्यान  में  रलते
 हुए  भ  ग्रेंजों  ने  इसके  नि..ण  के  आदेश  दिए  लेकिन  उसके  बाद  इस  नहर  की  उचित  देक्ष-रेख  नहीं
 की  गई  ।  नहर  से  पानी  सने  और  इसमें  दरार  पड़ने  के  इस  नहर  का  नी  बेकार
 चला  जाता  पटना  इस  नहूर  के  सरे  पर  स्थित  है  इसलिए  उस  क्षेत्र  में  खेती  के  लिए  पर्याप्त
 पानी  भी  नहीं  मिल  पाता  ।  यह  म'मला  संसद  में  कई  बार  उठाया  गया  है  ।  पिछले  भत्र  जल
 संसाधन  मत्री  जी  ने  यद्द  आइव  सन  दिया  था  कि  इस  नहर  के  पुनरनिर्माण  क  लिए  वि
 की

 गई  सिफारिष्ा  को
 कार्यान्बित

 किया  जाएगा  कितु  उुंगता  है  कि  अब  तक  कुछ  नहीं  किया
 गया  है  ।  बाद  वे  मुखुय  मंत्रियों  ने  इसकी  संबंधौ  कार्यक्रम  की  घोषणा  की  है  कितु  इसे  भभी

 5
 इव  बक  द्वारा
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 तक  शुरू  नहीं  किया  गया  है  ।  उस  क्षेत्र  की जनता  के  लाभ  के  लिए  इसको  मरम्मत  होना  भावश्यक

 है  भोर  सरकार  को  यह  मामला  प्राथमिकता  के  भाधार  पर  लेना  चाहिए  !

 12.13  स०  प०

 ज्रद  विधे  पौठासोन
 भरी  झनूपचंद  शाह  :  मेरा  अनुरोध  है  कि  निम्नलिखित  विषय  को

 अगले  सप्ताह  की  कार्यंसूचो  में  सम्मिलित  किया  जाए  :

 (1)  कुछ  विभागों  में  मालिकों  भोर  श्रमिकों  के  बीच  परस्पर  संबंधों  तथा  कम  घारियों
 द्वारा  जहां  लाखों  लोगों  के  मीवन  मरण  का  सवाल  होता  तथा  अन्य  क्षत्रों  में
 ताल  करना  भादि  को  ध्यान  में  रखते  यह  आवष्यक  है  कि  संसद  में  इस  विषय  पर  चर्चा  की

 जाए  :--

 साबजनिक  उपक्रमों  तथा  केन्द्र  सरकार  के  अधोन  अस्पतालों  एवं  सा्वंजमिक  संस्थानों  में

 नियोजकों  भौर  कर्मचारियों  के  बीच  परस्पर  सबंध  ।

 (2)  बम्बई  उपनगरीय  क्षेत्र  के  यात्री  समस्याओं  भौर  दिकायतों  को  लेकर  बहुत
 चिंतित  है  क्‍योंकि  डपनगरीय  क्षेत्र  के  लिए  पर्याप्त  धभराहि  ढपलब्ध  नहीं  कराई  गई  है  ।  भत:ः  यह
 जरूरी  है  कि  बम्बई  में  उपनगरीय  रेलवे  के  लिए  स्वतंत्र  प्राधिकरण  बनाया  जाए  तथ

 बहन  विकास  निगम  अम्बईਂ  का  गटन  किया

 भो  चितामणि  जेना  :  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  निम्नलिखित  विषय  को  अगले

 सप्ताह  की  का्यंसूचौ  में  शामिल  किया

 पूरे  विदव  में  सफेद  बाध  »ब  दुलंभ  हो  गए  हैं  आजकल  ये  इतने  प्रसिद्ध  हो  गए  हैं  कि

 विदेशी  लोग  तथा  सकंस  वाले  एक  बाघ  का  5  लाख  रुपया  तक  देकर  उन्हें  लेने  की  कोशिश  करते

 हैं  कितु  भारत  में  सफेद  बाघ  की  संख्या  बहुत  कम  हमारे  देश  में  सफेद  बाघों  की  कुल  संश्ष्या

 36  हो  है  जो  ?  चिड़ियाघरों  में  ही  कितु  सरकार  द्वारा  इन  दुलमं  पशुओं  की  छचित  देखभाल

 नहीं  कौ  गई  है  ओर  न  ही  इनकी  जनसंख्या  बढ़ाने  के  लिए  कोई  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  ।

 सफेद  बाघों  की  जनसंख्या  बढ़ाने  का  एकमात्र  तरीका  यही  है  कि  उन्हें  संरक्षण  में  रस्तकर
 उनकी  संरूया  बढ़ाई  लेकिन  जिन  चिड़ियाघरों  में  सफेद  बाव  हैं  वे  डनयर  अपना  इतना
 कार  मानते  हैं  कि  वे  उन्‍हें  बेचना  नहीं  चाहते  ।

 डड़ीसा  में  नदनकानन  प्राकृतिक  चिड़ियाघर  में  एक  सफंद  बाघ  के  जन्म  के  बाद  अब  इस  री
 जनसख्या  बढ़ने  की  उम्मीद  हो  गई  है  जो  कुछ  वर्ष  पूवं  तक  स्वपन  मात्र  इन  36  सफेद  बाघों
 में  से  2.'  बाघ  उड़ीसा  के  नदनकानन  में  लेकिन  केन्द्र  सरकार  नंदनकानन  चिड़ियाघर  के
 बिकास  के  लिए  पर्याप्त  सहायता  नहों  दे  रह्दी  है  ।

 सरकार  का  इस  चिड़ियाघर  को  पर्याप्त  संरक्षण  देना  चाहिए  ।  ६

 उड़ीसा  की  जनता  के  लिए  यह  बहुत  चिता  की  बात  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा
 उचित  दर  की  दुकानों  को  सप्लाई  कौ  जा  रही  लेवी  चीनी  में  मिठास  कम  है  जबकि  खुली  चौनी  में

 मिठास  ठीक  है  ।  निधन  और  म६५वर्गीय  लोग  जो  लेवी  चीनौ  पर  ही  निमंर  है  उन्हें  बहुत
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 घाटा  हो  रहा  है  भौर  कई  मुश्किलों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  क्‍योंकि  वे  खुले  बाजार  में  अधिक

 मंहगी  चीनी  नहीं  खरीद  पाये  ।  राज्य  में  भारतीय  स्लाद्य  निगम  के  अधिकारी  इस  मामले  में  चुप्पी
 साधे  बंठ  हैं  ।

 झीमती  जयन्ती  पटनायक  :  मेरा  अनुरोध  है  कि  निम्नलिक्षित  विषय  को  अगले

 सप्ताह  की  कार्यसूचो  में  शामिल  किया  जाय  :--

 भूमि  कटाथ  से  पूरे  उड़ीसा  में  गंभीर  स्थिति  पैदा  हो  गई  है  ।  इस  राज्य  की  अधिकांश  भूमि
 में  किसी  न  किसी  तरह  का  कटाव  हो  जाता  उड़ीसा  सरकार  ने  भू  संरक्षण  ओर  एकीकृत
 प्रबंध  योजनाभों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  भारत  सरकार  से  तीन  परियोजनाओं  (  )  अपरकोलाव

 (2)  इद्राबाती  ओर  (3)  क ेलिए  घन  राशि  देने  का  निबेदन  किया  है  ।  कृषि
 लय  ने  ये  योजनाएं  योजना  भायोग  के  पास  भेज  दी  किन्तु  योजना  आयोग  ने  संसाधनों  की
 कमी  होने  का  बहाना  बनाकर  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  नहीं  दी  चू  कि  भू-कटाव  से  राज्य  में
 गंभीर  स्थिति  पंदा  हो  गई  यद्द  आवद्यक  है  कि  इन  योजनाभों  को  स्वीकृति  प्रदान  की  जाए
 जिससे  वित्तीय  वर्ष  1987-88  के  दोरान  इनका  कार्यान्त्रयन  किया  जा  सके  ।

 डा०  गोरीशंकर  रामहंस  :  मेरा  अनुरोध  है  कि  निम्नलिखित  विषय  को  अगले

 सप्ताह  को  कायंसूची  में  शामिल  किया

 सभी  प्राकृतिक  ससाधन  उपलब्ध  होने  कै  बावजूद  बिहार  भारत  का  अत्याधिक  पिछड़ा  राज्य

 रहा  है  |  उत्तर  बिह्दार  के  मिथिला  क्षेत्र  को  स्थिति  आज  भी  बहुत  खराब  है  क्‍योंकि  यहां
 तर  हर  साल  बाढ़  आती  है  मिथिला  के  कई  लाख  लोग  अपनी  आजीविका  के  लिए

 गाजियाबाद  और  भनन्‍्य  पड़ीसी  भ्ौद्योगिक  क्षेत्रों  में  आते  रहते  हैं  ।

 यह  स्पष्ट  है  कि  केन्द्र  सरकार  का  प्रस्ताव  क्षी्र  ही  बिहार  में  कुछ  इलेक्ट्रानिक  उद्योग
 खोलने  का  है  |  मिथिला  क्षत्र  के  पिछड़ पन  तथा  बहां  बढ़ती  हुई  बेरोजगारी  को  देखते  यह
 निवेदन  है  कि  वहां  बहुत  से  इलक्ट्रानिक  उद्योग  खोले  इससे  प्रदेश  में  न केवल  आ्थिक

 समृद्धि  बढ़ेगी  अपितु  इससे  वहां  व्याप्त  बेरोजगारी  कौ  समस्या  का  समाधप्न  करने  में  भी  सहायता
 मिलेगी  ।

 भ्रो  भ्रनादि  चरण  दास  :  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  निम्नलिखित  विषय  को
 अगले  सप्ताह  की  कार्यसूची  में  शामिल  किया  जाए  :--

 हर  रोज  कहीं  न  करतीं  क्रिकेट  खेली  जाती  गाकाशवाणी  से  क्रिकेट  की  कमेंटरी
 दी  जाती  है  भोर  टेलिविजन  पर  उसका  सीधा  प्रसारण  किया  जाता  है  ।  लोग  अपना  रोजमर्रा  का
 काम  छोडकर  टेलिविजन  देखना  पंसद  करते  सरकारौ  कमंचारी  अपने  कार्यालय  का  काम  करने
 की  बजाय  क़्िकेट  में  ज्यादा  रुचि  दिखाते  कमंचारी  अधिकांश  समय  अपनी  सीटों  से  गायब  रहते
 हैं  ।  इस  तरह  बहुत  से  ५»मों  में  देरी  हो  जाती  है  ।  इसलिए  यह  जरूरी  है  कि  टेलिविजन  स  किने
 मंच  का  सीघा  प्रसारण  न  क्रिया  रेडियों  से  भी  हर  क्रिकेट  मैच  की  कमेंटरी  प्रसारित  नहीं  की
 जानी  चाहिए  ।

 झोसतो  शीला  दोक्षित  :  मैंने  माननीय  सदस्यों  द्वारा  दिए  गए  बहुमूल्य  सुझाव  सुन  लिए
 मैं  इन्हें  कार्यमत्रणा  समिति  के  समक्ष
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 12.20  मण्प०

 कारखाना  विधेंयक  जारो

 ]
 सभापति  महोदय  :  श्री  पी०  ए०  संगमा  अपना  छत्तर  जारी
 श्रम  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  मैं  सभी  माननीय  सदस्यों  को  एक

 बार  फिर  धन्यवाद  हूं  कि  उन्होंने  इस  महत्वपूर्ण  विधान  का  समर्थन  किया  ।

 इस  विधेयक  को  सभा  का  पूरा  समर्थन  मिला  है|  सभा  ने  चर्चा  के  समय  वतंमान  कानूनों
 के  कार्यान्वयन  के  बारे  में  चिता  व्यक्त  की  तथा  यह  आशंका  प्रकट  की  कि  जिस  कानून  को  आज

 पारित  किया  जा  रहा  है  क्‍या  उसे  प्रभावी  रूप  से  कार्यान्वित  भी  किया  चूकि
 इस  विधेयक  को  पूरा  समर्थन  मिल  चुका  मैं  विधेयक  की  विशेषताों  के  बारे  में  नहीं  बताऊ  गा  ।

 मैं  केवल  कुछ  द्वी  बाते  कहूंगा  ।  माननीय  सदस्यों  का  मुख्य  मुद्दा  कानूनों  के  कार्यान्वयन  के  बारे  में

 है  |  यह  सच  है  कि  कारखानों  के  निरीक्षण  के  लिए  लगाए  गए  निरीक्षकों  तथा  उनके  द्वारा
 सभी  राज्यों  में  किए  गए  निरीक्षणों  की  संख्या  पर्याप्त  नहीं  है  ।  कानूनन  एक  इंसपेक्टर  को  साल  में
 दो  बार  150  कारखानों  का  निरीक्षण  करना  होता  है  |  लकिन  मद्दोदय  कई  राज्णों  में  मिरीक्षकों

 की  संख्या  पर्याप्त  नहीं  इन  इंसपक्टरों  को  1:0  से  अधिक  कारखानों  अर्थात  कानून  में  घनाई
 गई  संख्या  से  अधिक  कारखानों  का  निरीक्षण  करना  चाहिए  ।  कई  राज्य  ऐसे  हैं  महां  एक  इंसपेक्टर
 को  600-700  इकाइयों  का  निरीक्षण  करना  पड़ता  मैं  मप्ननौय  सदस्यों  के  इस  मत  से

 सहमत  नहीं  हुं  कि  निरीक्षण  अपना  काम  ठीक  से  नहीं  कर  रहे  हैं  भोर  वे  प्रबंधकों  क ेसाथ  टबकर  लेते
 समभता  हूं  कि  वे  अपना  काम  पूरी  योग्यता  से  कर  रहे  हैं  ।  उन्हें  150  कारखानों  का  निरीक्षण

 कर  7  होता  है  भौर  यदि  उन्हें  इससे  अधिक  कारखानों  का  निरीक्षण  पढ़ता  है  तो  उन्हें
 इसका  दोषी  नहीं  ठहराना  चाहिए  ।  मैं  समभता  हू  उन्हें  हमारा  प्रोत्साहन  चाहिए  ।  जहां  तक

 क्षणों  का  संबंध  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  था  कि  इ  स्पेक्टर  सभी  कारखानों  का  निरीक्षण

 महीं  कर  सकते  हैं  ।  माननीय  सदस्य  श्री  अजय  विश्वास  ने  इस  मुद्दे  पर  बड़ा  जोर  लेकिन
 मापकी  जानकारी  के  लिए  बतादू  कि  आपके  ही  त्रिपुरा  मे  पिछले  वर्ष  कुछ  राज्यों  में  90  ०८
 तथा  कुछ  राज्यों  में  60%,  की  तुलना  में  40%  निरीक्षण  हुआ  त्रिपुरा  और  पद्िचम  बंगाल  .
 में  40  प्रतिशत  निरीक्षण  किया  जाता  में  उन  पर  आरोप  नहीं  लगा  रहा  हूं  ।  मैं  केवल  इतना
 बह  हा  हूं  कि  निरीक्षण  पर्याप्त  नहीं  जरूरत  इस  बात  की  है

 भी  झ्जय  विद्वास  :  केवल  निरीक्षण  ही  पर्याप्त  मही  लेकिन  मैं  यह्‌
 जाननः  चाहता  हूं  कि  उसमे  खतरे  की  संभावनायें  कितनी  है  ।

 क्री  पो०  ए०  संगसा  :  इसलिए  मैंने  कहा  कि  निरीक्षण  कम  हुए  हैं  ।

 झो  रास  प्यारे  पनिका  :  मंत्री  महोदय  को  यह  पता  होना  चाहिए  कि  सभी
 राज्य  सरकारें  नियुक्त  किए  गए  निरीक्षकों  की  संख्या  कम  बता  रही  उन्होंने  कहा  कि  उत्तर
 प्रदेश  में  कई  इ  सर्पक्टर  हैं  ,  किन्तु  उनमें  से  आधघों  को  नियुक्त  किया  गया  है  और  आधे  पद  खाली
 पड़े  अतः  राज्य  सरकार  वहां  काम  कर  रहे  इ  स्पेक्टरों  के  बारे  में  केन्द्र  सरकार  को  गलत
 भांकड़े  दे  रही  आपको  भी  थोड़ा  ध्यान  रखना  होगा  ।
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 भौ  पी०  ए०  मैं  केवल  यह  बता  रहा  हूं  कि  जिस  राज्य  से  माननीय  सदस्य  आए

 वहां  केवल  40%  निरौक्षण  हुआ  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  इन्सपेक्टरों  की  सख्या

 बढ़ाई  जाए  और  मैं  समझता  हूं  कि  राज्य  सरकारों  की  अपनी  समस्याएं  होंगी  और  उन्होंने  मुझे

 यह  शिकायत  की  है  कि  जब  वे  योजना  आयोग  के  पास  योजना  के  लिए  भावंटन  मांगने  गए  तो

 श्रम  मन्त्र लय  ने  उन्हें  ज्यादा  प्राथमिकता  नहीं  दी  ।  वे  अपने  विचार  व्यक्त  नहीं  कर

 सकते  ।  राज्य  सरक'रों  ने  मुझसे  कई  बार  धन  आवंटन  के  लिए  कहा  |  मैंने  स्वयं  इस  मामले  को
 गत  वर्ष  योजना  भायोग  के  साथ  उठाया  था  और  मुझे  यह  बताते  हुए  खुशी  है  कि  योजना  आयोग

 ने  श्रम  विशेषकर  सुरक्षा  उपायों  क ेलिए  योजना  राशि  को  बढ़ाने  में  काफी  उदारता
 दिखायी  थी  और  अधिक  योजना  राशि  से  मझे  विश्वास  है  कि  राज्य  सरकररें  अपने  तंत्रों  को
 धाक्तिशाली  बना  सकेंगे  तथा  उनका  काये  प्रदर्शन  निश्चित  द्वी  सुधरेगा  ।

 जहां  तक  हमारा  संबंध  है  केन्द्रीय  सरकार  की  बहुत  ही  सीमत  भूमिका  लेकिन  फिर
 भी  हम  राज्य  सस्कारं  के  साथ  सक्रिय  रूप  से  सहयोग  करने  का  प्रयत्न  करते  रहे  यहां  एक
 बात  बहुत  महत्वपूर्ण  अगर  निरीक्षालय  शा  क्‍तशाली  अगर  हमारे  पास  पर्याप्त  संख्या  में
 निरीक्षक  लेकिन  फिर  भी  एक  प्रइन  बाकी  रहता  है  कि  कया  ये  निरीक्षक  ठीक  प्रकार  से
 प्रशिक्षित  क्या  ये  उचित  रूप  से  योग्य  अतः  यह  प्रश्न  भी  सामने  आता  हम  निरीक्षकों
 के  ज्ञान  को  बढ़ाने  कौ  आवश्यकता  महसूस  करते  उन्हें  ठीक  प्रशिक्षण  दिया  जाना  चाहिए  तथा

 हमने  निरोक्षकों  के  कार्य  प्रदर्शन  को  सुवारने  के  लिए  बहुत  कदम  उठाये  हैं  जैसे  देश  में  तथा
 विद्दशों  में  उन्हें  प्रशिक्षण  दिलाया  है  |  गत  दो  वर्षो  हम  लगभग  27  फैबट्री  निरीक्षकों
 को  विशेषज्ञीय  प्रशिक्षण  हेतु  भास्ट्र  लिया  भेज  प.ये  हैं  ।  जहां  तक  देश  में  प्रशिक्षण  सुविधाओं  का
 सम्बन्ध  हमने  अपने  सस्थानों  को  भी  शक्तिशाली  बनाने  का  प्रयास  किया  है  ताकि  वे  हमारे
 नरीक्षकों  को  अधिक  से  अधिक  प्रशिक्षण  दे  सके  ।  केन्द्रीय  श्रम  संस्थान  और  क्षेत्रीय  श्रम  संस्थानों
 में  प्रशिक्षण  सुविधाओं  मे  काफी  सुधार  किया  गया  है  ।  प्रशिक्षण  में  न  केवल  फ़ैक्ट्रो  निरीक्षकों  को
 प्रशिक्षण  देना  शामिल  है  बल्कि  श्रमिकों  का  तथा  सुरक्षा  के  क्षेत्र  में  प्रबन्ध  के  प्रतिनिधियों  का
 प्रशिक्षण  भी  सम्मिलित  है  क्योंकि  हमारा  विद्वास  है  कि  मात्र  निरीक्षकों  का  प्रशिक्षण  देना  पर्याप्त
 नहों,होगा  ।  हमें  प्रबन्धकों  को  प्रशिक्षण  दने  की  आवश्यकता  है  तथा  स्वयं  श्रमिकों  में  सरक्षा  की
 भावना  पैदा  करने  की  आवद्यकता  स्वयं  श्रमिकों  को  पता  होना  चाहिए  कि  सामने  क्‍या
 खतरा  है  और  वे  निरीक्षक  तथा  प्रबन्धकों  को  बता  सकें  कि  ये  सावधानियाँ  लेने  की  जरूरतें  हैं
 ओर  ऐसा  वे  तभी  कर  सत़ते  हैं  जब  उन्हें  ठीक  प्रकार  से  प्रड्िक्षित  किया  जाये  ,  बतमान  संशोवन
 में  हमने  कहा  है  कि  प्रत्येक  श्रमिक  को  निरीक्षक  तथा  प्रबन्ध  के  ध्यान  में  णह  बात  लाने  का
 कार  होगा  कि  ये  खतरे  हैं  और  ये  उप।य  थि.ये  जाने  चाहिए  |  इस  अधिनियम  के  अन्तर्गत
 इन  सब  शक्तियों  का  ध्यान  रखा  गया  लेकिन  लतिफ  शक्तियां  देना  काफी  नहीं
 प्रशिक्षण  देने  कौ

 आवइउकता  ६  ।
 अतः  हम  न  कवर्ल  निर्ेक्षकों

 को  बल्कि  श्रमिकों  तथा  प्रबन्धकों
 को  भौ

 प्रशिक्षण
 दे  रहे  हैं  और  इस  प्र-ऊ॥  में  योजना  में  सुरक्षा  वियय  को  भी  सेंट्रल  बोईड

 भाफ  वकंस  एजुकेशन  द्वारा  एजुकेशन  अफिसरा  का  दिये  ज,ने  वाले  प्रशिक्षण  में  शामिल  किया
 द्द ओर  हमने  फैऋल्टो  आफ  दी  डी०  जी«  को  भी  सक्षम  बनाया

 द्दो  उ  न्ट्रें

 मे
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 थ्री  गिरधारी  लाल  व्यास  :  जब  राजस्थान  में  कोई  भी  एजुकेशनल  सेंटर
 नहीं  है  तो  इसका  क्या  लाभ  है  ?  कोई  भी  एजुफेशनल  सेंटर  श्रमिकों  के  लिए  नहीं  है  सिवाय  एक
 के  जो  जयपुर  में  है  :

 श्री  पी०  ए०  संगमा  :  एजुकेशनल  सेंटर  वास्तव  सेंट्रल  बोर  आफ  वक्स  एजुकेशन
 के  सम्पूर्ण  राष्ट्र  में  47  क्षेत्रीय  केन्द्र  हैं  और  अब  तक  ये  कैवल  डनके  अधिकारों  ओर  कतंद्यों  के
 बारे  में  शिक्षण  कार्यक्रम  चला  रहे  हैं  ।

 श्री  गिरधारी  लाल  ध्यात  :  मैं  राजस्थान  की  बात  फर  रहा  सिर्फ  एक  जय्पुर  में  है
 ओर  कहीं  भी  नहीं  है  ।

 क्रो  पो०  ए०  संगसा  :  यह  एक  अलग  मामला  मैं  रस  पर  अवदय  ही  गौर  करूगा  कि
 क्या  इसे  सक्षम  बनाने  की  जरूरत  है  ।  परन्तु  तथ्य  यह  है  कि  हमारे  पास  47  क्षेत्रीय  केन्द्र  हैं  और
 अब  तक  उन्होंने  इसे  एक  विषय  के  रूप  में  शुरू  नहीं  कियां  है  |  वे  केवल  उन्हें  यह  सिखा  रहे  हैं
 कि  श्रमिकों  के  अधिकार  और  कतंव्य  क्या  परन्तु  सुरक्षा  को  पाठ्यक्रम  में  सम्मिलित  नहीं  किया
 गया  था  ।  अब  हमने  सुरक्षा  को  भी  पाठ्यक्रम  में  सम्मिलित  कर  लिया  इससे  पता  चलता  है
 कि  जहां  तक  सुरक्षा  का  सम्बन्ध  है  हम  देश  कौ  आवश्यकता  के  प्रति  जागरूक  हैं  ।

 हमने  राज्य  सरकारों  +  लिए  कुछ  मार्ग  निर्देश  भौ  बनाये  हैं  तथा  हमने  सेफ्टी  एण्ड  हैल्थ
 एक्सीडेंट  रिडिक्‍्शन  एक्शन  प्रोग्राम  से  सम्बन्धित  एक  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  तैयार  किया  संक्षप  में

 यह  ए०  एच०  ए्‌०  भार०  ए०ਂ  के  नाम  से  विख्यात  भोर  इस  कार्यक्रम  को  राज्य  सरकारों
 मे  स्वीकार  लिया  है  जिसमें  हम  स्वयं  श्रमिकों  को  भी  सक्रिय  रूप  से  शामिल  कर  रहे  मुझे
 यह  बताते  हुए  खुशी  है  कि  राज्य  सरकारों  से  इस  बारे  में  अच्छा  प्रतिक्रिया  हुई  सरकार  ने  घटना
 स्थल  और  घटना  स्थल  परयेस्त  आपतकालीन  योजना  से  सम्बन्धित  मार्ग  निर्देश  भी  तंयार  किये  हैं  तथा

 झनन्‍्हें  राज्य  सरकारों  और  संघ  शासित  क्षेत्रो  द्वारा  अपनाने  के  लिए  परिच्ालित  किया  यहां  पर

 हमें  अच्छी  प्राप्त  हुई  सु*क्षात्मक  मामलों  में  जागरूकदा  लाने  के  इस  कायंक्रप
 को  शुरू  करने  के  लिए  सबस  जरूरी  था  कि  प्रत्णेक  राज्य  में  कितने  ऐसे  उद्योग  हैं  जो  श्रमिकों  के

 स्वास्थ्य  भौर  उनकी  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  खतरनाक  हमने  राज्य  सरकारों  से  अपने  राज्यों
 में  उन  भौद्योगिक  एककों  को  पता  लगाने  के  लिए  सर्पेक्षण  करन  को  कबह्दा  है  जिन्हें  वे  हमारे  द्वारा
 जारी  मार्ग  निर्देशों  के  अनुसार  खतरनाक  समभदी  हू  ।  यह  कार्य  सभी  राज्यों  ने  कर  लिया  है  ।

 होंने  उन  सभी  एककों  का  पता  लगा  लिया  है  जो  संत  रनाक  हैँ  और  हमने  उनमें  सुधार  करने  के

 लिए  पहले  ही  उपचारात्मक  उपाय  करने  श्रू  कर  दिए  हैं  ताकि  निरीक्षकों  को  भौ  मालूम  हो  कि

 उन्हें  किन  एककों  मे  जाना  है  क्योकि  उनके  पास  उनका  पता  लगाये  गए  हथोगों  की  सूचो  है  ।

 हमारे  पास  औद्योगिक  हइजीन  प्रयोगशालाओं  को  सक्षम  बनाने  हेतु  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित

 एक  है  और  यह  शुरू  भी  हो  गई  है  |  इस  योजना  में  औद्योगिक  हाइजीन  प्रयोगशालाबों
 के

 पुम्तक  तथा  रस/यन  सप्लाई  करने  का  प्रावधान  है  ।  सातवीं  योजना  में  इस  योजना

 के  लिए  कुल  परिव्यय  106  लाख  रुपए  यह  घनराशि  बहुत  बड़ी  नहीं  है  परन्तु  हमने  इसे  सिर्फ

 अभी  दारू  किया  है  भोर  यह  एक  100  प्रतिशत  कन्द्रीय  सह्दायता  प्राप्त  य/जना  होगी  ।  राज्य
 करों  को  इसमें  कुछ  नद्दी  करना  है  |  इसके  लिए  दम  छात  प्रतिशत  धनराशि  देंगे  ।  इसके
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 उन  सभी  राज्यों  तथा  संघ  शातित  क्षेत्रों  में  जहां  रसायन  उद्योग  बड़ी  संख्या  में  है  भोद्योगिक

 जीन  प्रयोगशालाओं  को  सक्षम  बनने  हेतु  हमने  यू०  एन०  डी०  पी०  परियोजना  के  सम्बन्ध  में
 करार  किया  है  |  यह  भी  एक  विशेष  कारयेक्रम  इस  यू०  एन०  डी०  पौ०  कायेक्रम  के

 हमारे  पास  विभिन्‍न  राज्यों  में  18  औद्योगिक  द्वाइजीन  प्रयोगशालायें  हैं  और  हम  इन  सबको  सक्षम

 बना  सके  हैं|  अतः  हमने  जहां  राक  सुरक्षा  का  प्रइन  है  काफी  कदम  उठाने  शुरू  कर  दिए  हैं  ।

 माननीय  सदस्य  श्री  अजय  विद्ववास  ने  डल्लेख  किया  था  कि  देश  में  दुघंटनाओं  तथा  चोट
 लगने  के  मामलों  की  सरूया  बढ़ती  जा  रही  है  ।  लेकिन  मैं  नहीं  समझता  कि  इसमें  वृद्धि  हो  रही  हे
 परन्तु  यह  निद्दिचत  हौ  घटती  बढ़ती  रही  है  स्थिति  यह  हैं  कि  971  से  ५75  के  बीच  यह  कम  ह्वोती
 रहौ  इसके  1५76  से  1978  तक  इसमें  बढ़ोत्तरी  हुई  थी  ।  1979  के  इसमें  कमी  आई
 ओर  1981  में  फिर  वृद्धि  हुई  परन्तु  1982  के  बाद  इसमें  बहुत  कमी  आई  ह  ओर  मैं  गत
 दो  वर्षों  के  आंकऱ  दे  सकता  हूं  ।  ५84  में  चोट  लगने  की  घटनाभों  की  संख्या  3,02,726  थी  ।

 985  में  यह  घटकर  2,75,126  हो  गई  ।  घातक  चोट  वाले  मामलों  की  संश्या  1984  में  824
 थी  भर  1985  में  यह  घटकर  807  हो  गई  ।  यह  संरूया  बहुत  कम  नहीं  है  ।  लेकिन  तथ्य  यह  है
 कि  इसमें  कमी  भानी  शुरू  हो  गई  है  ।  परतु  कुछ  विशिष्ट  बाते  माननीय  सदस्यों  ने  उठाई  थी  भौर  उनमें
 से  एक  भोर  दो  के  प्रति  मैं  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करना  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि
 शब्द  का  अथं-विस्तार  करना  चाहिए  क्योंकि  इसकी  परिभाषा  बहुत  ही  सीमित  है  ।
 अगर  आप  मूल  अधिनियम  में  की  परिभ  षा  को  देखें  तथा  जो  हम  संशोधन  लाए  हैं
 तथा  उसमें  इस  परिभाषा  को  देखें  तो  आप  देखेंगे  कि  हमने  को  परिभाषा  का  विस्तार
 करने  का  प्रयास  किया  है  ।  पृष्ठ  -,  पंक्ति  38  में  आप  देखेंगे  कि  वह  व्यवस्था  की  गई  है

 (1)  किसी  फर्म  या  अन्य  व्यष्टि  संगम  कौ  दशा  में  छसका  कोई  एक
 व्यष्टिक  भागीदार  या  सदस्य  अधिष्ठाता  माना  (11)  कम्पनी  की  दशा  में  निदेशकों
 में  स ेकोई  एक  अधिष्ठाता  माना

 इसी  प्रकार  हमने  दिया  है  |  दममे  की  परिभाषा  का  विस्तार  करने
 का  प्रयास  किया  है  ताकि  अहुत  लोगों  को  इस  अधिनियम  के  अन्तर्गत  लाया  जा  सके  ओर  हम  एक
 खास  व्यक्ति  के  ऊपर  जिम्मेदारी  निव्चित  कर  सके  ।

 डा०  गोरो  शंकर  राजहंस  :  एक  व्यवस्था  का  प्रइन  है  ।
 के  मामले  में  यह  जरूरी  नहीं  है  कि  वह  एक  शेयरदहोल्डर  हो  ।  एक  भाम  व्यक्ति  निदेशक  हो  सकता

 है  ओर  उस  मामले  में  भगर  बह  भाकुपायर  बन  जाता  है  तो  उद्देश्य  ही  समाप्त  हो  जाएगा  ।

 सभापति  सहोदय  :  इसमें  कोई  व्यवस्था  का  प्रदन  नहीं  है  ।

 डा०  गोरी  शांकर  राजहूंस  :  स्पष्टीकरण  के  ।

 सभापति  महोदय  :  यह  ब्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  है  ।

 झी  पो०  ए०  पूछताछ  समिति  ने  एक  भोर  सुझाव  दिया  इस  अधिनियम  को
 संबंधित  राज्य  सरकारों  द्वारा  लागू  करमा  है  ओर  जंसाकि  मैंने  केन्द्रीय  सरकार  की  बहुत  ही
 सीमित  मूमिका  है  ।  लेकिन  हममे  इस  वघेयक  म॑  भोपाल  त्रासदी  जेसी  आपतकालीन  स्थितियों  से
 निपटने  के  लिए  अपने  पास  इस  विधेयक  में  शक्ति  रखती  हमने  यह  भी  सावधानी  ली  है  कि
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 अगर  राज्य  सरकारें  उचित  प्रकार  से  कायवाई  नहीं  करती  इस  प्रकार  के  भापतकालीन  मामले
 तो  केन्द्रीय  सरकार  समस्या  को  अपने  हाथ  में  ले  लेगी  इस  प्रक्रिया  हमने  केन्द्रीय

 कार  द्वारा  एक  पूछताछ  समिति  बताने  का  प्रावधान  रखा  माननीय  सदस्यों  के  सुझाव  थे  कि  इस

 पूछताछ  समिति  को  हमें  सभौ  आवश्यक  शक्तियां  देनी  चाहिए  ।  इसे  एक  परामर्श  शक्ति  नहीं  होना
 चाहिए  मैं  नहीं  समझता  कि  किसी  भौ  पूछताछ  समिति  को  पूर्ण  शक्तियां  देना  सरकार  के  लिए  एक
 अच्छौ  ब।त  होगी  ।  पूछताछ  समिति  को  पूछताछ  करके  सरकार  को  प्रतिवेदम  प्रस्तुत  करना  है  भोर

 यह  सरकार  के  ऊपर  छोड़ना  है  कि  क्‍या  कार्यंवाई  करती  भगर  हम  पूछताछ  समिति  को  अन्तिम
 प्राधिकरण  के  रूप  में  यह  कहने  को  शक्ति  देते  हैं  कि  सरकार  यह  करे  तो  विचार  से  यह  हमारे

 उह्दं  श्य  की  पूर्ति  मह्ठी  करेगा  ।

 झी  भोवल्लभ  पाण्ग्रही  :  पूछताछ  समिति  के  उपबन्ध  के  दो  पहलू  वे  किसी

 बड़ी  दुघंटना  के  पश्चात्‌  कारखाने  का  दोरा  कर  सकते  हैं  अथवा  इससे  पूर्व  सूचना  पर  वे  दौरा  कर

 सकते  बाद  वाले  मामले  अगर  वे  किसी  गंभीर  त्रूटि  को  पाते  हैं  ओर  डसका  बे  एक  निष्कर्ष

 के  रूप  में  उल्लेख  करते  हैं  तो  उसे  लागू  करना  भनिवायं  द्वोना  चाहिए  ।  मैं  सजा  बाले  पहलू  के  बारे

 में  नहीं  कहता  ।  परन्तु  कुछ  सुरक्षा  उपबंधों  की  कमी  यह  अश  यहां  होना  चाहिए  ।

 श्री  पो०  ए०  संगमा  :  माननीय  सदस्य  ने  घारा  23  से  संबंधित  बहुत  ही  सगत  प्रइन  किया

 हे  भी  बालिका  को  8  बजे  और  साथ  7  बजे  के  बीच  के  समय  को

 कर  किसी  भौ  कारखाने  में  कार्य  तहीं  करते  दिया  जाएगा  अथवा  काय  करने  कौ  अनुमति
 नहीं  दी  जायेगी  |

 प्रइन  यह  है  कि  यह  उपबन्ध  बाल  श्रम  निषेध  एवं  विनियमन  अधिनियम  के  पारित  करने  के

 बाद  आया  है  |  अन्तर  यह  है  कि  बाल  श्रमिक  मिषेघ  एवं  बिनियमन  अधिनियम  के  अन्तगंत  हमने
 व्यक्ति  की  परिभाषा  दी  है  जो  14  बषं  कः  नहीं  हुआ  कारखाना  अधिनियम  के  अन्तगंत  बच्चे

 की  परिभाषा  में  वह  व्यक्ति  आता  है  जिसकौ  आयु  15  वर्ष  की  नहीं  हुई  अतः  केबल  एक  वर्ष

 का  अन्तर  इसी  कारण  इसका  उपबन्ध  करना  है  ।  परल्तु  मैं  चाहता  हूं  कि  हम  एक  जेसी  स्थिति

 बना  सके  ।  मैंते  यह  करने  का  प्रयास  किया  परन्तु  किसी  तरह  से  मुझे  मालूम  यह  हो  मया  है

 लेकिन  14  भौर  15  वर्षों  में  थोड़ा  सा  ही  अन्तर  मेरे  विचार  से  और  कोई  स्पष्ट  प्रदन  नहीं

 किया  गया
 मैं  आशा  करता  हूं  कि  मैंने  सभी  बातों  का  उत्तर  दे  दिया

 मैं  एक  बार  फिर  सभी  मानमीय  सदस्यों  का  धन्यवाब  करता  हूं  ।

 श्री  प्रजय  घित्वास  :  आई०  एल०  भो०  का  एक  दल  भारत  में  सुरक्षा  डपायों  की  जांच

 करने  आया  था  और  उन्ट्रींने  एक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  है  |  श्या  आप  बता  सकते  हैं  कि  उन्होंने

 प्रतिबेदन  में  क्या  कहा  है  ?

 भरी  पौ०  ए०  संगमा  :  आई०  एल०  ओ०  का  दल  नहीं  आया  ।  आई०  एल०  ओ०  ने

 भोपाल  दुर्घटना  के  बाद  एक  अध्ययन  किया  भाई०  एल०  भो०  के  दो  सदस्यों  तथा  भारत  के

 एक  सदस्य  ने  अध्ययन  किया  उन्दोंने  अपनी  सिफारिश  प्रस्तुत  कर  दी  हैं  और  विधेयक  को

 अन्तिम  रूप  देते  समय  दृमने  इन  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखा  है  ।  जंसा  मैंने  कल  यह  दो
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 वर्षों  के  क्षेत्रीय  तथा  राष्ट्रीय  स्तर  पर  सेमिनारों  एवं  बहुत  से  लेखों  के  भाघार  पर

 णाम  तैयार  किया  गया  इन  सब  चौजों  पर  विचार  करके  इसे  लाए  हैं  !  विभिन्‍म  पक्षों  द्वारा  जो

 सुझाव  ध्ये  गए  हैं  हमने  उन  सभी  सुझावों  पर  विचार  किया  है  ।

 झौ  दासोदर  पाण्डेय  :  व्यावसायिक  बीमारी  के  बारे  में  मैं  जानना  चाहता  हूं
 कि  क्‍या  विशेष  एजेंसी  जिसके  द्वारा  ब्यावसायिक  बीमारी  का  पता  लगाया  जाएगा  सभी  उपक्रमों  के

 पास  उपलब्ध  है  अगर  यह  सुनिश्चित  नहीं  किया  जाता  है  तो  क्या  मंत्री  सुनिश्चित  करेंगे  इस  प्रकार

 की  व्यवस्था  चाहे  वह  ई  एस  भाई  ह्वो  या  कोई  विशेष  एजेंसी  बहां  होगी  मो  बीमारियो  का  पता
 लगा  सके  जिससे  कि  श्रमिकों  की  मुख्य  पेशेवर  बीमारियों  से  रक्षा  की  जा  सके  ।

 पी  पो०  ए०  संगसा  :  पेशेवर  बीमारी  हमारी  ध्यान  आकर्षित  कर  रही  अभी  तक

 हमारे  पास  पेशैवर  बीमारी  को  देखने  की  सुविधा  महीं  थी  जंसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  बताया  है

 हमारे  पूरे  देश  में  ई  एस  आई  अस्पताल  है--निस्सन्देह  उनका  फंक्टरी  अधिनियमों  के  साथ  कोई

 सम्बन्ध  नहीं  है  यह  ई  एस  आई  हम  ई  एस  भाई  के  प्रत्येक  राज्य  में  एक  विशेष  अस्पताल  की
 योजना  बना  रहे  है  जिसका  काम  कैवल  पेशेवर  बीमारियों  का उपचार  करना  यह  बहुत
 कठिन  प्रस्ताव  मैं  यहां  प्रत्येक  बात  को  श्पष्ट  नहीं  कर  सकता  ।  इसमें  प्रत्येक  ब्यक्ति  कै  सहयोग
 की  आावदयफता  है  ।

 सभापति  भहोदय  :  इन  सभो  मुद्दों  को  श्रम  मंत्रालय  कौ  मांगों  पर  चर्चा  के समय  उठाया
 जा  सकता  है  |

 डा०  गोरो  शंकर  राजहस  :  मैं  केवल  यह  जानना  चाह्ृता  हूं  कि  अगर  राज्य  सरकारें  इन
 प्रावधानों  को  लागू  नहीं  करतौ  तो  केन्द्र  सरकार  पत्र  लिखने  ओर  चुप  रहने  के  सिवाय  क्या  कर
 सकती  है  ?

 झो  पी०  ए०  संगमा  ;  मेरे  विचार  से  हमारी  ओर  से  यदह्द  सोचना  उचित  महीं  है  कि  राज्य
 सरकारें  इस  पर  कभी  अमल  नहीं  करेगी  ।  वास्तव  आपकी  सूचना  के  मैं  माननीय  सदस्य
 को  बता  दं,**ਂ  )

 मेरे  पास  आपके  लिए  उत्तर  है  ।
 भआो  वो०  कृष्ण  राव  )  :  कर्नाटक  में  भी  यद्दो  चीज  हो  रहो
 श्री  पौ०ए०  संगसा  :  हमने  एक  माडल  फार्म  बनाया  है  जिसे  हमने  राज्य  सरकारों  को  भेजा

 हूँ  नो  केन्द्र  सरकार  को  बताएंगी  कि  कितने  निरीक्षण  किये  गये  हैँ,कितने  मुकदमें  चलाये  गये  हैं  और
 कितने  व्यक्तियों  को  तैयार  की  गई  हमने  एक  टीम  बनाई  है  ।  यह्‌  निगरानी  करने  का  एक
 तरीका  है  |  हम  वह  कर  रहे  मुझे  विषवास  है  कि  सब  ठीक  द्वो  रह्ा  है  |  हमें  भच्छे  परिणामों
 को  आशा  करनी  चाहिए  ।  )

 सभापति  महोदय  :  यह  पर्याप्त
 अब  प्रइन  यह  है  :

 कारखाना  1948  का  संशोधन  करने  वाले  वधेयक  पर  विचार
 किया  जाये

 प्रस्त  व  स्वीकृत  हुआ  ।
 सभापति  सहोदय  :  सदन  अब  बिधेयक  पर  खंडवार  विचार  करेगा  ।

 114



 29  1908  _._ /  “>>  जिभेशक  जारी

 न+
 खंड  2--  2  का  संशोधन )

 सभापति  महोदय  :  श्री  अजय  विद्वास  द्वारा  संशोधनों  कौ  सूचना  दो  गई  क्‍या  वह
 उन्हें  पेदा  करना  चाहते

 क्रो  ँ्रजय  बिश्यास  :  श्रीमन्‌  मैं  अपने  सशोधनों  को  पेश  करना

 चाद्दता  हूं  ।

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पुष्ठ  .,  पंक्ति  13,--
 के  पद्चात्‌  सुरक्षा  परामर्शदातायाਂ  भन्ब्र.स्थापित  किया

 पृष्ठ  2,--
 पंक्ति  19  के  पदचात  नम्नलिसित  भनन्‍्त:स्थापित  किया

 खण्ड  (1)  के  पदचात  निम्नलिखित  अन्तःस्थापित  किया  भर्थात्‌  :--
 /  इस  अधिनियम  के  किसी  उपवंध  के  संबंध  में  के  सुरक्षा

 मदंदाताओंਂ  से  वे  व्यक्ति  अभिप्रं त  हैं  जो  कमंकारों  द्वारा  गुप्त  मतदाम  द्वारा  निम्नलिखित

 अनुपात  में  निर्वाबित

 (i)  1000  या  इससे  कम  कमंकार  नियोजित  करने  वाले  कारखानों  में  प्रति  हजार
 करमेंकार  पर

 (ii)  100!  से  5000  कमंकार  तक  नियोजित  करने  वाले  कारखाने  में  प्रति  250
 कारों  पर  ओऔर

 (iii)  500:  या  अधिक  कमंकार  नियोजित  करने  वाले  कारखानों  में  प्रति  500
 कारों  पर

 इस  दातं  के  अघीन  कि  प्रत्येक  अनुभाग  या  कमंशाला  में  कम  से  कम  एक  सुरक्षा
 दाता  द्वोगा  0”  (4)

 मेरे  संशोधन  हैं  कि अगर  सरकार  अधिनियम  को  ठीक  प्रकार  क्रियान्धित  करना  चादह्दती  है
 तो  श्रमिकों  को  शामिल  करना  एक  मुख्य  आवश्यकता  में  एक  प्रावधान  है  कि
 अ्रमि  हों  को  शामिल  किया  जा  सकता  है  ।  प्रावधान  मैं  सोचता  उससे  उद्देद्य  पूरा  नहीं
 होगा  ।  दोनों  भोर  के  माननीय  सदस्यों  ने  अधिनियम  के  क्रियान्वयन  के  बारे  में  चिता  व्यक्त  की

 है  ।  दमारा  अनुभव  यह  भी  बताता  है  कि  पिछले  30  वर्षों
 से

 वास्‍्तब  में  अधिनियम  थे  लेकिन
 भसी  प्रकार  से  क्रियान्वित  नही  किया  गया  ।  सरकार  ने  केवल  सरकारी  तनत्र  को  बचाने  की  कोशिश
 को  ।  वास्तव  में  सरकारी  तंत्र  अधिनियम  के  क्रियान्बयन  के  लिए  भली  प्रकार  से  सुसज्जित  नहीं  है  ।

 यह  प्रभावी  नहीं  मेरा  प्रस्ताव  है  कि  अधिनियम  के  क्रियान्वयन  में  अगर  श्रमिकों  को
 घशामिल  नहीं  किया  जाता  है  तो  यह  अधिनियम  भी  निरथंक  सिद्ध  होगा  मेरा  प्रस्ताव  है  कि
 श्रमिक  सुरक्षा  परामशंदाता  नियुक्त  किया  जाये  श्रमिकों  के  प्रतिनिधि  को  गुप्तमतदान  के  माध्यम  से

 बुना  जाना  चाहिए  '  इस  अधिनियम  के  प्रावधान  के  अनुसार  श्रमिक  सुरक्षा  परामशंदाता  से
 प्राय  उन  व्यक्तियों  से  है  जो  श्रमिकों  द्वारा  गुप्त  मतदान  द्वारा  निम्नलिक्षित  अनुपात  में  चुना  गया
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 (2)  1070  था  छससे  कम  भ्रमिक  नियोजित  करने  वाले  कारसख्ानों  में  प्रति  एक  सौ

 श्रमिक  एक  व्यक्ति  ।

 (४)  १००0१  से  5000  छकमंकार  वियोजित  करने  वाले  कारखानों  में  प्रति  250  कमंकारों

 पर  एक  व्यक्ति

 (iii)  500'  या  इससे  अधिक  कमंकार  नियोजित  करने  वाले  कारखानों  में  प्रति  500

 करमंकारों  पर  एक  व्यक्ति  बद्दतें  कि  प्रत्येक  अनुभाग  या  दुकास  में  कम  से  कम

 एक  सुरक्षा  परामशंदाता  होना  चाहिए  अगर  इसका  गठन  होता  है  तो  प्रत्येक
 फैक्टरी  में  कमंकार  सेघ  सक्रिय  होगा  झभौर  वे  श्रमिकों  को  शामिल  करने  की
 कोशिश  करेंगे  ओर  इससे  सरकार  को  भी  अधिनियम  के  क्रियान्धयन  में  आसानी
 होगी  ।

 फैक्टरी  निरीक्षकों  के  बारे  में  यहां  तक्र  कौ  मंत्री  भी  सहमत  हो  गये  हैं  कि  वे सभी  फैक्टरियों
 का  निरीक्षण  करने  में  समर्थ  नहीं  है  कभी  कभी  वे  60  कभौ  कभी  50  प्रतिशत  और
 अमर  निरीक्षक  100  प्रतिशत  भी  निरीक्षण  करते  हैं  तो उस  दद्या  में  भी  मनिरीक्षकों  के  लिये
 संबंधित  अधिकारियों  को  ठीक  प्रकार  से  रिपोर्ट  देना  संभव  नहीं  अगर  निरीक्षक
 ओर  मालिक  के  बौच  सांठ[गांठ  है  तो  जो  रिपोर्ट  निरीक्षक  देगा  वह  ठीक  नहीं  होगी  ।  उस  रिपोर्ट
 के  झूठी  होने  की  सम्भावना  गुजरात  सिल्क  मिल  के  बारे  में  क्या  किया  गया  जब  भौ
 निरीक्षक  ने  फैक्टरी  का  दोग  किया  उसने  रिपोर्ट  दी  कि  वहां  स्वास्थ्य  को  कोई  खतरा  नहीं

 सभापत्ति  सहोबय  :  आपने  अपनी  बात  को  स्पष्ट  कर  दिया  है  ।
 झी  ह्रजय  विश्वास  :  मैं  सोचता  हूं  कि  मेरे  संशोधन  स्वीकार  किये  उससे

 नियम  के  क्रियान्वयन  में  सहायता  मिलेगी  ।
 झो  पी०  ए०  संगसा  :  इस  मामले  में  श्रमिकों  को  पूरी  तरह  से  शामिल  किया  गया  है  अगर

 हम  4।  जी  के  अधीन  विधेयक  के  को  देखें  तो  हमने  कहा  है  कि  सुरक्षा  समिति  होगी
 जिसमें  श्रमिकों  ओर  प्रबंधकों  के  बराबर-बराबर  प्रतिनिधि  होंगे  जो  श्रमिक  ओर  प्रबंधकों  के  बीच
 सहयोग  को  बढ़ाबा  देंगे,सुरक्षा  ओर  कामके  समय स्वास्थ्य का  ध्यान  केवल  अन्तर  यह  है
 कि  मैंने  समितिਂ  कह्टा  है और  माननीय  सदस्य  इसे'सु  रक्षा  परिषदਂ  कहना  चाहते  केवल
 यही  अन्तर  है  ।  इसके  अलावा  पहले  ही  खण्ड  41,  पें  प्रावधान  किया  गया  है  जिसमें  हमने
 प्रत्येक  अमिक  को  अधिकार  दिया  है  चाहे  वह  सुरक्षा  समिति  का  सदस्य  द्वो  या  न  हो  ।  वह  इस
 प्रकार  है  :

 श्रमिक  को  अधिकार

 (i)  कार्येस्थल  पर  श्रमिकों  के  स्वास्थ्य  भौर  सुरक्षा  सम्बन्धी  सूचना  नियोजकों  से
 (ii)  कारखाने  में  यथासंभव  प्रशिक्षण  पाना  या  स्वयं  को  प्रायोजित  करनाਂ  भादि

 ह

 इस  प्रावधान  में  अधिकार  न  केवल  सुरक्षा  समिति  के  सदस्य  को  दिया  गया  है  बल्कि  प्रत्येक
 श्रमिक  को  दिया  गया  अतः  माननीय  सदस्य  की  मंशा  पूरी  हो  गई  है  ।  भेरे  बिचार  से  उसमें
 किसी  संशोधन  की  ऋवद्यकता  नहीं  है  ।

 सभापति  महोदय  :  क्‍या  माननीय  सदस्य  अपने  संशोधन  वापिस  ले  रहे  हैं  या  क्‍या  वे  उन
 पर  जोर  दे  रहे  है

 ?
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 क्रो  भ्रजय  विश्वास  :  मैं  जोर  दे  रहा  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  भब  में  श्री  अजय  विध्वास  के  संशोधन  संख्या  3  ओर  4  सभा  कै
 दाम  के  लिए  रखता

 संशोधन  संख्या  3  शोर  4  सतवान  के  लिए  रखे  गये  झोर  प्रस्वोकृत  हुए  ।
 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  2  विधेयक  का  अंग  बने  ।/

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हा  ।

 खंड  2  विधेषक  में  मोड़  दिया
 खंड  3  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रष्म  यह  है  :
 खंड  4  विधेयक  का  अग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुप्ना  ।
 खंड  4  विधेयक  में  जोड़  विया

 सभापति  महोब्य  :  प्रदम  यह  है  :

 खंड  £  विधेयक  का  अग  बने  ।”
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  5  विधेषक  में  जोड़  दिया  गया  ।
 खंड  6  से  19  घिधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रइन  यह  है  :

 खंड  20  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआा  ।

 संड  20  विधेयक  में  लोड  विया  गया  ।
 खंड  21  से  29  विधेयक  सें  जोड़  दिये  गये  ।

 सभापति  महोदय  ;  अब  ख्लण्ड  30  प्रश्न  यह
 खंड  30  विधेयक  का  अग  बने  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुश्ा  ।
 खड  30  विधेयक  में  जोड़  दिया

 सभापति  महोदय  :  प्रइत  यह  है  ।

 खंड  3!  विधेयक  का  अ  ग  बने  ।
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  31  बिधेयक  में  जोड़  दिया

 खंड  32  से  46  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।
 खंड  1--  नाम  ओर

 किया  गया  संशोषन

 पृष्ठ  1,  पंक्ति  4--
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 "1986"  के  स्थान  पर

 “]987”  प्रतिस्थापित  किया  जाए  ।  (2)

 पो०  ए०
 सभापति  महोदय  :  प्रइन  यह  है  :

 खंड  1,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआा  ।

 खंड  ।,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया
 ध्धिनियमन  सूत्र

 किया  गया  संशोधन

 पृष्ठ  ।,  पक्ति  1--

 ”  के  स्थान  पर
 प्रतिस्थापित  किया  जाए  !  (1)

 पो०  ए०
 सभापति  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 अधिनियमम  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।”
 प्रस्ताव  स्वोकृत  हुह्ा  ।

 झधिनियमन  संोधित  रूप  विधेयक  सें  जोड़  दिया  गया  ।

 विदेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  «
 सभापति  महोदय  :  अब  माननीय  मंत्री  यह  प्रस्ताव  कर  सकते  हैं  कि  विधेयक  संशोधित

 रूप  में  पारित  किया  जाये  ।

 श्रौ  पो०  ए०  संगमा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :--

 संशोधन  रूप  पारित  किया  जाएਂ
 सभापति  महोदय  :  अब  श्री  शांति  घारीवाल  बोलेंगे  ।

 ]
 भो  शान्ति  घारोवाल  +  सभापति  सब  चौजों  का  जवाब  दे  दिया  मैं

 सेबर  पर  बोल गा  ।
 भो  विजय  कुमार  यादव  :  सभापति  यह  बिल  वर्कंस  कौ  सेफ्टी  और

 स्वास्थ्य  आदि  के  सम्बन्ध  में  है  भोर  सदन  में  काफौ  विस्तृत  रूप  में  चर्चा  की  गई  बिल  के
 दोड्यूल  में  लिस्ट  दी  गई  जिन-जिन  इन्हस्ट्री  पर  यह  लागू  हिन्दुस्तान  में  40  लाख
 बोड़ी  वर्कंस  जिनको  हैलथ  के  मुकाबले  में  विपरीत  परिस्थितियों  से  गुजर  कर  काम  कश्ना  पड़ता
 है  ।  इसमें  काम  करने  वाले  लोग  50  प्रतिशत  टीबी  भर  दूसरी  बौमारियों  के  क्षिकार  होते
 मैं  यह  निवेदन  करना  च'हूंगा  कि  इनको  भी  शेड्यूल  में  जोड़ा  जिससे  यह

 हैं  हू  कानून  भी  उन
 पर  लागू  हो  सके  ।
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 [  प्रनुवाद  ]
 श्री  पीौ०  ए०  संगम  :  कार्यक्रम  सीमित  है  ओर  हमने  राज्य  सरकारों  को  उन  कार्यों  को

 जो  खतरनाक  प्रतीत  होते  हैं  इस  अधिनियम  में  शामिल  करने  कौ  शक्ति  प्रदान  कर  दो  इस
 प्रकार  अधिनियम  में  पहले  ह्वी  यह  शक्षित  विद्यमान

 सभापति  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 विधेयक  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाए

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुझा  ।

 12.54  भ०्प०

 सिने-कसंकार  कल्याण  निधि  विधयक  ]

 [  प्रनुवाद  ]
 असम  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  पो०  ए०  «  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 सिने-कमंकार  कल्याण  निधि  1981  में  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ।”

 महोदय  सिने  कमंकार  कल्याण  निधि  198  के  कार्यान्वयन  के  काम  सिनेमा

 करमंकारों  से  सम्बन्धित  अस्य  दो  भधिनियमों  के  सूचना  एवं  प्रसारण  मंत्रालय  से  भ्रम
 मंत्रालय  को  दिनांक  ।  1986  के  हस्तांतरित  कर  दिया  गया  इसमें  निम्नलिखित

 सुविधाओं  को  व्यवस्था  है  :

 विष्िष्ट  सिनेमा  करमंरारों  के  कल्याण  की  प्रोन्‍्मति  के  लिए  किए  गए  उपायों  के  लिए  धन

 की  व्यवस्था  विशेष  रूप  से  --

 सिनेमा  कमंकारों  के  फायदे  के  लिए  ऐसे  कल्याणकारो  उपायों  या  सुविधाओं  के  खर्च
 को  चुकाना  जो  केम्द्रीव  सरकार  विनिदिबत  _

 निधंन  सिनेमा  कमंकारों  को  भनुदानों  या  उधारों  के  रूप  में  सहायता  की  व्यवस्था

 सिनेमा  कमंकारों  के  कल्याण  के  लिए  किसी  स्कीम  की  जो  केन्द्रीय

 कार  द्वारा  अनुमोदित  कोई  धन  मंजर  करना  ।

 इस  अधिनियम  के  उपबंधों  में  संशोधन  का  प्रस्ताव  है  ताकि  इसके  कार्यक्षेत्र  को  बढ़ाया  ज|

 सके  ओर  इसे  अधिक  प्रभावशाली  बनाया  जा  सके  '
 चूना  पत्थर  भरोर  लौह

 अयरक  आदि  के  लिए  बनाये  गये  कल्याणकारी  निधि  अधिनियमों  के  उपबन्धों  के  आभार  पर  हू
 प्रस्तावित  संशोधन  बनाए  गए  हैं  ।  प्रस्तावित  संशोधन  निम्न  प्रकार  से  है  :---

 (1)  सिनेमा  कमंकार  कल्याण  निधि  1981  की  भघारा  2  के  खंड  के
 डपखंड  (ii)  मे  वतंमान  अधिकतम  सीमा  1000  रु०  प्रति  माह  मे  बढ़ाकर  1600  ३०  प्रति
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 —

 माह  करने  के  लिए  और  जहां  ऐसा  पारिश्रमिक  किसी  एकमुइत  राक्षि  के  रूप  में  रहा  5  हजार

 हपये  की  राशि  से  बढ़ाकर  8  हजार  रुपये  करने  के  लिए  संशोध्त  करना  ।

 (2)  सिनेमा  क्ंकार  कल्याण  निधि  अधिनियम  1981  की  घारा  4  की  उपधारा  (1)
 कै  खंड  में  संशोधन  करना  ताकि  कल्याण  जिसमें  परिवार  शिक्षा  और

 सेवाएं  भी  दामिल  हैंਂ  को  एक  ऐसे  उहंध्य  के  रूप  में  दामिल  किया  जा  सके  जिसके  लिए  निधि

 का  उपयोग  किया  जा  ओर

 (3)  सिनेमा  कमंकार  कल्याण  निधि  अधिनियम  की  घारा  6  की  उपधारा  (2)  में  केन्द्रीय

 सलाहकार  समिति  के  सदस्यों  की  संख्या  पर  डचक्चतम  सीमा  को  हटाने  के  लिए  संशोधन  करना  ।

 सिनेमा-थियेटर  कमंकार  198:  झौर  कल्याण  निधि
 अधिनियमों  को  कल्याण  योजनाओं  के  अन्तगंत  मजदूरी  और  लाभों  की  रुच्चतम  सीण  1600/
 रुपये  प्रति  माह  इसलिए  1000  रुपये  की  वतंमान  उच्चतम  सीमा  को  1600  रुपये  प्रतिमाह
 करना  भौर  जहां  एक  मुइत  पारिश्रमिक  दिया  जाता  है  वद्दां  5,000  रुपये  की  वर्तमान  उच्चतम
 सीमा  को  बढ़ कर  8000  रुपये  करना  वांछमीय  है  ।

 अधिनियम  की  घारा  4  (1)  (()  में  उल्लिल्लित  उद्देष्यों  में परिवार  कल्याण  जिनमें

 परिवार  छिक्षा  और  सेवाए  शामिल  सम्मिलित  करने  का  प्रस्ताव  है  जिनके  लिए  इस
 निधि  का  उपयोग  या  जा  सकता  श्रम  कानूनों  को  जनसंख्या  नियन्त्रण  कौ  राष्ट्रीय  नौति  से
 सगंसता  के  बारे  में  वर्ष  1984  में  हुई  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  कौ  त्रिपक्षीय  गोष्ठी  को  तिफारिधों
 के  अनुसरण  में  ऐसा  किया  जा  रहा  अधिनियम  की  धारा  6  (2)  में  यह  व्यवस्था  है  कि

 सलाहकार  समिति  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नियुक्त  ग्यारह  सदस्य  होंगे  भौर  सदस्य  ऐसी
 रीति  से  चुने  जायेंगे  जो  बहित  की  जाए  |ਂ

 विभिन्‍न  श्रम  कल्याण  अधिनियमों  के  अन्तगंत  बनाई  गई  सभी  मंत्रणा  समितियों  में
 क्षीय  सिद्धांत  का  पालन  किया  जाता  है  और  सरकार  नियोकताओं  तथा  कमंचारियों  के  प्रतिनिधियों
 को  समान  सख्या  में  शामिल  किया  जाता  है  ।

 ।  सदस्यों  की  उच्चत्तम  सीमा  का  पालन  करना  व्यावहारिक  महीं  द्वोगा  और  यह
 बस्था  की  गई  है  कि  सदस्यो  की  संख्या  की  उच्चत्तम  सीमा  को  हटामे  के  लिए  अधिनियम  की  घारा
 6  (2)  में  संशोधन  किया

 मुझे  विश्वास  है  कि  विधेयक  में  प्रस्तावित  संशोधनों  द्वारा  अधिनियम  के  प्रशासन  में  सुधार
 करने  में  सहायता  मिलेगी  ।  इन  शब्दों  के  साथ  में  त्रिधेयक  को  सदन  के  विचाराथं  प्रस्तुत  करता

 ]
 क्री  द्यास  लाल  यादव  :  सभापति  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन

 करता  हूं  ।
 वास्तव  में  जो  मूल  विधेयक  1981  में  लाया  गया  था  और  उसके  साथ  ही  सिने  वेल्फेयर

 फंड  जो  सन्निमा  में  काम  क़रते  उनकी  सहायता  करने  के  लिए  ये  विधेयक  लाए  गये  ये
 भोर  वे  पारित  हुए  और  लागू  हुए  ।  अभी  जो  वर्तमान  विधेयक  में  सीलिग  बढ़ाई  जा  रही  में
 सममभता  उसका  सभी  स्वागत  जिस  प्रकार  से  मूल्यों  में  बद्धि

 बृद्धि  हुई  उसी  प्रकार  से  लोगों
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 को  मिलने  वाले  वेतनों  में  और  सुविधाओं  में  भी  वृद्धि  हुई  इसलिए  जो  कम  सीलिग  को  सीमा
 रखी  गई  उससे  वास्तव  में  बहुत  लोगों  को  लाभ  नहीं  मिल  सकता  था  ।  इसलिए  मैं  समभता  हूं
 कि  यह  उचित  द्वी  हुआ  कि  उसकी  वृद्धि  की  जा  रही  सनिमा  उद्योग  से  संबंधित  हमारे
 देश  में  समझता  हूं  कुल  मिलाकर  लगभग  “

 हजार  बकंसं  जो  उसके  उत्पादन  वितरण
 में  और  प्रदर्शन  में  सम्मिलित  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  आप  अपना  भाषण  मध्यारह  भोजन  के  पदचात  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 1.00  स्०  प०

 तत्पचात  लोकसभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  2  बजे  म०  प०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई

 2.04  म०  प०

 भध्याह्न  भोजन  के  पश्चात  लोकसभा  2.04  स०  प०  पर  पुनः  समवेत  हुई  ।
 रद  बिधे  पीठासोन  हुए  ।)

 सिने-कर्मकार  कल्याण  निधि  विधेयक

 ]
 सभापति  भहोदय  :  श्री  दयामलाल  यादव  ।

 ]
 झो  द्यास  लाल  याटव  :  सभापति  मैं  कह  रहा  था  कि  सिनेमा  उद्योग  में

 लगभग  चार  लाख  कमंचारी  काम  में  लगे  हुए  इस  उद्योग  में  वितरण  और  प्रदर्शन  ये

 तीन  काम  होते  हैं  ।  इस  प्रकार  से  ये  लोग  वहां  इन  तीनों  कामों  में  लगे  हुए  हैं  ।

 इन  कमंचारियों  मैं  स ेलपमभग  60  फौसदी  कमंचारी  प्रदर्शन  के  कार्य  में  लगे  हुए  यानी

 जो  सिनेमा  घर  जो  फिल्मों  को  दिखाते  उनको  दिखाने  का  इन्तजाम  करते  उस  काम  में

 लगे  हुए  इत्पादन  ओर  वितरण  के  काम  में  केबल  40  प्रतिशत  कमंचारी  लगे  हुए  यह  जो

 विधेयक  बकसे  वेल्फेअर  फण्ड  थिधेयकਂ  है  जिस  पर  कि  बिचार  किया  जा  रहा
 है  यह  उन  कमंचारियों  पर  लागू  होता  है  जो  दफ्तरों  में  काम  करत  प्रदर्शन  में  लगे  हुए  हैं  और
 सिनेमा  जगत  में  जिनक्री  रूयाति  जिनको  आम  जनता  जानती  ये  वहौ  हैं  जो  सिनेमा  बनाते

 और  कलाकार  उत्पादन  में  लगे  हुए  कई  प्रकार  के  काम  कर  रहे  प्रदंन  का  पर्दे

 पर  ओर  पढें  के  पीछे  काम  करते  दफ्तरों  में  करते  भागनाइजेशम  का  काम  करते  ये  वे
 लोग  जिनको  सब  जानते  हैं  ।  मूल  विधेयक  उत्तादन  में  लगे  हुए  कर्मचारियों  के  लिए  यह्द
 विधेयक  उनको  सहूलियत  देता  उनकौ  सेवा  शर्तों  में  मदद  करता  उनको  होने  बाली

 नाइयों  में  सहायता  करता  यह  सराहनीय  इसमें  कोई  भी  व्यक्ति  आपत्ति  नहीं  कर  सकता

 इसलिए  जब  ये  दोनों  विधेयक  सन्‌  198  में  पास  किए  गए  तब  दोनों  सदनों  में  इसका  जोरदार

 समर्थन  हुआ  था  और  इस  विधेयक  के  मुताबिक  जहां  से  सहायता  दी  जाती  है  अधिनियम  के

 वह  था  सिने  वकंस  वेलफंयर  रुस  ,  झो  एनट  1981  में  पास  किया  उसमें  यहू  प्रावधान
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 था  कि  सिनेमा  से  एक  सेस  इकट्ठा  किया  बह  एक  निधि  में  जमा  होगा  वह  पंसा
 चारियों  की  सहायता  के  लिए  खर्च  उनकी  विभिम्न  आवश्यकताओं  के  जो  विपन्न

 बूढ़े  भौर  अमहाय  हो  लेकिन  दुख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  वह  कानन  सितम्बर

 1981  में  दोनों  कानून  एक  साथ  बने  थे  और  आज  तक  वह  कानून  कार्यान्वित  नहीं
 किया  उस  कानून  के  तहत  एक  तो  सेस  इकटठा  नहीं  हुआ  और  जो  हुआ  6

 साल  में  वह  नगण्य  सा  मुझे  पता  चला  है  ओोर  मन्त्री  जी  उत्तर  देते  हुए  स्थिति  के

 बारे  में  लेकिन  मुझे  जो  जानकारी  है  कि  सेस  से  केवल  22  लाख  रुपया  एकत्रित
 किया  गया  ओर  गांधी  फिल्‍म  जो  बनाईं  उसमे  एक  करोड़  रुपए  की  आमदनी  हुई  वह  रुपया
 भी  इस  फण्ड  में  रखा  गया  है  ।  इस  तरह  से  कानन  के  मातहत  22  लाख  रुपया  इकट्ठा  किया  गया
 भौर  वह  भौ  विर्ता  त  नहीं  किया  गया  और  करते  भी  तो  22  लाख  रुपए  से  कितने  व्यक्तियों  की
 भनक्नाई  हो  सकती  कितनों  कौ  सहायता  की  जा  सकती  थी  कितने  लोगों  को  मदद  मिलती  ।
 मैं  समझता  हूं  कि  यह  सूचना  भौर  प्रमारण  मंत्रालय  का  एकदम  निकम्मापन  है  ।  मंत्री  महोदय  ने
 जिस  महुत्वाकांक्षा  से  सदन  में  बात  कही  थी  ओर  विधेयक  लाए  जो  भाशाएं  देदा  के  अ  दर  पैदा
 कौ  सिनेमा  कमंचारियों  के  अंदर  पंदा  की  उनके  अ  दर  जो  उद्वंग  असंतोष  उसको

 दूर  करने  की  कोशिश  की  वह  सब  कुछ  पड़ा  रह  गया  कारपेट  के  उस  तरफ  कोई  ध्यान

 महीं  दिया  इस  तरह  के  लोगों  कर्ंचारियों  ओर  मजदूरों  की  भलाई  का  कानून  बन

 कुछ  धन  एकत्रित  भी  किया  लेकिन  उसका  भी  ठौक  से  वितरण  नहीं  हो  उपयोग  नहीं
 हो  सका  ।  मान्यबर  इससे  बढ़कर  कोई  चिता  की  क्‍या  बात  होगी  ।  मैं  इस  संबंध  में  मंत्री  जी  से
 जानना  चाहूंगा  कि  क्या  कारण  थेਂ  जिसकी  वजह  से  सेस  इकट्ठा  बहीं  किया  गया  और  अधिनियम
 कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  |  मेरे  रूथाल  से  उस  अधिनियम  के  मातहत  जो  नियम  भर  उपनियम
 बनने  चाहिए  वे  भी  नहीं  6  वर्ष  तक  कुछ  नहीं  हुआ  ।  यह  खुशी  की  बात  है  कि  अब  यह्‌
 के  से  सूचभा  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  से  हुटाकर  श्रम  में  दे  दिया  गया  जो  अ्रमिकों
 की  भलाई  भौर  उनके  विकास  में  दिलचस्पी  लेता  क्योंकि  सूचना  ओर  प्रसारण  मत्रालय  के  पास
 पहले  ही  बहुत  काम  उनके  पास  रेडियो  टी  वी  अखबार  वाले  विज्ञापन  वाले
 कला-प्रदक्श न  वह  उनमें  ब्यस्त  रहता  उसे  कहां  यह  फुरसत  थी  कि  वह  इस  काम  को  ।
 इसीलिए  मुर्भ  लगता  है  कि  बे  इसके  ऊहर  सो  उनको  थिता  खत्म  हो  गईं  और  अब  श्रम
 विभाग  इसको  देख  रहा  है  |  मुझे  खुशी  है  कि  हमारे  नौजवान  मिन्न  इसके  मंत्रौ  श्रम  विभाग
 जिस  प्रकार  से  अन्य  मजदूरों  की  भलाई  के  व  यंक्रमों  उनके  बेलफेयर  को  देखता  इस  काम
 को  भी  देखेगा  और  बड़ी  चुस्ती  फे  साथ  इन  दोनों  अधिनियमों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  जो

 उप-नियम  बनने  व  हिए  वह  उनको  लागू  उनकी  मशौनरी  को  चस्त
 बनायेगा  ताकि  सेस  इकट्ठा  हो  ओर  ठीक  ढंग  से  इसका  उपयोग  हो  सर  ।  दूसरी  बात  मैं  यह  कहना
 भाहता  था  कि  चालौस  प्रतिशत  के  लिए  यहू  अधिनियम  बना  साठ  प्रतिशत  जो  लोग  एक्जी -
 बिश्म  में  श्रदर्शन  में  हें  उनके  लिए  इस  कानन  में  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गई  मैं  समझता

 उस  तरफ  भी  विभाग  का  ध्यान  जाना  चाहिए  और  उन  लोगों  के  वेतन  और  उनकी
 छपलब्धियों  को  चिता  को  जानी  चाहिए  उन  द्वालत  बहुत  अच्छी  नहीं  दयनीय  है  क्योंकि  वे
 कमंच।री  कुछ  स्थाई  हैं  भोर  कुछ  गद्दी  एक-एक  यूनिट  में  एक-एक  सिनेमा  घर  में  थोड़े-योड़े
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 कर्मचारी  होते  हैं  ।  पच्चौस-तीस  कर्मचारी  द्वोते  ज्यादा  नहीं  होते  हैं  दूर-दूर  शहरों  गंदे
 में  भौर  कस्बों  में  बहुत  से  टूरिंग  टाकीज  उनमें  भी  इस  तरह  से  वे  संगठित  नहीं  पोड़ा
 बहुत  संगठन  लेकिन  भधिक  नहीं  है  इसलिए  उरकी  देखभाल  करने  का  कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।
 डत  पर  न  तो  इ०  एस०  प्रोविडेण्ट  फण्ड  और  पेन्शन  की  स्कौम  लागू  होती  है  और  न
 उनको  ग्रेच्युटी  ही  शिलती  इसके  लिए  मैंने  दो-तीन  पत्र  श्रम  मंत्री  जी  को  लिखे  थे  |  हाल  ही
 में  उत्तर  प्रदेश  सिनेमा  कर्ंचारी  संघ  का  एक  प्रतिवेदन  मंत्री  जी  के  पास  भेजा  भेकिन  अभी
 छसका  कोई  उत्तर  नहीं  आया  में  चाहूंगा  कि  उन  राप्ठ  प्रतिशत  कमंचारियों  की  तरफ  सरकार
 की  दृष्टि  जानी  चाहिए  |  उनके  लिए  समुचित  व्यवस्था  होनी  चाहिए  |  जब  आप  सेस  इकट्ठा  कर

 रहे  हैं  तो उस  संस  का  एक  भाग  उन  फर्पंच'रियों  को  जाना  चाहिए  जो  सिनेमा  दिखाने  में  लगे  हुए
 सिनेमा  उत्पादन  करना  आवदयक  टत्पादन  होकर  क्‍या  जब  उसको  दिखाने  की

 ध्यवस्था  नहीं  होगी  ।  जब  सबका  सहयोग  होगा  तब  यह  छइृदयोग  ओर  इससे  शोगों  को

 लाभ  होगा  ।  इस  उत्पादन  से  सरकार  को  भी  बहुत  आमदनी  राज्य  सरकार  को  भी  आदमनी

 मंत्री  जी  यहां  एक  बात  कह  सकते  हैं  कि  उम  पर  राज्य  सरकार  टंकक्‍्स  लगाती  है  क्योंकि  झुगके

 कार्य  क्षेत्र  में  भआाता  लेकिन  श्रमिकों  के  कल्याण  की  बात  भारत  सरकार  भी  कर  सकतो  है  ।

 वहू  कंररेंट  लिस्ट  में  उसको  आप  कर  सकते  वे  लफेयर  स्कीम  को  चला  सकते  जब

 सिनेमा  उद्योग  के  एक  अ्य  में  लग  हुए  कमंचारियों  के  बारे  में  इतना  अच्छा  विधेयक  लाए  हैं  तो

 मैं  समझता  हूं  कि  पूरे  सिनेमा  उद॒योग  में  शुरू  स ेभत  तक  जो  कमंचारी  लगे  उनके

 उनके  उनकी  बेतन  उपलब्धियों  भोर  उनके  जीवन-यापन  की  ओर  भी  आपका  घ्यान

 जाना  मुझे  विश्वास  है  कि  मंत्री  जौ  इस  सबंध  में  वचार  करेंगे  भौर  उस  पर  कोई

 कार्यवाही  करेंगे  ।  सिनेमा  में  बहुत  अ'क्षण  हमारे  जीवन  को  बहुत  प्रभावित  करता

 अन्य  भाषाओं  की  भी  फिल्में  लेकिन  की  फिल्म  लोगों  के  जीवन  को  प्रभावित  करने  के

 लिए  एक  बहुत  ही  जबदंस्त  साधन  जितने  लोग  सिनेमा  में  एक्टिंग  करते  उनसे  कम

 महत्वपूर्ण  परदे  के  पीछे  काम  करने  वाले  भौ  नहीं  हैं  |  पाएवं  गायक  भी  उनमें  एक  पादव  गायिका

 लता  मंगेशकर  हैं  जिनको  परदे  a.  पीछे  रहते  हुए  चालीस  बरस  हो  गए  हैं  ।  वह  हमारे  देश
 की  गौरव  निधि  हैं  ।  सिनेमा  के  जो  कलाकार  वे  सिनेमा  में  ही  नहीं  बल्कि  जीवन  के  दूसरे
 क्षेत्रों  में  भी  जा  रहे  भभी  सुनील  दत्त  अपने  देश  के  एक  भाग  में  जहां  अशांति  वहां  शांति
 व्यवस्था  करमे  के  लिए  शांति  मार्च  कर  रहे  हैं  ओर  बम्बई  से  अमृतसर  जा  रहे  भाज  वे  हमारे
 दिल्‍ली  नगर  में  आए  हुए  तो  ऐसे  लोग  करते  हैं  ।  यह  सही  है  कि  राजनीतिक  इतिहास  बनाते

 हैं  ।  लेकिन  बहुत  से  राजनीतिक  और  दूसरे  लोग  सिनेमा  में  ऐतिहासिक  रोल  भी  अदा  करते  हैं  ।
 कई  नेता  राजनीति  में  भटकते-भटकते  अन्त  में  सिनेमा  के  एक्टर  बन  गए  ।  हमारे  यहां  एक  ऐसे
 नेता  थे  जो  अब  मही  रहे  हैं  ।  अगर  कोई  पहलवान  भी  है  तो  वह  भौ  वहां  जाकर  अभिनेता  बन
 गए  मैं  समझता  हू  इस  विधेयक  की  परिधि  जो  पेशेवर  कलाकार  हैं  छन  पर  हो  बल्कि
 ऐसे  लोगों  पर  भी  असर  डालती  है  जो  दूसरे  क्षेत्रों  स ेआकर  फिल्‍म  अभिनेता  बन  रहे  हैं  और  लाखों
 लोगों  के  दिलों  को  प्रभावित  करते  लेकिन  वह  बहुत  समय  तक  काम  करते  हैं  ।  थोड़े  दिन  उन
 की  चमक-दमक  रहती  अन्ततोगत्वा  उमकी  दुर्गति  दी  होती  है  !  बहुत  कम  लोग  हैं  जो  सम्पन्न

 होते  लेकिन  अधिकांश  कमंचारी  अस्थाई  होते  हैं  वह  एक  काम  में  ही  लमे  रहते  हैं
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 रफरऊ
 और  काम  खत्म  द्वोने  के बाद  चले  जाते  हैं  ।  इसलिए  उन  लोगों  के  स्वास्थ्य  का  ध्यान  उनके

 घेलफेपर  का  ध्यान  रश्ता  जाना  चाहिए  ।  आपने  परिवार  कल्याण  की  बात  कही  यह  सही
 की  भी  आपने  बात  कही  इस  पर  आपको  विशेष  बल  चाहिए  कि  जो  सिनैमा

 बारी  हैं  बच्चों  कै  लिए  विशेष  रूप  है  शिक्षा  देनी  आप  उनको  वजीफा  दें  ताकि  वह्द
 विक्षित  होकर  आगे  चलकर  अपनी  जीविका  चला  सके  एक  हजार  रुपए  से  बढ़ाकर  आपने  सौलह
 सौ  रुपये  पांच  हजार  रुपये  से  बढ़ाकर  आठ  हजार  रुपये  आज  की  बढ़ती  हुई
 गाई  को  देखते  हुए  एह  कम  है  |  आज  भी  जो  ठेके  पर  काम  करते  हो  सकता  हैं  उनको  ज्यादा
 मिलता  लेंकिन  सरकार  इसको  यदि  लचीला  बताती  जिससे  समय  पर  इसमें  परिवतंन  किया
 जा  सके  तो  ज्यादा  सही  रहता  ।  लेकिन  आपने  जो  किया  है  उसके  लिए  मैं  आपको  बधाई  देता  हूं  ।

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  जो सलाहकार  समिति  बनानी  पता  नहीं  वह  बनी  है  या
 लेकिन  यह  टचित  है  कि  जो  सलाहकार  समितियां  बनती  हैं  उन्हीं  के  स्तर  पर  इसको  रखा  है
 ताकि  सभी  का  प्रतिनिधित्व  उसमें  हो  सके  ।  जो  अस्थाई  कमंचारी  केजुअल  हैं  या  ठेके  पर  काम
 करते  हैं  उनके  प्रतिनिधियों  को  सरकार  ऐसी  सलाहकार  समितियों  में  रखे  जिससे  उनके  दुःख-दर्द
 कौ  कथा  रर्कार  के  पहुंच  और  सरकार  ह्वारा  उसका  निराकरण  किया  जा  सके  ।

 मापने  सेस  इकट्ठा  करने  की  बात  कौ  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  आज
 घरों  के  स्थाम  पर  विडियो  पालेस  बनते  जा  रहे  इनकी  सिनेमा  पर  चढ़ाई  हो
 रही  आप  कितना  सेस  इससे  इकट्ठा  करेंगे  ?  जो  विडियो  पालंस  चलते  जो
 फिल्म  वहां  जाती  सिनेमाघरों  में  नहीं  लाती  ओर  देए्ा  के  हर  नगर  में  दिंडियो  पालसं
 का  फैलाव  हो  रहा  उनकी  संख्या  बढ़ती  जा  रही  है  इसके  कारण  सिमेमा  की  चोरी  भी  बढ़ती
 जा  रह  इसको  रोकने  कौ  जरूरत  है  ।  क्‍या  वहां  से  भी  भाप  सेस  इकट्ठा  कर  सकंगे  ।  जो
 फिल्म  उद्योग  में  उत्पादन  में  लगे  हैं  या  वितरण  में  लगे  हैं  वह  तो  रहेंगे  ही  ।  इसलिए  आपको
 इस  सम्बन्ध  में  सोचना  चाहिए  कि  कंसे  सेस  इकट्ठा  करें  ताकि  इन  वीडियो  पालंसं  से  इनका  कुछ
 घन  भा  सके  जिससे  जो  सिमेमा  कमंचारी  छट  गये  हैं  उनको  भी  इस  विधेयक  की  परिधि  में  लाया
 जा  सके  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  विधेयक  की  परिधि  में  केवल  उत्पादन  से  सम्बस्धित  सिनेमा
 कर्मरचा  यों  को  ही  न  रख  बल्कि  इसके  प्रदर्शन  में  जो  सम्मिलित  कमंचारी  हैं  उनको  भी
 इसमें  शरीक  किया  तब  जाकर  पूरे  तौर  पर  सिनेमा  कमंचारियों  का  कल्थाण  द्वो  सकेगा  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेश्क  का  पुरजोर  समर्थन  करता  हूं  ।
 प्रो०  निर्मेला  कुमा  )  शक्तावंत  :  माननीय  सभापति  सिने  वर्क

 वेलफेयर  फण्ड  बिल  लाया  गया  है  उसका  समथंन  करती  हूं  ।  निदिचत  तौर  पर  हमें  हमारी  स्वर्गीय
 नेता  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  »  यह  शब्द  याद  भा,जाते  हैं  जयतेਂ  ।  अर्थात  हर  क्षेत्र  में  जो
 श्रमिक  ये  करते  हैं  उनकी  तरफ  आपका  ध्यान  गया  है  खासकर  सिने  जगत  में  काम  करने  वाले
 श्रमिक  असंगठित  तरफ  आपका  सबसे  पहले  ध्यान  1981  में  गया  और  आप  उनके  कल्याण
 के  लिए  इस  सबन  में  एक  बिल  उस  बिल  के  जरिए  सेस  लगाकर  भ्ापने  एक  वैल्फेयर  फण्ड
 बनाया  और  कुछ  पेंसा  इकट्ठा  किया  ।  उस  पैसे  को  आप  सिने  जगत  के  श्रमिकों  के  कल्याण  पर
 क्षच्र  यह  स्वागत--ोग्य  कदम  है  ।  परन्तु  जैसा  यहां  पर  अभी  यादवनी  ने  अ  पने  अब
 तक  जितना  फंड  एकत्रित  किया  झदि  मैं  कहूं  कि  वह  समुद्र  में  एक  बूंद  के  समान  है  तो  उसमें
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 ते कोई  अतिद्योक्तित  नहीं  हैं  क्योंकि  आप  अब  तक  सिर्फ  22  लाख  रुपया  ही  एकत्रित  कर  पाये

 दूसरी  और  सिने  जगत  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों  की  संख्या  लगभग  4  लाख  है  जो  बहुत
 असंगठित  हैं  ।  उनकी  इतनी  बड़ी  संख्या  कै  लिए  यह  राशि  बहुत  नगण्य  है  ।

 इसमें  कोई  दो  राय  नहीं  है  कि  भाज  के  जमाने  में  सिनेमा  ऐसा  प्रचार  और

 प्रसार  का  सशक्त  माध्यम  बन  गया  है  जिसकौ  बजहू  से  सांरे  देशा  के  लोगों  के  विलो-दिमाग  पर
 अमिट  छाप  छोड़ी  जा  सकती  है  ।  मैं  इस  को  तुलना  डस  उफनती  हुई  नदौ  से  करना  चाहती
 जिसको  यदि  बिना  »नियन्त्रित  तरीके  से  बहने  बिया  जाए  तो  उससे  निश्चित  तौर  पर

 जन-घन  कौ  व्यापक  हानि  होगी  ।  डसी  उफनती  हुईं  नदी  को  यदि  बांध  विद्युत  डंम  बना

 कर  या  कोई  सिंचाई  के  जरिए  बांध  दिया  जाए  तो  वहू  मानब-कल्याण  के  लिए  बहुत
 योगी  सिद्ध  हो  सकती  है  ।  बिल्कुल  वेसौ  ही  स्थिति  हमारे  सिनेमा  जगत  oi  है  ।  यदि  उसको
 अनियंत्रित  रहने  दिया  जाए  तो  सारे  देश  के  नवयुत्रकों  ओर  लोगों  को  गलत  रास्ते  पर  ले  जा
 सकता  है  परन्तु  यदि  उसे  नियंत्रित  बर  दिया  जाये  तो  उससे  राष्ट्रीय  एकता  भौर  अखंडता  में

 महान  योगदान  मिल  सकता  है  ।

 इस  छद्योग  में  लगे  कर्मचारियों  की  दुदेशा  किसी  से  छिपी  हुई  नहीं  सबं-विदित

 है  ।  इस  उद्योग  में  वे  ब्यक्ति  लगे  होते  हैं  जो  वाद्य  यम्त्र  अथवा  लेखनी  के
 धनी  होते  हैं  परन्तु  उनको  कोई  संगठन  न  होने  के  असंगठित  होने  के  बहुत  दुर्देशा
 है  उन्हें  किसी  प्रकार  की  सुविधायें  नहीं  मिलती  जबकि  वे  दिन-रात  मेहनत  करते  रहते  मैं
 तो  यहां  तक  कहूंगी  कि  छनकी  भूख  और  आहें  सिनेमा  के  ग्लैमर  के  पीछे  छिपकर  रह  जाती  हैं  और
 आम  लोगों  को  उसका  पता  नहीं  चल  पाता  कि  उनका  वास्तविक  जीबन  किन  कठिन  परिस्थितियों
 में  बीतता  यदि  आप  इस  वेल्फेयर  फण्ड  के  जरिये  उनकी  कुछ  सहायता  कर  सक  तो  वह
 मिश्चित  तरीके  से  कल्याणकारी  काय्य  होगा  |  स्थिति  तो  यह  है  कि  उनके  ऊपर  श्रम  वेजेज  भी

 लागू  नहों  उसकी  भी  स्पष्ट  अवहेलना  होती  है  ।  भाज  यदि  कोई  कथा  फिल्‍म  बनती  है  तो

 इन्हीं  श्रमिकों  के  कंधों  पर  बनती  है  परन्तु  होता  यह  है  कि  उससे  जो  भी  बंसा  एकत्रित  होता  है  उसे

 डायरैक्टर  या  सुपर-स्टप्र  ही  दबा  जाते  हैं  ।  वे  उस  पैसे  पर  सांप  की  तरह  कुण्डली  मार

 कर  बैठ  जाते  हैं  और  गरीब  श्रमिक  बस  आहें  ही  भरते  रह  जाते  भूख  ओर  प्यास  से  उनकी

 परेशानियां  निरन्तर  बढ़ती  ही  जातो  न  उनके  रहन-सहन  की  रुचित  व्यवस्था  ओर  म  उनकी

 बच्चों  की  पढ़ाई  का  उचित  प्रबन्ध  ।  स्वास्थ्य  की  दृष्टि  से  भी  उनको  सदा  उपेक्षा  की  जातौ  रही

 है  ।  इस  शोर  आपका  ध्यान  भौ  नहीं  जाता  ।  इसलिए  मैं  माननीय  श्रममंत्री  जी  से  निवेदन  करूंगी

 कि  आप  इनके  लिए  सिने  इन्हयोरेंस  स्कीम  लागू  कीजिए  ताकि  उनके  और  जीवन-स्तर

 में  कुछ  सुधार  लाया  जा  सके  ।  आपने  वल्फेयर  फण्ड  के  अधीन  जितना  पैसा  एकत्रित  किया

 उसके  अतिरिक्त  अस्य  प्रकार  से  आप  इनकी  अधिक  से  अधिक  सहायता  की  व्यवस्था  कीजिए  ।

 सिने  जगत  में  कई  महिला  श्रमिक  भी  हैं  भोर  उनकी  दु्देशा  का  बखान  करते  हुए  दिल

 दहुल  आता  है  ।  उनकी  स्थिति  बहुत  ही  खराब  है  ।
 उनको

 किसो  प्रकार  की  सुविधा  प्राप्त  नहीं

 होती  ।  उनके  साथ  अभद्र  व्यवहार  किया  जाता  उन्हें  किसी  तरह  की  मेटरनिटो  लीव  भी  नहीं
 दो  जाती  छनकी  किसी  से  छिपी  हुईं  नहीं  है  ।  न  इनके  लिए  क्रंच  आदि  की  व्यवस्था  है  गहां पु Qt  SI  के
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 वे  अपने  दुधमुह्दे  बच्चों  को  छोड़कर  अपनौ  कला  की  साधना  निश्चिन्तता  से  कर  सर्के  ।  इसलिए  मेरा

 करत  अ्ड्री  ही  ह  कहर #  कि  अकार  आप्रते  अन्य  व्यवसाय  कै  श्रमिकों  के  कल्याण  के  म्िए

 इन्श्यो रेंस  स्कीम  लागू  की  उनके  लिए  कई  प्रकार  की  कानूनी  व्यवस्थाएं  उसी  प्रकार  सिने

 कर्ंचारियों  और  स्लासकर  सिनेमा  जगत  में  काम  करने  वाली  महिला  श्रमिकों  के  कल्पाण  और  द्वित
 की  ओर  भी  भापका  ध्यान  जाना  कई  बार  ये  अस्थाई  कर्मचारी  होते  हैं  इसलिए  जब

 मंटनिंटी  की  अवस्थः  होती  दो  उनको  किसी  प्रकार  की  छूट्टी  नहीं  मिलती  है  ओर  न  द्वी  अन्य

 किसी  प्रकार  की  सुविधा  मिलती  है  .  इसलिए  आपका  जो  ये  वेलफंयर  फण्ड  इसके  माध्यम  से

 ऐसी  महिलाओं  के  लिए  उचित  व्यवस्था  होनो  चाहिए  ।

 आपने  केन्द्रीय  सिने  सलाहकार  मण्डल  में  जो  10  व्यक्ति  थ ेउनको  असीमित-कर  दिया  है
 या  घटा  दिया  है  या  बढ़ा  दिया  है  यह  मालूम  नहीं  होता  इसलिए  इनकी  संक्ष्या  निद्दिचत  करें
 और  इसमें  नियोजक  और  अन्य  कमंचारी  तो  होंगे  इनके  साथ  ही  साथ  मान्यवर  इसमें  मेरा

 कहना  है  कि  शिक्षा  शास्त्री  ओर  मनोवेज्ञानिकों  को  भी  आप  इसमें  मनोनीत  ताकि  सद्दी
 मायने  में  हन  श्रमिकों  का  ध्यान  रखा  जा  सके  ।

 मेरा  यह  भी  सुझाव  है  कि  इस  सिने  सलाहकार  मण्डल  को  पूरी  तरह  सं  अधिकार  होना
 चाहिए  सेंसर  बोर्ड  पर  नियंत्रण  रक्षे  का  ।  आज  जो  सिनेमा  सेंसर  बोड  उसमें  ऐसी  फिल्मों
 को  स्वीकृति  दे  दी  जाती  है  जो  कि  आभातंकवाद  भौर  अपराध  जंसी  प्रव॒ृत्तियों  को  फंलाती  हैं  और

 युवकों  को  गुमराह  करती  भापने  सिने  सलाहुक।र  मण्डल  द्वारा  जिसमें  कदस्य  कई  विद्वान
 होंगे,भनके  माध्यम  से  चेक  एण्ड  बेलेंस  आप  इस  सेंसर  बोर्ड  पर  रख  सकेंगे  ।  इस  प्रकार  से  जो  यह्‌
 सेंसरबोड  है  यह  चंक  करने  का  सबसे  अच्छा  माध्यम  ह्वोगा  ।  .

 निवेदन  करना  चाहूंगी  कि  हमारे  सिने  वर्कश्नं  को  सेफ्की  की  भी  कोई  व्यवस्था  नहीं
 इसलिए  सिने  वकंसं  सेफ्टी  कौंसतिल  वनाई  जानी  चाहिए  कई  ऐसे  सिनेमा  वर्कंस  हैं  वे  ऐसी
 कठिन  परिस्थितियों  में  काम  करते  हैं  जिनकी  दुघंटनाओं  में  म॒त्यु  हो  जाती  जो  सजे-बजे
 कलाकार  पर्दे  पर  दिल्लटे  उनके  पीछे  काम  करने  व,ले  कई  लोग  होते  हैं  ।  डुप्लीकेट  होते  वे
 भर  जाते  हैं  ।  कब  किस  प्रकार  से  उनके  परिवार  की  बया  हलत  इन  सब  बातों
 को  भोर  कोई  भी  देखने  वाला  नहीं  होता  है  ।  इसलिए  हमें  इस  कौंसिल  के  माध्यम  से  इस  सबकी
 व्यवस्था  करनी  इसी  प्रकार  से  यदि  किसी  सिने  वकर  को  किसी  दुघंटना  में  मृत्यु  हो
 जाती  ह  तो  उसके  परिवार  को  पेंशन  भी  इस  कौं।सल  ओर  फण्ड  के  माध्यम  से  मिल  सके  ।  उनके
 बेलफेयर  कौ  भी  इस  प्रकार  से  कोई  योजना  बनाई  जानी  चाहिए  ।

 जो  सिने  कलाकार  अपने  जमाने  में  बहुत  ही  प्रसिद्ध  रहे  होते  हैं  भौर  जब  वे  वद्ध
 हो  भाते  हैं  तो उनकी  ओर  कोई  देखने  वाला  नहीं  होता  है  और  उनकी  ध्थिति  बहुत  खराब  हो
 जातो  है  ।  इसलिए  उनको  बचाने  के  लिए  उनके  कल्याण  के  लिए  इस  वेलफंयर  कण्ड  में  से  कुछ न  कुछ  ब्यवस्था  करनी  चाहिए  ।

 हमारी  एक  कल्याणकारी  सरकार  है  ।  इसलिए  हमें  इन  सिने  कर्मचारियों को  ओर  ख्लास  ध्य,न  देकर  एक  टहृदद  कानून  इस  रूदन  मे  लाकर  पेश  करना  चाहिए  ताकि  उनके ल्याण  की
 थोजनायें  बन  सके  भौर  उनका  कल्पाण  और  उनकी  कैंछ  सहायता  हम  कर  सके  ।।

 ख्र
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 अन्त  मैं  कहना  चाहूंगी  कि  हमारै  सिने  सांसद  भाई  सुनील  दत्त  जी  पद  यात्रा  कर  रहे

 इस  प्रकार  से  उन्होंने  एक  बहुत  अच्छा  उदाहरण  पैदल-यात्रा  करके  पेश  किया  मैं  इम  तो

 अपनी  ओर  से  शुभकामनाए  देती  हूं  भोर  ईदवर  से  प्राथंना  करती  हूं  कि  उनकी  महा-श्ांति  यात्रा

 सफल  हो  और  पंजाब  में  भातंकवाद  का  जो  ताण्डब  हो  रह्दा  उसको  रोकने  हम  सफल  हो

 सकंगे  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  मत्री  जी  जो  बिल  यहां  लाए  उसका  स्वागत  करती  हूं  ।

 [  प्रनुवाव  ]
 डा०  सुथीर  राय  :  समापति  विधेयक  में  विरोध  करने  कौ  कोई  बात

 नहीं  परन्तु  हम  समभते  हैं  कि  सरकार  श्रमिकों  के  कल्याण  के  लिए  दिश्वावटी  प्रेम  दर्शाती
 बषं  1981  में  अधिनियम  पारित  किया  गया  या  परन्तु  सरकार  मे  सिने-+मंकारो  के  कल्याण  के

 लिए  बहुत  कम  काय॑  किया  है  ।  उपकर  के  रूप  में  केवल  2-  लाख  रुपये  एकत्रित  किए  गए  है  भोर

 हम  यह  नहीं  जानते  कि  छस  अल्परादि  से  4  लाक्ष  सिनेमा  श्रमिकों  को  क्‍या  लाभ  होगा  ।  ज॑ंसा  कि

 उल्लेख  किया  गया  है  देश  में  4  लाख  सिमे  कमंकार  हैं  ।

 केवल  40  प्रतिशत  श्रमिक  उत्पादन  में  लगे  हुए  हँ  जबकि  60  प्रतिशत  श्रमिक  प्रदर्शन

 भोर  वितरण  कायं  में  लगे  हुए  हैं  ।  विशेष  रूप  से  जो  श्रमिक  सिनेभा  हालों  में  लगे  हुए  दें  ।
 रूप  से  जो  श्रमिक  सिनेमा  ह्वालों  में  लगे  हुए  उनकी  स्थिति  दयनीय  उन्हें  पर्याप्त  मजदूरी
 नहीं  उनकी  नौकरी  की  कोई  सुरक्षा  नहीं  है  भोर  बुढ़ापे  में  उन्हें  कंगालों  को  तरह  रहना
 पड़ता  इसलिए  सरकार  को  प्रदर्शन  और  वितरण  काय॑  में  लशे  इन  60%  श्रमिकों  को  भी
 सिने  कमंकारों  में  छामिल  करना  चाहिए  ।  केवल  यही  नहीं  सिनेमा  उद्याग  आजकल  गदरे  संकट  में

 वीडियो  टेलिविजन  से  प्रतिस्पर्धा  ओर  राज्य-स  रकारों  द्वारा  लगाए  गए  उच्च  करों  ने
 उद्योग  को  संकट  में  डाल  दिया  है  ।  यद्यपि  उद्योग  में  कई  सोकरोज्  रुपया  लगा  हुआ  है  परन्तु
 गरीब  सिनेमा  श्रमिकों  को  कोई  लाभ  नहीं  मिलता  |  कुछ  सिनेमा  कलाकार  करोड़पति  हैं  जो
 समाख  में  बहुत  प्रभावशाली  ब्यक्ति  हैं  परन्तु  जहां  तक  श्रमिकों  का  संबंध  है  उनमें  से  अधिकतर
 असंगठित  हैं  सरकार  डनके  बारे  में  मूकदर्शंक  कौ  मूमिका  अदा  कर  रही

 इसलिए  मैं  माननीय  श्रम  मंत्री  से  प्रस्त।वित  बिघेयक  के  उपबंधों  को  कार्यान्वित  करने  का

 अगसुरोघ  करूंगा  क्योकि  सूचना  भौर  प्रसारण  मंत्रालय  ने  मामला  उनके  ऊपर  टाल  दिया  है  ।

 अन्त  मैं  माननीय  मंत्री  को  यह  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  कि  इस  अधिनियम  का  पालन
 किया  इसका  उल्लंघन  नहीं  किया  जाना

 भी  गिरधारी  लाल  व्यास  :  सभापति  सिने-वर्क री  बेलफेयर  फंड
 1987  का  मैं  समर्थन  करता  हूं  ।

 नननीय  मंत्री  जी  द्वारा  सेक्शन  2  में  किये  गये  अमैंडमैंट  के  सम्बन्ध  में  खासतौर  से  मुझे
 निवेदन  करना  भापको  याद  होगा  कि  पहले  !000  रुपये  तक  एने  बाले  मजदूर  के  लिए
 आउने  वैलफेयर  फंड  मुकरंर  किया  चाहे  वह  वर्कर  माइका  का  कोल  का  सैंड-स्टोन  का
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 हो  या  डोलामाइट  का  हो  ।  इस  1000  रुपये  तक  पाने  वाले  मजदूर  की  डेफिनिशन  को  वेलफेयर

 फंड  के  लिए  झापने  1600  छझूपये  में  तददौल  किएए  ५  आपको  झ्एत  होगा  कि  आपने  जितने

 फेयर  फंड्रन  बनाये  जितने  आपके  पब्लिक  संत़टर  में  काम  करने  वाले  कमंचारी  उन  सबकी

 बेजेज  जिस  तरह  से  इन  4,  5  सालों  में  बढ़े  उसमें  यह  1600  रुपये  कौ  उस

 मजदूर  के  लिए  जिस  पर  आप  वेलफेयर  फड  लागू  बहुत  कम  पड़ती  अभो  और  यादव

 जी  ने  भी  इस  बात  का  जिक्र  किया  और  मैं  भी  यही  निवेदन  करना  चाहता  हुं  कि  यह  1600  रु०

 भाज  के  समय  में  उपयुक्त  नहीं  इसको  बढ़ाया  जाना  चाहिए  ।

 जेसे  अभौ  वजट  जब  आया  उसमें  भी  हमने  बताया  था  कि  इनकम  टेक्स  में  छूट  की

 लिमिट  जो  18,000  ,000  उसके  बजाय  इसे  25,000  रुपये  कर  दिया  लेकिन  चू  कि  लांग
 टर्मं  फिजकल  पालिसी  भारत  सरकार  ने  एडाप्ट  कर  लौ  इसलिए  सरकार  उसमें  कोई  तरमीम

 नहीं  करना  इसलिए  इस  सुमाव  को  उन्होंने  स्द्रीकार  नहीं  वरना  उन्होंने
 इस  बात  को  निदिचत  तरीके  से  माना  है  कि  फो्ं-पे-कमीशन  की  रिकर्मैंडशन्ज  से  या  दूसरे  तरीकों
 से  पब्लिक  सेक्टर  में  जो  वेजेज  में  बढ़ोत्तरी  हुई  है  उससे  यह  600  रुपये  की  डेफिनिशन  या

 जिसके  आधार  पर  मजदूर  के  लिए  वेलफेयर  फंड  साग्‌  वह  थोड़ी  पड़ती  इस
 लिए  मेरा  मिवेदन  है  कि  आप  इस  पर  पुनः  विचार  करें  ओर  इस  सम्बन्ध  में  एक  नया  बिल  लायें
 जिससे  इसकौ  लिमिट  1600  रुपये  के  बजाय  2,000  रुपये  हो  सके  ।  ताकि  दो  हार  पाने  वाले
 जितने  भी  मजदूर  हैं  डन  पर  यहू  कानून  लागू  किया  जा  सके  ओर  बेलफेयर  फंड  के  जो  फायदे
 हैं  वह  इन  लोगों  को  प्राप्त  हो  सके  ।  इसलिए  मेरा  सबसे  पहले  यही  निवेदन  है  कि  आप  इसको
 1600  को  बजाय  2000  कर  दें  |  इससे  निश्चित  तरीके  से  मजदूरों  को  लाभ  होगा  और  ज्यादा
 राहत  मिलेगी  ।

 इसी  तरह  आपने  दूसरी  तरफ  को  बढ़ा  कर  पांच  हजार  से  आठ  हजार  किया
 भआापने  लम्प-सम्प  एमाऊंट  आठ  हजार  रुपये  रखा  है  इसके  लिए  भेरा  सुझाव  है  आप  इसको  बढ़ा
 कर  10  हजार  रुपये  इससे  ढेली  वेजिस  ओर  रेगुलर  काम  करने  वाले  दोमों  मजदूरों  का
 ही  फायदा  होगा  ।

 [  प्नुवाद  ]
 कमंचारी  के  कल्याण  की  किसी  स्कीम  की  सह्ायताथ  जो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 अनुमोदित  कोई  घन  मन्जूर  करमा  ।”

 स्ले  ब्यादा  मषछा  हो  दी
 वाइड  स्कोप  रक्ला  अगर  आप  इसको  थोडा  और  संशोधित  कर

 [  प्रनुवाद  ]
 अब  आपने  इसमें  निम्नलिखित  संशोधन  कर  दिया

 अधिनियम  की  उपधारा  (1)  के  खण्ड  में  के  कल्याण  कीਂ  दब्दों *  पदचात  “  जसर्क  अन्तगत  रब कल्याण  नि  शि श  गौर  सव
 0]  पद्दथ  5  के  जे  ।  १९  |  प्‌  | रव  (॥  एएਂ  ण  परिवार रवार  १;  है  क्षा  अ  भी  हैं

 डा
 सर  ए  भर

 हैं  शब्द स्थापित  दिए  जाए
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 भापने  सिर्फ  3-4  बातों  के  लिए  ही  इस  फंड  को  एलाट  करके  इस  बिल  को  सीमित  कर

 दिया  इसलिए  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हुं  कि  इसमें  ओर  भी  बहुत  सारी  ब्यवस्थायें  होनी

 चाहिए  जिससे  इस  फंड  का  उपयोग  किया  जा  सके  ।  वह  व्यवस्थायें  जैसे

 ड्रिकिंग  वाटर  की  ह'ऊणिग  और  अस्य  प्रकार  की  जो  प्राबलम्स  हैं  उनको  उसमें  शामिल
 करना  चाहिए  ।  मैं  ऐसा  समझता  हूं  कि  उनका  पहले  जो  स्कोप  था  वह  काफौ  सम्बा-चोड़ा
 उसके  द्वारा  किसी  भी  योजना  ओर  प्रोजक्ट  के  जरिये  से  इन  मजदूरों  को  लाभ  पहुंचाया  जा  सकता

 लेकिन  भब  इसमें  केवल  2-3  चीजों  को  ही  शामिल  किया  आपने  इसमें  खास  तोर  से

 फंमिली  प्लैगिन  को  शामिल  किया  है  |  फैमिली  वेलफेयर  डिपार्टमेंट  अलग  से  बना  हुआ  है  तो  इसको
 डसमें  शामिल  करने  की  क्या  आवद्यकता  थी  ।  मैं  ऐसा  समझता  हूं  कि  इसका  इससे  कोई  ताल्लुक
 नहीं  है  ।  जब  गवनंमेंट  आफ  इडिया  और  स्टेट  गवर्नमेंट  हेल्‍थ  डिपार्टमेंट  के  जरिए  से  इस  व्यवस्था
 को  संचालित  करती  है  तो  ऐसी  द्वालत  में  वह  व्यवस्थायें  संकुचित  हो  जाएगी  और  उनकी  भलाईं
 की  एक्टीविटीज  को  सीमित  कर  दिया  जायेगा  ।  इस  कारण  इस  व्यवस्था  को  पहले  की  तरह  ही
 रखना  चाहिए  ।  जैसा  कि  मैंने  पहले  भी  सुझाव  दिया  है  कि  इसमें  पीमे  का  पानी  भर
 मेडिकल  सुविधाओं  को  जोड़ा  जाये  ।  इससे  वक्स  को  बहुत  लाभ  द्वोगा  ।

 क्लाज  4  सैक्शन  6  में  भापने  बोर्ड  के  मेम्बरों  की  संस्था  1]  कर  दी  है  भोर  कहा  है  कि

 जैसे  सेंट्रल  गवरनमेंट  निष्चित  करेगी  व॑सी  ही  व्यवस्था  द्वोगी  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  आप  इसमें  ज्यादा

 से  ज्यादा  लोगों  को  रखें  जिससे  सिनें  बरस  को  ज्यादा  से  ज्यादा  लाभ  मिल  सके  |  अगर  बोडं  में

 ज्यादा  से  ज्यादा  प्रतिनिधि  बायेंगे  तो  बह  बो्ं  को  छनके  लाभ  पहुंचाने  के अधिक  से  अधिक  सूकाव
 दे  सकेंगे  ।  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  की  बहुत  अधिक  आवद्यकतਂ  है  ।

 अब  तक  इन  कार्यों  को  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  चलाता  था  ।  लेकिन  अब  यह  सेबर

 डिपार्टमेंट  के  सुपुर्दं  कर  दिया  गया  मैं  ऐसा  समभता  हूं  कि  लेबर  डिपार्टमेंट  ब्यवस्था  को
 ज्यादा  अच्छी  तरह  से  चला  सकती  इसमे  पहले  अब  तक  इन  वर्कंसं  के  ऊपर  एक  कोडी  भी
 श्चं  नहीं  की  गई  थौ  ओर  उनको  किसी  प्रकार  का  लाभ  नहीं  मिला  मगर  आने  वाले  समय
 में  मैं  समझ्नता  हूं  कि  आप  अच्छे  तरीके  से  इस  सेस  को  इकट्ठा  कर  के  इन  बकरे  की  बेलफेयर

 ऐक्टिबिटीज  को  ज्यादा  से  ज्यादा  चलाएंगे  ताकि  इन  की  व्यवस्था  ठीक  तरीके  से  चल  सके  ।  यह्‌
 व्यवस्था  निश्चित  तरीके  से  करने  की  आवदयकता  है  ।

 एक  सुकाव  कई  माननीय  सदस्यों  ने  दिया  भौर  मैं  भी  उस  के  ऊपर  जोर  देना  चाहता
 केबल  प्रोडक्शन  में  काम  करने  बाले  लोगों  के  ऊपर  आप  ने  इस  सेस  को  लागू  किया  ।  इस  में  जो

 डिस्ट्रीव्यूटिंग  एजेंसौ  हैं  या  जो  पिक्चस  थो  करने  सिनेमा  में  काम  करने  वाले  मजदूर  हैं  उनके
 ऊपर  इस  कानून  को  लागू  नहीं  किया  जिस  की  बजह  से  उन  लोगों  को  कोई  लाभ  नहीं  मिलेगा
 और  सब  से  ज्यादा  खराब  हालत  उन  लोगों  की  हो  है  ।  आप  ने  देखा  होगा  सिनेमा  के  अन्दर

 रेरी  लोगों  को  रखा  नाता  है  और  वह  भौ  पार्ट  दो  दो  तीन  तीन  घंटे  या  चार  चार  घटे
 के  लिए  रखा  जाता  फर्स्ट  संकेंड  शो  मिला  कर  6  घंटे  का  काम  होता  है  तो  6  घंटे  के  लिए

 नियुक्त  किया  जाता  कहीं  सो  कहीं  डेढ़  सौ  कहीं  2  सो  रुपया  एलावेंस
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 दिया  जाता  है  और  उन  की  हालत  बड़ी  खस्ता  तो  इस  प्रकार  से  इन  लोगों  को  अगर  इस  परब्यू
 में  लाया  जाएगा  और  उन  को  भी  उस  प्रकार  की  फंसिलिटीज  उपलब्ध  करायी  जाए गी  तो  निश्चित

 तरीके  से  इन  की  जो  बदतर  हालत  है  उस  में  सुधार  द्वोगा  ।  वे  परमानेंट  भी  नहीं  हैं  ओर  उन  को

 पूरे  वकिंग  अवर्सं  काम  भी  नहीं  इन  को  पूरी  पे  भी  «हीं  किसी  प्रकार  की  कीई

 व्यवस्था  उनके  लिए  नहीं  है  ।  इसलिए  इस  प्रकार  के  मजदूरों  को  इस  में  द्ामिल  किया  जाएगा  तो

 निदिचत  रूप  से  वे  इससे  लाभान्वित  होंगे  और  काफी  बड़ी  तादाद  में  लोग  इस  से  फायदा  उठा

 सकेंगे  ।  इसलिए  इस  तरीके  की  व्यवस्था  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 कुछ  दिम  पहले  मैं  म ेएक  सुझाव  दिया  था  आप  के  यहां  पर  कई  वेलफंयर  फण्ड  हैं  जेसे  माइका
 लेवर  वेलफंयर  फंड  डोलोमाइट  का  सेंड  स्टोन  वेलफेयर  फंड  है  लेकिन  कुछ  आइ८म्स  ऐसे  हैं
 जिनके  सम्बन्ध  में  अभी  तक  कोई  बेलफंयर  फंड  नहीं  है  ।  मैंने  दो  तीन  साल  पहले  सुकाव  दिया  था  ।
 तब  भगवत  भा  आज्षाद  यहां  पर  श्रम  मंत्री  उन्होंने  यह  आाइवासन  दिया  था  कि  सोप  स्टोन  के
 संबंध  में  लेवर  वेलफेयर  फण्ड  स्थापित  किया  जाएगा  |  लेकिन  इस  के  ऊपर  अब  तक  किसी  प्रकार
 की  कोई  कार्यवाही  नहीं  हुई  ।  तो  मैं  श्रम  मंत्री  जी  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  इस
 में  काम  करने  बाले  जो  मजदूर  हैं  उन  को  बहुत  सारी  तकलीफें  हैं  ।  जिस  प्रकार  से  फंक्ट्री  ऐक्ट  का

 कानून  भाप  लाए  और  उस  में  हैजडंस  टाइप  के  काम  में  लगे  हुए  लोगों  के  लिए  आपने  प्रावधान
 है  वेसी  ही  व्यवस्था  इसमें  भी  इस  में  काम  करने  वाले  लोगों  को  टी०वी०  हो  जाती

 उनके  फंफड़े  खराब  हो  जाते  कई  प्रकार  की  बीमारियां  उनको  हो  जाती  हैं  ।  उसके  बाद  भी  उन
 के  लिए  न  कोई  इलाज  की  ब्यवस्था  है  न  अन्य  फंसिलिटोज  का  कोई  प्रावधान  है  ।  इसलिए  ये  सोप
 स्टोन  के  जो  वकेसं  इस  देश  में  जितने  भी  सोप  स्टोन  में  काम  करने  वाले  लोग  हैं  ये  अपने  देश
 के  लिए  घन  इकट्ठा  क*ने  वाले  लोग  यह  सारा  का  सारा  सोप  स्टोन  एक्सपोर्ट  होता  है  भौर
 उस  से  फौरन  एक्सचेंज  आप  पंदा  करते  इस  से  हमार  देश  को  बहुत  बड़ा  लाभ  हिन्दुस्तान  में
 खास  तोर  से  मेरे  निले  में  दतना  बढ़िया  सोप  स्टोन  होता  है  जो  दुनिया  मे  सब  से  बेहतरीन
 लिटी  का  माना  जाता  तो  इस  व्यवस्था  को  इसके  अन्दर  भी  गू  किया  जय  तो  इस  से  इसमें
 काम  करने  बाले  लोग  भी  लाभान्वित  होंगे  ।  आप  जब  जवाब  देंगे  तो  मैं  आशा  करता  हूं  कि  आप
 सोप  स्टोन  वेलफेयर  फण्ड  स्थापित  करने  के  लिए  निश्चित  तरीके  से  आइवासन  देंगे  और  इन  गरीब
 मजदूरों  को  राहत  दिलाने  बी  कोशिश  करेगे  ,  इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  में  इस  विल  का  समर्थन  करता  हूँ  ।

 भ्रों  वो०  एस०  क्ृष्ण  प्रय्यर  :  सभापति  मैं  इस  सशोधी
 विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  ।  मैंने  सोचा  कि  जहां  तक  सिनेमा  कमंचारियों  का  संबंध  हे  युवा  एवं  |
 उत्साही  मत्री  एक  व्यापक  विधान  कै  साथ  आएंगे  ।  मुझे  अत्यन्त  खेद  है  कि  सिनेमा  कर्मचारियों  की

 अब  भौ  वह्दो  है  जो  मूल  अधिनियम  में  भनेक  माननीय  सदस्य  पहले  ही  अपनी  राय
 ब्यक्त  कर  चुके  हैं  ।  कर्मच;रिश्यों  प्रें  उन  सभी  कर्मचारियों  को  शामिल  करना  चाहिए  जो
 सिनेमा  उद्योग  में  लगे  हुए  £  |  आपने  केवल  उनका  उल्लेख  फ़िया  है  जो  चलचित्र  उत्पादन  में  लगे
 हुए  लेकिन  अपने  उनको  पूर्णदया  छोड़  दिया  है  जो  वितरण  एवं  प्रदर्शन  कार  में  लगे  हुए  हैं  ।
 भरह  बहुत  भावद्यक  है  ।  मजदूर  संघों  के  लिए  साम,नन्‍्य  कानन  बने  5:  सामान्य  श्रम
 बलल्‍्याण  उपाय  भी  लेकिन  जब  आप  सिनेमा  कर्मचारियों  के  कल्याण  लिए  एक  अलग
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 विधेयक  लाये  हैं  तो  भापको  सिनेमा  कमंचारिथों  की  परिभाषा  में  संशोधन  करने  के  लिए  भी
 गैेचना  चाहिए  ।

 पिछले  दो  या  तीन  दिनों  से  यह  जानने  के  लिए  कि  अभी  तक  आपने
 कितना  खर्च  किया  इससे  संबंधित  आंकड़े  प्राप्त  करने  के  जोरदार  प्रयास  कर  रहा  हूं  ।  क्‍या
 माननीय  मंत्री  अपने  उत्तर  में  विस्तार  से  यह  बताएंगे  कि  कितना  सतत  किया  जा  चुका  है  !  क्‍या

 यह  अधिनियम  लागू  किया  भी  गया  है  ?  आपके  इसे  लागू  नहीं  किया  इस
 बात  को  लगभग  छह  वर्ष  द्वो  गए  हैं  जब  अधिनियम  का  कानून  बना  अभी  तक  इसने  समस्या
 को  छुआ  भी  नहीं  है  ।

 मुझे  याद  आता  है  कि  भाषके  द्वारा  ह्वाल  ही  मे  दिये  गये  वक्‍तब्यों  में  से  एक  में  आपने  कहा
 था  कि  आप  सिनेसा  कमंचारियों  क ेलिए  आब।स  योजनः  तैयार  करने  जा  रदे  हैं  ।  आप  छात्रवृत्ति
 देने  जा  रहे  आपने  यह  मी  कद्दा  कि  इसके  लिए  आप  ऋण  देंगे  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह
 जानना  चाहू गा  कि  इस  राशि  में  से  कितने  मकामों  का  निर्माण  किया  गया  ?  आपने  कितनी

 वृत्तियां  आपने  कितनी  सहायता  देदा  के  सिनेमा  कर्मचारियों  को  दी  ?  ये  सब  आंकड़े  आवृदयक

 दुभग्यवश  मैं  इन्हें  पुस्तकालय  से  प्राप्त  नहीं  कर सका  ।  एक  अन्य  विधेयक  पर  बोलते  समय
 अनेक  माननीय  सदस्यों  ने  श्रम  कल्याण  अधिनियम  को  लागू  करने  के  बारे  में  अपनी  आशंका  ग्यक्त
 की  थी  ।  मैं  याद  करता  हू  कि  कर्नाटर  राज्य  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  तुरन्त  एक  मजदूर  नेता

 जो  बाद  में  श्रम  मंत्री  बने  ।  एक  सन्न  में  उन्होंने  लगभग  40  श्रम  कानून  पारित  प्रो०
 रंगा  उन्हें  जानते  होंगे--श्री  के  ०  टी०  भाष्यम्‌  अय्यंगर--कर्नाटक  जो  उस  समय  मंसूर  राज्य

 कहा  जाता  वह  श्रम  आन्दोलन  के  संस्थापक  एक  सत्र  में  40  कानून  अधिनियम  हुए  ।

 एक  भी  अधिनियम  लागू  नहीं  किया  गया  क्यो  कि  बहुत  जल्दी  वे  भी  गुजर  गये  ।

 निस्संदेह  हमने  अस्तिल  भारतीय  अधिनियम  प्राप्त  किया  ।  यह  एक  अलग  कहानी  है  ।

 हमें  यह*कहने  में  अत्यन्त  खेद  है  कि  इस  अधिनियम  का  भी  बैेंसा  ही  अन्त  हो  रहा  यह  मैं
 आपके  मुझ्ष  से  देख  सकता  हूं  ।  इसे  उच्चितरूप  से  लागू  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 इस  मौके  पर  मैं  एक  या  दो  सुझाव  देना  चाहूंगा  ।  परिभाषा  के  बारे  मैं  आइवस्त  हूं  कि
 भआप  इस  परिभाषा  के  विस्तार  हेतु  कदम  उठा  रहे  हैं  जिससे  सभी  कमंचारियों  का  ध्यान  रखा  जा
 सके  ।  लेकिन  इन  कमंचारियों  की  पहचान  आप  कंसे  करंगे  ?  आप  कया  कदम  उठाने  जा  रहे  हैं  ?
 क्या  आपने  कल्याण  अधिकारी  तथा  ऐसे  अन्य  अधिकारियों  की  नियुक्ति  की  है  ?  यदि

 तो  इस  क्षण  इनमें  से  कितने  हमारे  देश  में  हैं  ?  ये  आंकड़े  अत्यन्त  आवश्यक  हैं  ।  यह  संकेत  भी
 अत्यन्त  आवध्यक  हे  ।

 एक  अलग  उपकर  सामान्य  मनुष्य  सरकार--राज्य  सरकार  या  केन्द्रीय
 सरकार  के  कोष  में  बहुत  अन्दान  करता  आठ  रुपये  वाले  टिकट  में  लगभग  पांच  रुपए
 रंजन  कर  में  चले  जाते  यह  लगभग  सभी  राज्यों  में  ६  ।  कुछ  राज्यों  में  यह  अधिक  है  ।  बिक्री
 कर  तथा  अन्य  कर  भो  है  ।  यह  सारा  धन  सरकार  द्वारा  लिया  मायेगा  ।  इत्क  अतिरिक्त  यहां  एक
 विशद्येष  उपकर  है  ।  इसका  किसी  भी  कमंचारो  को  क्या  मिलता  है  ?  यह  नगण्य  मुझे  यह  कहना
 चाहिए  कि  यह  कल्याण  राशि  कवल  एक  आान्ति  द्वी  यह  किसी  कमंचारी  को  सहायता  बिल्कुल
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 नहीं  पहुंचा  रहौ  है  इससे  भी  अधिक  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  कोई  विधान  बनाते
 समय  इस  कल्याण  राशि  को  ध्यान  रखा  जाता  भापकी  परिभाषा  के  अनुसार  सिमेमा  कर्मचारी

 बहू  व्यक्ति  है  भो  उत्पादन  कार्य  में  संलग्त  है
 ।”

 यह  परिभाषा  है  जो  आपके  द्वारा  दी  गई

 व्यक्ति  कौ  सुरक्षा  कै  बारे  में  कया  है  ?  अनेक  सिनेमा  कमंचारी  एक  स्थान  से  दूसरा  स्थान

 बदलते  रहते  हैं  ।  महाराष्ट्र  में  कया  घटित  हुआ  जब  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  कर  लगाने  के  कारण

 सभी  कमंचारियों  द्वारा  हड़ताल  की  गई  थी  ?  सिनेमा  कमंचारी  अत्यधिक  पीड़ित  हुए
 '  छनके

 भूखे  मरते  की  नोबत  आ  सकती  थी  ।  लेकिन  अन्ततोगत्वा  कुछ  समझौता  किया  गया  ।  सौभाग्यवश
 किसी  ने  हस्तक्ष  प  किया  ओर  कुछ  कार्य  किया  गया  ।  सिनेमा  कमंचारियों  के  लिए  चाहे  वे  उत्पादन
 में  या  प्रदर्शन  में  या  वितरण  काय॑  में  लगे  कोई  सुरक्षा  नहीं  मजदूर  सघों  के  लिए  सामान्य

 कानून  यह  सुनिद्दितत  करने  के  लिए  कि  स्निनेमा  कमंचारियों  को  सुरक्षा  की  गारण्टी  दी  गई
 आपको  डनकी  विशेष  चिन्ता  करनी  चाहिए  ।

 झाप  अपना  जाल  भी  काफौ  फंला  चुके  आपको  इस  राष्णि  में  से  परिवार  कल्याण  कार्य
 तथा  शिक्षा  के  लिए  अधिक  देना  भाहते  हैं  मैं  स्वागत  करता  हूं  ।  लेकिन  इन  कमंचारियों  के
 लिए  भविष्य  निधि  की  व्यवस्था  नहीं  की  क्‍या  में  सही  हूं  ?  उनके  पास  भविष्य-निधि

 बिल्कुल  नहीं  है  ।
 सिनेमा  थियेटरों  में  लगे  कमंच।रियों  को  छोड़कर  हेष  लोगों  के  लिए  भविष्य-निधि  की

 सुविधा  बिल्कुल  नहीं  मूल  अधिनियम  पर  संशोधी  विधेयक  का  समर्थन  करते
 समय  मुझे  यह  कहना  है  कि  यह  एक  अच्छा  विधान  है  ओर  मैं  इसका  स्वागत  करता  हूਂ  क्‍योंकि

 रुपए  की  कौमत  कम  हो  चुकौ  इसके  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करूंगा
 कि  वह  सुनिष्ितत  करे  कि  कल्याण  का  अथे  ब्यापक  कल्याण  दो  ।  यह्‌  प्रतोकात्मक  कल्याण  नहीं
 होना  यदि  आप  इसको  संरक्षित  करना  चाहते  हैं  तो  मैं  माननीय  मंत्री  स  वुहदद  विधेयक
 कै  साथ  आगे  आने  तथा  यह  सुनिश्चित  करने  का  अनुरोध  करूंगा  कि  सिनेमा  कमंचारियों  की  भली
 भांति  देख-रेख  की  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  कौ  सराहूना  करता  हू  ।

 डा०  गोरी  शंकर  रालहंस  :  सभापति  मुझे  दो-तीन  बातें  कहनी
 माननीय  मंत्री  जी  ढ्वारा  जो  बिल  प्रस्तुत  किया  गया  उसमें  सिनेमा  वककंसं  के  वेलफेयथर

 के  बारे  में  चर्चा  की  गई  ।  सिनेमा  का  संसार  एक  बहुत  ही  जगमगाता  संसार
 वह  दुनिया  एक  बड़ी  रंगीन  दुनिया  है  भोर  हर  आदमी  उस  दुनिया  में  जाना  चाहता
 सेकिम  वहां  को  रंगीनी  केवल  एक-बो  प्रतिशत  लोगों  के  लिए  बाकी  लोगों
 के  लिए  वहां  घोर  निराशा  पूरे  देश  से  हजारों-लाखों  कौ  संख्या  में  नोजवान  बम्बई  की  तरफ
 भागते  यह  सोचकर  कि  वे  भी  एक  दिन  उस  रगीनी  का  एक  अंग  बन  जायेंगे  ।  लेकिन  उनके  हाथ
 में  कुछ  नहीं  लगता  है  भोर  वे  एक्स्ट्रा  बनकर  रह  जाते  कभी-कभी  तो  उनको  महद्दीनों-बरसों
 इन्तजार  करने  के  बाद  भी  एक्स्ट्रा  नहीं  बन  पाते

 सिनेमा  के  बारे  मेंਂ  जिनको  थोड़ी  बहुत  ख़बर  वे  जानते  हैं  कि  वह  दुनिया  कैज्युभल  वर्कंस
 के  बल  पर

 चलदो  हैं  भोर  वहां  तो  परमानेंट  नाम  की  कोई  चीज  हो  नहीं  मैंने  कई  देश  के  प्रसिद्ध
 दे
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 प्रोड्यूसरों  स ेबात  की  एक्टरों  से  बात  की  डायरेब्टरों  से  बात  की  वे  आपस  में  चाहे
 जितना  भौ  वे  चाहे  करोड़ों  रुपए  लेकिन  वे  एक  बात  हमेशा  कहेंगे  कि  हम  तो  लुट

 हम  बर्बाद  हो  गये  ।  हमारे  पास  तो  कुछ  पैसा  नहीं  है  ।  एक  बात  तो  वे  हमेशा  कहेंगे  कि  हम
 परमानेंट  किसी  को  कंसे  रस्त  सकते  क्योंकि  हमारी  फिल्म  या  नहीं  हमें  प॑सा
 मिलेगा  या  नहीं  यह  कौन  कह  सकता  हमने  सारा  पैसा  हघार  लेकर  लगाया  हुआ
 इसलिछ  हम  किसी  का  परमानेंट  हैडेक  क्‍यों  मोल  वे  इतनी  खूबसूरतो  से  कन्विस  कर  देंगे  कि
 आपके  पास  कोई  जवाब  नहीं  रह  जायेगा  ।  मैंने  इस  देश  के  बहुत  बड़े-बड़े  प्रोड्यूसतरों  से  बात  कौ

 उन्होंने  कहा  कि  मामूली-मामूली  इन्डस्ट्री  लगाने  के  लिए  बेक  लोन  देता  भाप  पार्लियामेंट  में
 है  सरकार  को  बाध्य  कीजिये  कि  हमारौ  इन्हस्ट्री  में  भी  लोन  जिससे  हम  फिल्म  बना  उससे
 जब  इनकम  होगी  तो  फिर  हम  सरकार  को  पैसा  वापिस  कर  दंगे  कि  वह  पेसा  सरकार  को  कभी  भी
 वापिस  नहीं  होगा  ।  मैं  सभी  लोगों  की  बात  नहीं  करता  श्यादातर  लोगों  का  वापिस  नहीं
 सिनेमा  कौ  दुनिया  बहुत  अन्धकारमय  दुनिया  है  ।  उसमें  जितने  भी  नोजवान  और  नवयुवतियां  जाती

 उनमें  अधिकतर  लोगों  का  भावष्य  भन्घधका  रमय  होता
 श्री  विजय  कुमार  यादव  !  अभी  भाप  कह  रहे  थे  कि  चमकदार  दुनिया  है  ।

 डा०  गोौरो  शंकर  राजहूंस  ४  लोगों  को  लगता  बिहार  के  लोग  भी  बहुत  हं  भोर  भ।पकी
 पार्टी  के  लोग  भो  गये  हैं  ।

 ह

 मैं  आपको  बताऊंगा  कि  सिनेमा  जगत  में  पार्ट  टाईम  बकर  केजुअल  बकर

 ऐसा  वर्कर  है  जिसको  डबल  कहते  हैं  -  वह  डबल  क्‍या  होता  उसके  लिए  मैं  आपको  उदाहरण

 देकर  बताऊ  गा  ।  अगर  धर्मेन्द्र  को  कोई  रोल  करना  किसी  दूसरी  मंजिल  से  कुदना  है  तो  घमें-द्र

 दूसरी  मजिल  से  नहीं  दूसरी  मंजिल  से  डबल  कूदेगा  ।  अगर  बहु  डबल  जरूमी  हो  गया  तो
 उसका  कोई  इंस्योरेंस  नहीं  उसके  लिए  कोई  कम्पेमसेशन  नहीं  है  ।  वह्‌  अस्पताल  में  अपने  दिन
 बितायेगा  ।  ग्ह  मरेगा  या  इसका  किसी  को  पत्ता  नहीं  हामं  से  यह  अपने  घर  भी

 खबर  महीं  करवायेगा  कि  वह  दूसरी  मंजिल  से  कूद  गया  था  ओर  अब  मैं  अस्पताल  में  हूं  ।  ऐसे  -

 लोगों  की  वेल्फेयर  के  लिए  पूरे  सिनेमा  जगत  में  कहीं  कोई  प्रोविजन  नहीं  है  |  दम  पालियामेंट  में

 लड़ते  आवाज  भी  उठाते  है  लेकिन  ऐस  लोगों  को  कोई  नहीं  देखता  ।

 मैं  एक  बात  और  कहूंगां  |  पूरा  सिनेमा  जगत  फीचर  फिल्म  पर  निमंर  है  और  फीचर  फिल्म
 कंसीव  करती  है  राईटर  पर  ।  उस  सिनेमा  जगत्‌  में  राईटर  का  कह्दीं  कोई  रोल  नहीं  कट्दीं  कोई
 सिक्‍योरिटी  नहीं  है  ।  कहीं  कोई  उसकी  आवाज  उठाने  वाला  नहीं  है  ।  कहीं  कोई  नद्दी  समभता  है
 कि  उसने  दिन-रात  मेहनत  करके  एक  सितेमा  की  कहानी  लिखी  स्क्रिप्ट  तेयार  किया

 मैं  एक  बहुत  दिलचस्प  घटना  अपको  बताता  मैंने  दो साल  पहले  एक  नोवल
 लिक्षा  था  इस  देश  के  बड़े  पपुलर  वीकली  में  भी  वह  प्रकाशित  हुआ  बम्बई  से  एक  प्रोड्यूसर
 मेरे  पास  अप्ये  ।  उन्होंने  कद्दा  कि  मुझे  यह  बोवल  दे  इस  पर  मैं  एक  फिल्म  बनाऊ गा  ।  मुझे
 बड़ी  खुशी  हुई  ।  वे  सारी  बात  कर  गये  लेकिन  उन्होंने  यह  बात  नहीं  बताई  कि  बे  कितना  पंसा
 देंगे  ।  एग्रौमेंट  भी  बन  गया  और  उन्होंने  मुझसे  यह  भी  लिखंने  को  कहा  कि  वे  उसमें  थोड्टा-बहुत
 चेंज  कर  सकते  हैं  ।  मैंने  वह  भी  लिक्न  अन्त  में  मुझे  पांच  हज।र  रुपये  का  चेक  पकड़ा
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 मैने  उनसे  कहा  कि  सिनेमा  और  पांच  हजार  रुपये  का  मुझे  चेक  दे  रहे  हैं  मैंने  तो  सुना  हैं  कि  वहां
 तो  राईटर  को  बहुत  बड़ा  अमाऊट  मिलता  उन्होंने  कहा  कि  भाप  इसे  चुपचाप  रख  लीजिए
 ओर  दस्तस्त  कर  नहीं  तो  यह  पांच  हजार  रुपया  भी  आपको  नहीं  मिलेगा  ।  मैंने

 क॑से  ?”
 उन्होंने  कहा--“सिनेमा  में  बहुत  तरीके  आप  नहीं  जानते  ।”  मैंने

 ?  ”
 श्रीमन्‌  आप  सुन  कर  हैरान  उन्होंने  कद्दा--'आपने  अपनी  द्वीरोईन  का  नाम  सलमा

 रखा  हम  रेहाना  रक्ष  भापने  कश्मीर  के  हाऊस  वोट  मे  रोमांस  का  सीन  दिखाया  हम
 कद्भीर  के  किसी  होटल  में  रोमांस  का  सीन  आपने  एड  किसी  तरीके  से  किया  हम
 किसी  दूसरे  तरीके  से  कर  देंगे  और  आप  इस  सबके  लिए  हम  पर  मुकहमा  भी  नहीं  कर  सकते  ।”

 मैंने  कहा--“कमाल  की  बात  उन्होंने  कहा--“बम्बई  की  दुनिया  में  यही  होता  है

 श्रीमन्‌  इस  तरह  से  किसी  भौ  छ्क्रिप्ट  स्टोरी  राईटर  को  कभी  ठीक  ५  पैसा  नहों
 मिलता  अच्छे  से  »च्छे  राईटर  को  पांच  हजार  में  अपनो  स्टोटी  बेच  दनी  पड़ती
 जिस  स्टोरी  के  बल  पर  फिल्‍म  बनती  उस  स्टोरी  को  जिस  राईटर  ने  कसीव  किया  होता
 विजुरलाईज  किया  होता  डसका  वहां  कोई  राल  नहीं  उसके  लिए  वहां  कोई  आंसू  बहाने
 वाला  नहीं  होता  ।  कहीं-कहीं  पर  तो  उन  लोगों  को  घोस्ट  राइटिंग  करनी  पड़ती  है  ।  घोस्ट  राइटिग
 का  मतलब  है  कि  मान  कोई  बहुर  बड़ा  राईटर  है  और  उसका  नाम  प्रेम  कुमार
 है  ।  एक  घांस्ट  राईटर  को  कहा  एक  अच्छे  कद्दानीकार  को  कह्दा  जायेगा  कि  तुम  यह  कहानी
 लिख्ो  ओर  उसके  लिए  डसको  दो  हजार  रुपये  पकड़ा  दिये  जायेंगे  ।  उस  स्टोरी  के  राईटर  मे  उस
 घोस्ट  राईटर  का  कहीं  नाम  नहीं  छसे  कोई  नद्ठीं  जानेगा  ।  सब  लोग  प्रेम  कुमार  की
 जयकार  करेंगे  ।

 शक्रीमन्‌  सिनेमा  इन्डस्ट्री  में  ऐसी-ऐसी  बातें  हो  रद्दी  हैं  जिनके  बारे  बहीं  किसी  को  कोई
 खबर  महीं  है  |  मैं  चाहता  हूं  कि  सिनेमा  इंडस्ट्री  में  काम  करने  वाले  लोगों  के  बारे  में  एक
 हेंसिव  बिल  लाया  जाए  ।  चुहे  तो  पूरी  इन्बवायरी  करके  कि  वहां  पर  किस  तरह  से  आम  लोगों
 का  एक्सप्लाएटेशन  होता  डसको  ध्यान  में  रखकर  एक  कम्प्रीहेंसिव  बिल
 3.00  भ०  प०

 मैं  एक  बात  ओर  कहना  चाह  .  हूं  कि आज  सिनेमा  बकंस  एक  नये  ट्रेंड  की  तरफ  जा  रहे
 हैं  भोर  वह  है  टेलीविजन  फिल्मस  वौडियो  इनमें  काफी  तादाद  में  सिनेमा  वर्कं्स
 एगेज  किए  जा  रहे  हैं  और  आप  कोई  लेजिसलेशन  बना  रहे  हैं  तो  इन  टी  वी  वीडियो
 फिल्‍म  वर्क्स  की  तरफ  आपका  ध्यान  नहीं  एक्ट्रेस  सौरियल  फिल्मस  में  जा  रहे  हैं  जो
 टी  बी  में  प्रोड्यूस  किए  जा  रहे  मैं  चाहृंगा  कि  मत्री  जी  इसमें  ऐसਂ  कोई  अमेंडमट  लाए  जिसमें

 बा
 वर्कंसं  के  साथ-साथ  वीडियो  भोर  टेली(जन  में  काम  करने  वाले  व्कंस  ऊा  भी  स्तयाल  किया

 एक  बात  और  आपने  सेलरी  स्लेब्स  बढ़ाकर  1600  रुपए  की  लिमिट  की
 है

 आज  के  जमाने  में  किसी  को  परमःनेंटली  रखा  जाए  तो  1600  रुपए  में  बम्बः  जैसी  जगह  में  क्‍या
 होता  जबकि  दिल्ली  में  दफ्तर  के  चपरासौ  भी  ढःई-तौन  हजार  ले  रहे  किसी  को  लम्पसम्प $-8  हजार  मिल

 गया
 तो  छससे  भी  क्‍या  होता  है  ।  इसलिए  मैं  कि  इसको  रियलिस्टिक
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 बसाने  के  लिए  लम्पसम्प  200:-0  रुपया  किया  मिनिमम  20000  रुपया  किया  जाए  ओर
 सेलरी  लिमिट  2500  की  जब  तक  आप  इतना  नहीं  करेंगे  तब  तक  लोगों  को  सही  भर्थों  में
 फायदा  नहीं  होगा  ।

 एक  बात  और  है  कि  जो  पुराने  एक्टर  भौर  एक्ट्रंस  होते  हैं  जिन्होंने  अपने  समय  में  बड़ी
 रौनकें  देखी  लेकिन  इस  इण्डस्ट्री  का  यह  दुर्भाग्य  है  कि  यदि  किसी  की  2-4  फिल्में  पिट  जायें
 या  एक्टर  पुराना  द्वो  जाए  तो  उसको  कोई  नहीं  पूछता  ।  उनके  रीहैब्लीटेशन  के  एक  सम्य

 सुसंस्कृत  जीवन  बिताने  के  उनको  पेंशन  देने  के  लिए  एक  बेलफंयर  फंड  होना  चाहिए  ।
 अन्त  में  एक  बात  और  चाहता  हूं  कि  यह  कोशिश  भी  होनी  चाहिए  कि  पस्िनेमा

 घकंस  की  कोआपरेटिव  जिसमें  राइटसं  भी  स्क्रिप्ट  राइट्स  भी  आार्टिस्ट्स  भी  नए

 आ।टिस्ट्स  भी  हों  और  दूसरे  वकर्स  भी  हों  और  इन  को-आपरेटिव्स  को  सरकार  फाइनांस  करे  ॥
 सरकार  अभी  फाइनांस  करतो  स्माल  फिल्‍म  कारपोरेद्न  लेकिन  इस  तरह  के  कोआपरेटिब्स
 को  सरकार  फाइनांस  सरकार  उसको  फिजिबिलिटो  का  अध्ययन  करा  ले  एक्सपटंस  से  कि
 फिल्‍म  चल  सकती  है  या  नहीं  चल  सकती  है  ओर  उसमें  काम  करने  वाले  वक्कंसं  को  हर  तरह  की

 सुरक्षा  इ  इयो रेंस  मेरे  कहने  का  सारा  सारांश  यह  है  कि  जितना  बढ़ा  एक्सप्लाइटेदन
 भ।ज  की  तारीख  में  सिनेमा  के  बनाने  में  हो  रहा  वीडियो  फिल्म  बनाने  में  हो  रहा  इतना

 बड़ा  एक्सप्लाइटेशन  बहुत  कम  जगह  हो  रहा  है  ।

 हम  समाजवाद  की  चर्चा  करते  लकिन  इस  इण्डस्ट्री  में  2-4-5  प्रतिशत  लोग  बहुत
 फूल  रहे  बाकी  लोग  भगवान  भरंसे  हैं  |  बंबई  में  सलम्स  में  सिनेमा  वकेस  की  हालत  देखिये  तो

 आपकी  आंखों  से  आंसू  आ  जायेंग  ।  मैं  संक्षेप  से  यहो  चाहता  हू  कि  सिनेमा  की  दुनिया  में  सही
 मायनों  में  समाजवाद  आए  ।

 अन्त  में  मैं  अपने  साथियों  की  बातों  का  समर्थन  करते  हुए  हमारे  प्रिय  सिने  कलाकार  श्री

 सुनील  दत्त  को  बधाई  देना  चाहता  हू  कि  वे  बहुत  बड़ा  काम  कर  रहे  मेरी  शुभकामना  हैकि
 उनका  मिष्ठान  सफल  हो  ।  है

 ]  ह
 *झरी  ए०सो०  घटमुख  :  माननौय  सभापति  मैं  सिने-कर्मंचारो  कल्याण

 1987  के  समर्थन  मे  होता  अधिनियम  में  छः  बर्षों  के  बाद  संशोधन

 किया  जा  रहा  है  और  मेरी  राय  में  इसमैं  यह  कुछ  अधिक  संशोधन  करने  की  आवदयकता  है  ।
 मैं  यहां  अनेक  माननीय  सदस्यों  द्वारा  ब्यक्त  इन  विजार  का  समर्थन  करता  हूं  कि  यह

 अधिनियम  सिनेमा  व्यवसाय  में  लगे  सभी  बर्गों  क॑  कमंचारियों  के  सम्बन्ध  में  ज्ञागू  होमा  चाहिए  ।
 संगीत  निदेशक  ओर  सिने-कला  के  अन्य  सहकर्मी  भो  इस  अधिनियम  में

 शामल  किये  जाने  लाखों  जक्ञोग  इस  ब्यवसाय  में  कार्यरत  है  पर  वे  ही  सबसे  अधिक
 असंगठित  हैं  |  अनेक  दैनिक  मजदूरी  पर  काय॑  करते  उनकी  नौकरियां  स्थायी  कौ  जानी

 चाहिए  मौर  उनके  वेतन  में  सुधार  किया  जाना  चाहिए  ।  उनको  नौकरी  की  सुरक्षा  मिलनो

 चाहिए  ।  इस  संकठ  के  समय  माननीय  मंत्री  स ेइस  अधिनियम  के  अधीन  लाभान्वित  की  संख्या

 एवं  लाभ  की  माज्रा  के  बारे  में  सांक्ष्यको  विवरण  के  साथ  क्षागे  आने  अनुरोध  करता  हूं  ।  उन्हें
 के  मूलतः  तमिल  में  दिए  गए  भाषण  के

 अ
 ग्र  जी  अनुबाद  का  हिन्दी  हूयान्तर  ।
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 तथा  उन्हें  सदेव  श्रमिक  बना  कर  रखते  ये  गरीब
 चघारियों  का  शोषण  करने  के  लिए  विद्यमान  विधि  कौ  श्वामियों  का  फायदा  उठाते  मंत्री  महोदय
 को  इस  झूमी  को  टूर  करने  के  लिए  कदम  उठाने  चाहिए  तथा  उन्हें  उनके  कष्टों  पर  विशेष  ध्यान
 देना  भाहिए  |

 जेसा  कि  हमारे  माननौय  सदस्य  श्री  व्यास  जी  ने  कहा  बहुत  से  स्टंट

 अभिनेता  दुर्घटनाओं  का  शिकार  होते  रहते  बे  अपने  शरीर  के  अंग  तुड़वा  और  सिर  फुढ़वा
 बंठते  कभी-कभी  वे  कमरे  के  सामने  अभिनय  करते  हुए  मर  जाते  हाल  ही  में  तमिलनाडु
 में  साठ  सिनेमा-कमंचारी  अपने  जीवन  से  ह्वाथ  घो  बंठे  जबकि  वहू  बस  जिसमें  बे  यात्रा  कर  रहे  थे

 पहाड़ी  से  उतरते  समय  खड्ढ  में  गिर  पड़ी  ॥  डमका  जीग्न  जोलख्िमों  एवं  खतरों  से  भरा  होता  है  ।

 इसलिए  मैं  मंत्री  महोदय  से  ऐसी  योजना  तैयार  करने  के  लिए  कदम  उठाने  का  निवेदस  करता  हू
 जिससे  कि  जो  सिनेमा  कमंचारो  अभिनय  के  दोरान  मर  जाते  हैं  उनकी  समुचित  क्षतिपूर्ति  की  जा

 सके  ।

 इसी  प्रकार  बहुत  से  स्टुडियो  ओर  रंगशालाए  रविवार  को  भी  अवकाश  प्रदान  गद्दी  करती

 मुझे  यह  देखकर  बड़ा  दुःख  होता  है  कि  इन  कठोर  परिश्रम  श्रमिकों  को  साप्ताहिक  अवकाश

 प्रदान  नहीं  किया  जाता  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  कठोर  संविधिक  प्रावधान  किए  जाने  जाहद्विए  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  यह  विच्ञार  ब्यक्त  किया  कि  सिनेमा-कमंचारियों  को  उनके  व्यवसाय

 हेतु  बंकों  द्वारा  ऋण  दिया  जाना  मैं  उनसे  सहमत  नहीं  हूं  और  उनसे  इसलिए  असहमत

 हूं  क्योंकि  सिनेमा  व्यवसाय  सभी  प्रकार  की  अनिद्दिवतताओं  से  भरा  पड़ा  हद  भोर  इस  प्रकार  बेंकों

 को  इस  प्रकार  के  खतरे  उठाने  को  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।

 मैं  मन्‍्त्री  महोदय  का  ध्यान  सेंसर  बोर्ड  के अधिकारियों  की  ओर  दिलाता  हूं  भोर

 यह  प्रदन  पूछता  हूं  कि  क्‍या  सेंसर  एक  ऐसी  फिल्म  को  पास  करेगा  जिसमें  सेंसर  अधिकारियों  को

 एक  अशोभनीय  ढंग  से  चित्रित  किया  गया  हो  और  वहू  फिल्म  पर्दे  पर  दिखाई  जानी  हो  ?  क्‍या  वे

 ऐसी  फिल्‍म  की  अनुमति  देंगे  जिसमें  एक  सेंसर  भधिकारी  को  रिद्व्त  सेते  दिखाया  गया  होया

 अरवेघ  सम्बन्धों  में  लिप्त  पाया  गया  हो  और  बह  फिल्‍म  भी  पर्दे  पर  दिखाई  जानी  हो  ?  बे  इस  को

 अन  मति  नहीं  देंगे  और  बिल्कुल  नहीं  फिर  भौ  ऐसी  फिल्मों  को  बिना  सेंसर  किए  पास  कर

 दिया  जाता  है  जिनमें  किसौ  विधायक  या  संसद  सदस्य  को  बहुत  हल्के  या  अशोभनीय  ढंग  से  प्रस्तुत
 किया  गया  हो  या  उन्हें  निन्दनीय  रूप  में  चित्रित  किया  गया  दो  अथवा  उन्हें  शराबी  ओर  बहुत  सी

 सामाजिक  बुराइयों  का  आदी  दिखाया  गया  हो  !  ऐसी  बहुत  सौ  फिल्में  खुलेआम  परदे  पर  दिखाई

 जाती  है  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  सेंसर  बोर्ड  को  ऐसे  उचित  निर्देश  जारौ  करे

 कि  ऐसी  फिल्मों  को  पर्दे  पर  जाने  की  अनुमति  न  दी  इन  दाब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात

 समाप्त  करता  हूं  ।

 क्री  औौबह्लभ  पाणिग्रढी  :  सभापति  मैं  सिनेमा  कर्मी  कल्याण  कोष
 1987  का  समर्थन  करता  यह  एक  झोर  अन्य  ऐसा  विधान  है  जिसका

 कि  स्वागत  है  ओर  यह  इस  बात  का  भी  परिचय  देता  है  कि  हमारे  युवा  श्रम  मंत्री  मद्दोदय  सभी

 क्षेत्रों  तथा  श्रेणियों  के  श्रमिकों  जिनमें  सिनेमा  श्रमिक  भी  शामिल  हैं  के  कल्याण  में  गहरी  तथा

 संक्रिय  रुचि  ले  रहे  हैं  । सभी  चमकीलो  वस्तुए  सोना  नहीं  यथ्थपि  फिल्म  उद्योग  बाहरी
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 दुनिया  के  लिए  तड़क-भड़क  की  दुनिया  है  ओर  जनसाधारण  में  इसऊ  बारे  में  गलत-फहमियां
 यह  स्पष्ट  है  कि  बहां  सब  कुछ  ठीकठाक  नहीं  है  ।  फिल्म  उद्योग  के  अन्दर  हर  बात  भौर  उद्योग  में
 काम  करने  वाले  सभी  कमियों  और  कलाकारों  का  भाग्य  अच्छा  नहीं  यह्‌  सनन्‍्तोषजनक

 कतई  नहों  जो  कि  सिनेमा  कमियों  को  मिलने  वाले  कम  वेतन  या  निम्न  आय  से  बिल्कुल  साफ
 भोर  स्पष्ट  पहले  यह  एक  हजार  रु०  थी  और  अब  इसे  बढ़ाकर  1600  र०  किया  जा  रहा
 निःसन्देह्  यह  परिभाषा  के  प्रयोजनाथथ  है  भोर  इस  विधेयक  में  कतई  कोई  विरोबाभास  नहीं  है  ।  यह
 तो  एक  बहुत  द्वी  छोटा  विधेयक  है  इसमें  केवल  तीन  खंड  हैं  ।  ओर  सब  कुछ  सामान्य  स्वरूप  का
 भी  है  जिसका  उदय  दोहरे  भर्थों  को  दूर  करना  है  ।  इसमें  दोहरे  अर्थों  से  क्या  तात्पयं  है  ?  उसी
 व्षे  में  अर्थात  1981  में  दो  विधेयक  लाए  गए  दो  अधिनियम  पास  किए  अर्थात  सिनेमा
 कर्भी  कल्याण  कोष  1981  ओर  सिनेमा  कर्मी  तथा  सिनेमा  रंगशाला  कर्मी
 का  198!  उस  एक  दी  साल  1981  में  एक  ही  समय  में  दो  अधिनियम

 लागू  किए  गए  परन्तु  विशेषता  यह  है  कि  इनमें  सिनेमा  कर्मियों  की  परिभाषा  भिन्‍न  एक
 सो  नहीं  जबकि  वतंपान  अधिनियम  में  जिते  हम  मंशोधित  कर  रहे  हैं  में  यहू  एक  हजार  रु०
 थी  ओर  अन्य  अधिनियम  में  1600  रु०  थी  यहू  भासिक  मजदूरी  के  सम्बन्ध  में  अन्य  वर  में
 भर्थात  एक  मुइत  में  जिसे  सिनेमा  कर्मी  कम  से  कम  पांच  फौचर  फिल्मों  में  भाग  मेकर  या  कारें
 करके  प्राप्त  करता  है  वह  पांच  हमार  रु०  था  और  अब  उसे  बढ़ाकर  8000  रु०  किया  जा  रहा

 यह्‌  दोहरे  मानदण्डों  को  हटाने  के  लिए  है  ।  दूसरा  प्रावधान  यह्‌  प्रदान  करने  के  लिए  है
 कि  कल्याण  कोष  परिवार  कल्याण  योजनायें  पर  लागू  क्रिया  जा  सकता  है|  तीसरा  केन्द्रीय
 कार  समिति  से  सम्बन्धित  अर्थात  समिति  के  सदस्यों  की  संख्या  इसमें  यह  प्रावधान  इस
 बारे  में  कोई  संख्या  निर्धारित  नहीं  कौ  जानी  चाहिए  जंसा  कि  यह  पहले  ग्यारह  थी  ।  यह  इस
 अधिनियम  को  अन्य  इसी  प्रकार  के  अधिनियमों  के  समान  बनाने  कै  लिए  किया  गया  है  ।  इसका
 स्वागत

 अन्य  माननौय  सदस्यों  ने  विभिन्‍न  मुद्दे  उठाए  मैं  और  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  भौर
 कहने  के  लिए  कुछ  है  भी  लेकित  मैं  एक  बात  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  कि  198;  में  यह
 1000  रु०  था  जिसे  अब  बढ़ाकर  1600  किया  ज़ा  रद्या  है  ।  छः  वर्ष  बीत  चुके  हैं  ओर  इन्हीं

 बर्षो  के  दोरान  से  सरकारी  कर्मचारियों  ओर  गैर-सरकारौ  कर्मचारियों  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के
 उपक्रर्मों  के  कमंचारियों  की  मजदूरी  और  वेतन  सशोधित  करके  बढ़ाए  गए  किसी  संगठन  में
 काम  कंरने  वाला  कोई  चतुर्थ  श्रेणी  का  उदाहरण  स्वरूप  कोल  इण्डिया  का  एक  लोडर

 भरने  2000  रुय  प्रति  माह  वेतन  पाता  इसी  प्रकार  अयल  इंडिया  का  भारतीय
 तेल  निगम  या  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  का  एक  चतुथे  श्रेणी  कमंचारी  2000  5७  प्रति  माह
 पाता  और  यह्वां  हम  वया  कर  रहे  हैं  !  सिनेमा  कर्मियों  का  कार्यंकलाप  या  कार  करने  का  क्षेत्र
 भाम  तोर  पर  मद्रास  जैसे  महानगरो  में  होता  है  जहां  जीवन  यापन  बहुत  मंहगा
 होता  है  ओर  मकान  कौ  समस्या  तो  इन  सभी  स्थानों  पर  बड़ी  ही  विकट  स्वाभाविक  है  कि
 इस  बारे  में  कुछ  किया  जाना  उनकी  मजदूरी  या  आय  बढ़ाने  के  लिए  कुछ  किया  जाना
 चाहिए  उन्हें  जो  कम  आमदनी  होती  है  उससे  उनका  गुजारा  नहीं  होता  ।  जैसा  कि  आप  जानते गे

 में  महरूवगे  भिक्षा  वि
 जानते  हैं सिनेमा  हमार  समाज

 में  भहृत्वपुगे  भूपिका  निभा  रहा  है  '  हमारा  समाज  बदल  रहा  देश  बदल
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 रहा  दुनियां  बदल  रही  है  और  हम  इस  दुनियाँ  और  समाज  को  अच्छे  के  लिए  बदलना  चाहते
 है  न  कि  बुरे  के  लिए  |  इन  परिवतेनों  को  प्रभावित  करने  और  हमारे  समाज  को  स्वरूप  प्रदान
 करने  में  सिनेमा  उद्योग  कौ  एक  मूमिका  विशेषतया  हमारे  युवकों  को  ढालने  में  इसका  बहुत
 भारी  प्रभाव  है  ।

 अथं  व्यवस्था  के  क्षत्र  में  इसका  अपना  योगदान  है  ।  हमारे  देश  में  लगभग  12000  भौर

 इससे  अधिक  सिनेमा  घर  हैं  |  फिल्‍म  उद्योग  मनोरंजन  करके  रूप  में  राजकोष  में  लगभग  पांच  सो

 करोड़  रु०  बारषिक  का  योगदान  देता  गत  वर्ष  833  फोचर  फिल्में  बनाईं  गई  इस  उद्योग
 में  लगभग  25  लाख  लोगों  को  रोजगार  मिला  हुआ

 इस  क्षत्र  में  कार्यरत  कमंचारियों  का  जहां  तक  सम्बन्ध  है  ख़नकी  तीन  श्रेणियां  है-जो  कि

 वितरण  और  प्रदरशंन  में  सलग्न  प्राथमिक  रूप  से  यह  विधेयक  उत्पादन  कमंचारियों

 से  सम्बद्ध  ई--वे  कमंचारी  जो  कि  फिल्म  उत्पादन  और  निर्माण  से  जुड़ें  हुए  हैं  भोर  उसमें

 हाथ  बटाते  है  ।  मैं  अन्य  माननीय  सदस्यों  के  उम  सुझावों  से  सहमत  हूं  कि  इसे  स्वाभाविक  रूप  से

 प्रदर्शन  और  वितरण  कमेंचारियों  की  अन्य  दो  श्रेणियों  पर  भी  लागू  किया  जाना  चाहिए  ।

 दो  तरह  के  सिनेमा  होते  कुछ  तो  बहुत  अच्छी  फिल्में  ओर  दाक्षिक  फिल्में  होती  हैं
 जिनका  हमारे  युवकों  पर  अच्छा  प्रभाव  पड़ता  परन्तु  कुल  मिलाकर  ऐतपी  फिल्में  ह्वोती

 जिन्हें  परिबार  के  सदस्य  एक  साथ  मिलकर  न  ॒तो  देझ्ष  सकते  हैं  भोर  न  द्वी  उनका  आनम्ध  उठा
 सकते  हैं  ।  क्या  फिल्मों  को  प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिए  ?  हमारे  कुछ  मित्र  कुछ  प्रकार  को

 सहुकारिताओं  कौ  वकालत  कर  रहे  थे  जिन्हें  ऋण  भादि  की  वित्तिय  सहायता  देकर  प्रोत्साहित
 किया  जाए  और  इस  बात  से  मैं  सहमत  हूं  परन्तु  किस  प्रकार  की  फिल्मों  के लिए  होना  चाहिए  ?

 यह  केवल  अच्छी  फिल्में  बनाने  के  लिए  इंसिक  फिल्में  तेयार  करने  के  लिए  होना  चाहिए  जो  कि

 मनोरंजक  फिल्में  द्वो  ।

 कुछ  भी  सिनेमा  आज  हमारे  वेश  में  मनोरंजन  का  मुरूप  साधन  है  ओर  यह्‌  गुणात्मक

 सुधार  की  मांग  करता  न  केबल  गुणात्मक  विकास  अपितु  गुणात्मक  सुधरर  भौ  मांग  करता  है  ।

 स्वाभाविक  है  कि  यहां  यह  कहना  गलत  न  हो  कि  उद्योग  में  फिल्म  उद्योग

 बढ़ती  यदि  कमंचारियों  पर  ठीक  से  ध्यान  दिया  जाए  तो  ।

 फिल्म  उद्योग  में  अनिश्चितता  और  असुरक्षा  का  वातावरण  जितनी  अधिक  अनिदिचतता

 और  अस  रक्षा  होगी  उतनी  ही  बीमा  आदि  जंसे  विभिम्न  सुरक्षा  उपाय  करने  की  अधिक

 कता  पड़  गी  ।  जैसा  कि  हम  जानते  हैं  इस  प्रयोजनार्थ  केवल  बाईस  लाख  रु०  की  मामूली  सो

 राह्षि  एकत्र  की  गई  है  इस  क्षत्र  में  काम  करने  वाले  कमियों  की  बढ़ी  संख्या  पर  विज्वार  करते

 हुए  इसे  और  अधिक  होना  चाहिए  ।

 मुझे  केवल  तीन  सुझाव  देने  मूल्य  सूचकांक  और  अन्य  सभो  बातों  पर  विच्वार  करते

 हुए  इस  तथ्य  पर  विचार  करते  हुए  कि  यह  कोल  इ  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  भादि  जंसे

 अन्य  संगठनों  में  कार्यरत  समकरयों  के  बराबर  किया  जाना  विशेषकर  क्‍योंकि  बे  बहुत  ही

 मंहगे  मद्वानगरों  में  रहते  हैं  महोदय  आप  स्वयं  भी  इसे  भलीभांति  जानते  हैं  क्योंकि  आप  बम्बई  के

 रहने  वाले  हैं  यद्ध  और  अधिक  द्वोना  चाहिए  |  उनकी  मजदूरी  को  बढ़ाने  के  लिए  कुछ  प्रयास  किए

 जाने
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 सवेरे  कारक्षाना  संशोधन  विधेयक  पर  बहस  का  जवाब  दते  समय  मन्त्री  महोदय  ने  कहा
 था  कि  बाल  श्रमिक  की  दो  परिभाषायें  हैं--कहीं  यह  14  वर्ष  है  और  कही  यह  !5  बषे  है  ।  आज

 भौ  ऐसे  भेदभाव  हैं  और  विभिन्‍न  अधिनिमों  में  ऐसे  दोहरे  मापदण्ड  हमारे  मन्त्री  महोदय  को

 धन्यवाद  दिया  है  कि  यह  कानून  पहले  सूचना  भौर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  सौमा  क्षंत्र  ओर  कार्य

 क्षेत्र  के  नियन्त्रण  में  था  अब  इसे  पहली  अप्रैल  1986  से  श्रम  मन्त्रालय  को  हस्तांतरित  कर  दिया

 गया  वे  इसका  अध्ययन  करके  यह  संणोधन  विधेयक  सभा  कै  समक्ष  लेकर  आए  हैं  ।  मेरा

 सुभाव  है  कि  सभी  नियमों  और  विनियमों  का  अध्ययन  अनुभवी  अधिकारी  करें  और  जहां  कहीं  भो

 ऐमी  कमियां  और  दोहरे  मापदण्ड  हों  उतकी  पहचान  कौ  पता  लगाया  जाए  भौर  उनको  दूर
 करने  के  लिए  त्वरित  कार्यवाह्दी  की  इस  प्रकार  के  टुकड़े  करके  विधेयक  लाने  के
 बजाय  मेरा  सुकाव  है  कि  एक  ब्यापक  उपाय  किया  जाना  विभिन्‍न  विधियों  का  नियमित
 हूप  से  पूर्णंडपेण  अध्ययन  भौर  उन  पर  नए  सिरे  से  बिचार  किया  जाना  चाहिए  तथा  उन्हें  सहो
 करने  के  उपाय  किए  जाने  चाहिए  ।

 अन्त  में  मैं  कह  गा  कि  आवास  भौ  इस  कोष के  क्षत्राधिकार  के  अधीन  आना

 मदह्दानगरों  में  आवास  एक  विकट  समस्या  है  ओर  इस  समस्या  का  सामना  करने  के  लिए  हमें
 कर्मचारियों  को  इस  कोष  से  सद्दायता  देनी  चाहिए  ।  इन  कुछेक  छाब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  का
 स्वागत  करता  हूं  और  आपके  प्रति  अपना  आभार  प्रकट  करता  हूं  ।

 ]
 झो  विजय  कुसार  यादव  :  सभापति  यह  जो  बिल  लाया  गया  मैं

 इसका  समर्थन  तो  करता  हौ  लेकिन  मैं  समभता  हूं  कि  क्राफौ  जल्दबाजौ  में  ही  इसे  लाया  गया
 है  ।  इसके  सारे  आस्पेनट्स  पर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ।  यही  बजहू  है  कि  भाज  सदन
 में  यह  सवाल  उठ  रहा  है  कि  अलग  से  एक  कम्प्रीहँसिव  बिल  लाया  जाये  ।

 सिनेमा  एक  बड़ा  उद्योग  है|  उद्योग  की  कैटेगरी  में  इसको  उद्योग  सम्बन्धी
 दूरों  की  जो  भी  सहूलियतें  उनको  जो  सुविधायें  दी  जाती  चाहे  काम  करने  का  डनका  क्षेत्र
 किसी  भी  प्रकार  का  क्‍यों  थ  इस  उद्योग  में  जिस  रूप  में  भी  वह  काम  कर  रहे  यह्‌  अलग
 घात  लेकिन  कानून  ऐसा  बनना  चाहिए  कि  वह  ब्ध्रा  न  हो  ।  जो  नाम  इसका  रखा  गया
 उसके  थाद  60  परसेंट  लोग  जो  उसमें  काम  करते  वह्‌  उस  कानून  के  अन्तगंत  न  आते  यह
 कुछ  मुन'सिब  नहीं  दिखाई  पड़ता

 चद्दे  प्रोडक्‍्दान  की  बतत  या  सिनेमामहों  में  जो  प्रदर्शन  होता  इसमें  काम  करने
 वालों  की  बात  दोनों  को  मिलाकर  काम  करने  बालों  की  तादाद  बहुत  ज्यादा  बम्बई  हो
 या  सिनेमा  फिल्में  तंयार  करने  के  जो  मुख्य  केन्द्र  मंद्रास  ओर  कलकत्ता  का  तो  मझे
 तजुर्बा  नहीं  लेकिन  अम्बई  का  वैसे  कलकत्ता  मेरे  बगल  में  पड़ता  वहां  का  तजर्बा  मे
 नहीं  लेकिन  बम्बई  में  बहुत  बार  गया  हूं  और  जहां  फिल्में  बनती  स्टूडियो  में  जाने  ओर
 वहां  के  लोगों  से  बातचीत  करन  का  मोका  मुझे  मिला  उनका  जो  एक्सप्लायटेशन  हो द्वोता  है
 ओर  उनके  साथ  जो  व्यवहार  होता  नो  मौजूदा  कानून  उनका  भी  पालन  उनके  साथ  नहों
 द्वोता  है  ।  जब  मौजूदा  कानूत  का  पालन  उनके  साथ  नहीं  हो  रहा  है  तो  जाहिर  है  कि  जो  कानन
 भाप  अब  बना  रहे  हैं  ओर  जो  सहूलियतें  भाप  उनको  दे  रहे  हु

 .
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 ]
 सभापति  मभह्दोदय  ॥  माननीय  सदस्य  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 3.30  सण्प०

 गेर-सरकारो  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धो  समिति

 31  यां  प्रतिबेदन

 [  प्रमुबाद  ]
 श्री  रास  प्यारे  सुमन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यह  सभा  19  1987  को  सभा  में  प्रस्तुत  किए  गए  गेर-सरकारी  सदस्यों
 के  विधेयकों  तथा  संकलपों  संबंधी  समिति  के  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  ।”

 सभापति  झहोदय  :  प्रइन  यह  है  +

 कि  यह  सभा  19  1987  का  सभा  में  प्रस्तुत  किए  गए  गेर-सरकारौ

 सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धौ  समिति  के  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  ।”'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुझा
 '

 ह

 3.31  सनण्प०

 आशिक  नोतियों  के  बारे  में

 ]
 सभापति  भहोदय  :  अब  सभा  श्री  महम  श्रीराम  मूर्ति  द्वारा  प्रस्तुत  संकल्प  पर  आगे  चर्चा

 करेगी  ।  श्री  ष्यांति  घारीवाल  ।

 भरी  शांति  घारोबाल  :  सभापति  मैं  श्री  भट्टम  श्रीराम  मूति  द्वारा

 आधिक  नीतियों  का  जो  संकल्प  लाया  गया  उसकी  बाबत  कुछ  निवेवन  करना  चाह्नतः  हूं  ।

 पहली  बात  तो  यह  है  कि  यह  संकल्प  जिस  तरीके  से  लाया  गया  है  ओर  उसके  पीछे  जो

 राजनीति  उसकी  मैं  आलोचना  करता  सरकार  की  अच्छी  आथिक  नीतियों  की  आलोचमा

 राजनीतिक  दृष्टि  से  की  यह  एक  बहुत  बुरी  बात  कई  देद्यों  वर्ड  बेंक  ने  आई०  एम«»

 एफ०  व  कई  प्रकार  के  अन्य  संगठनों  ने  भारत  को  आधिक  प्रगति  को  सराहा  जिस  प्रकार

 भारत  ने  इस  छोटे  से  वक्‍त  में  अपना  उत्पादन  बढ़ा  करके  अपनी  आर्थिक  दक्षा  को  सजबूत  किया

 बेरोजगार  लोगों  को  रोजगार  दिया  है  भोर  जो  इतफास्ट्रक्चर  तेयार  किया  वह  प्रजातांतिक

 देशों  में  बहुत  कम  देखने  को  मिलता  है  ।
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 -.-++>ममनननननननननननननननननत

 3३.32  स०ण्प०
 वसवराजेद्वरी  पौठासोन  हुई )

 इमने  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  के  समय  से  ही  मिकक्‍सड  इकानमी  पर  जोर  दिया

 हमने  पब्लिक  सेक्टर  पर  हजारों  करोड़ों  रुपया  इस  कारण  लगाया  कि  हमारी  इकानमी  बेलेंसड

 भोर  मजबूत  रहे  व  मरूरतमद  चीजों  को  निजी  क्षेत्र  वाले  ऊचे  दामों  पर  न  बेच  पायें  ।

 यह  खुशी  की  बात  है  कि  पिछले  2-3  सालों  में  हमारे  युवा  प्रधान  मंत्री  जी  के  नेतृत्व  में
 पब्लिक  सेक्टर  ने  काफी  तरक्की  की  है  ।  कारखाने  जो  पब्लिक  सेक्टर  में  थे  भोर  जो  हमेशा  घाटा
 दिस्ताते  थे  व  कई  तरह  कौ  समस्‍यायें  वहां  भाये  दिन  देखने  को  मिलती  वह  अब  कम  हो  गई

 हैं  भोर  काफी  कुछ  सुधार  हुआ  जो  भौद्योगिक  नीति  सरकार  ने  बनाई  है  उसमें  भी  काफी
 परिवतेन  किया  गया  है  ।  पहली  परिवतंन  की  नीति  यहद्द  देखने  को  मिलतो  है  कि  उद्योगपतियों  को
 आसानी  से  लाइसेंस  मिलने  लगे  लास  कर  रूमाल  स्केल  सेक्टर  में  कई  लोगो  को  कई  प्रकार
 के  करों  से  छूट  दी  गईं  है  जिससे  उत्पादन  बढ़ा  है  |  यह  नई  भ्ोद्योगिक  नीति  का  ही  परिणाम  है  ।
 इसी  प्रकार  जो  लोग  सिफ  मुनाफे  की  दष्टि  से  पब्लिक  सेक्टर  की  अ।लोचनः  करते  हैं  कि  उनमें

 मुनाफा  नहीं  द्वोता  उन  लोगों  को  देखना  चाहिए  कि  दमारे  देश  ने  कितनी  इस  क्षेत्र  में  तरक्की
 की

 मैं  भट्टम  श्रीराम  मूति  जी  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  उनको  देखना  चाहिए  कि
 पब्लिक  सेक्टर  को  क्‍यों  बनाया  गया  है  ?  इसके  पीछे  उददेदय  क्या  था  सरकार  का  जो  पब्लिक
 सेक्टर  को  इतना  प्रोत्साहित  करना  चाहती  थौ  ?  सिर्फ  लाभ  कमाने  के  लिए  हो  पब्लिक  सेक्टेर

 नहीं  हुआ  करता  ।  पब्लिक  सेक्टर  की  कई  भौर  जिम्मेदारियां  होतो  हैं  जिनको  उसे  निभाना  पड़ता
 दामों  को  चाहे  रोजगार  को  लेकर  चाहे  भोौद्योगीकरण  को  लेकर  उनको  आगे  बढ़ना  पड़ता

 है  भौर  कई  प्र्वार  के  फर्ज  निभाने  पढ़ते  सिफ  इसी  चीज  को  लेकर  उनका  मूल्यांकन  नहीं  किया
 जा  सकता  हैं  कि  कोई  कारखामा  जो  पढिलक़  सेक्टर  में  काम  करता  है  वह  मुनाफा  कमाता  है  या
 नहीं  कमाता  हमें  कई  आस्पेक्टस  से  पब्लिक  सेक्टर  का  मूल्यांकन  करना  पड़ता  है  ॥  तो  मेरा  यद्दी
 निवेदन  है  कि  जिस  प्रकार  आर्थिक  स्थिति  भारत  के  नौजवान  प्रधानमत्री  राजीव  गांधी  के  नेतत्व
 में  मजबूत  हुई  निघंनता  को  मिटाने  के  लिए  जो  तरह  तरह  के  प्रोग्राम  चलाए  जा  रहे  चाहे
 यह  भाइ०  भार०  डी०  पी०  के  चाहे  आर०  एस०  जी०  ई०  पी०  के  चाहे  एन०  आर०  ई०
 पी०  के  हों  भौर  इसके  अलप्वा  भी  छेड्यूल्ड  कास्ट  एण्ड  शेडयूल्ड  ट्राइव  के  जो  नोचे  के  हबके  के
 लोग  हैं  जो  नि्धंनता  की  रेखा  के  नीचे  निवास  करते  हैं  उन  लोगों  का  जीवन  स्तर  ऊचा  उठाने  के
 लिए  जो  प्रोग्राम  चलाए  जा  रहे  हैं  वे  अद्वितीय  हैं  ।  आस-पपस  के  किसी  देश  में  इतने  में  अच्छे
 प्रोग्राम  और  इतने  अच्छे  तरीके  से  चलते  हुए  नजर  नहीं  आयेंगे  ।  इन  सबके  बाद  भी  अगर  हमारी
 भआथिक  नीति  में  जो

 अच्छਂ  इयां  हैं  उनको  तो  न  देखें  मौर  राजनैतिक  स्वार्थंवश  उन  बातों  को  पकड़
 कर  जो  दो  चार  पांच  कमियां  इस  प्रकार  की  हवा  फैलायें  और  यह  वातावरण  बनायें  कि  भारथिक
 नीति  कमजोर  देश  ड्बता  जा  रहा  देश  को  आर्थिक  संकट  से  गुज़  रना  पड़  रहा  है इस  प्रकार  का  वातावरण  बनने  की  मैं  निन्‍दा  करता  हूं  और  आप  के  माध्यम  से  संकल्प  रखने  वाले श्री  श्री  राममूति  साहब  से  निवेदन  करता  हूं  कि  इस  प्रकार  से  संकल्प  को  विद

 ि
 करें  ।

 भारत  सरकार  के  द्वारा  विभिन्‍त  प्रकार  क्री  जो  योजनायें  हर  साक्  चलायौ  जाती  पांच  साल
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 में  पंचवर्षीय  योजना  चलाई  जाती  है  जिसमें  कि  ग्राम  के  नीचे  स्तर  तक  के  लोगों  को  फायदा  मिलता
 जिनका  जीवन  स्तर  ऊचा  उठाने  का  प्रयत्न  किया  जाता  ऐसी  योजनाओं  के  बारे  में  हम

 जन-प्रतिनिधियों  को  इस  प्रकार  का  वातावरण  देश  में  बनाकर  चलना  चाहिए  जिसमें  आम  आदमी
 भी  उन  योजनाओं  के  साथ  जुड़ें  मौर  गरौब  को  ज्यादा  से  ज्यादा  फायदा  पहुंचे  ओर  सरकार  के  वे
 काम  जिस  से  सरकार  काला  धन  पकड़ना  चाहती  हो  चाहे  फेरा  को  ले  चाहे  दूसरे  किसी  भी
 प्रकार  के  ऐवट  को  ले  लें  जिनके  तहत  कालाबाजारी  करने  बालों  के  खिलाफ  कायंबाह्वी  करना

 चाहती  उसमें  हमें  सरकार  को  पूरा  सहयोग  देना  चाहिए  ।

 ]
 झनादि  चरण  वास  :  सभापति  इस  समय  श्री  भद्टम  श्रीराम

 मूर्ति  द्वारा  आथिक  नीति  के  बारे  में  प्रस्तुत  संकल्प  पर  सभा  में  चर्चा  की  जा  रहौ  है  ।  उनके  संकल्प

 पर  मैं  कुछ  शब्द  कहना  चाहता  श्रीराममूरति  जी  मे  अपने  संकल्प  में  कहा  है  कि  सरकार  कौ

 गलत  भाथिक  नीतियों  के  कारण  गरीब  तथा  अमीर  लोगों  की  हालत  में  भ्रन्तर  दिन  प्रतिदिन  बढ़ता
 जा  रहा  है  '  देश  में  आम  व्यक्ति  की  हालत  बिगड़ती  ना  रही  है  ।  यह  कहते  श्री  रामयूर्ति
 जी  ने  लोगों  की  दशा  सुधारने  के  लिए  सुझाव  दिये  कुछ  उन्होंने  1980  को  ओोद्योगिक  नीति  का
 उल्लेख  क्या  है  ओर  इसमें  सुधार  करने  के  लिए  कुछ  सुझाव  विये  हैं  ताकि  सरकारी  क्षेत्र  के
 उपक्रम  दक्षतापूर्वक  कार्य  करें  भौर  देश  की  अथब्यबस्था  मजबूत  हो  ।  इसके  साथ  ह्वी  उन्होंने  कद्दा  दै
 कि  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों  में  हुए  घाटे  पर  निगरानी  रखी  जानी  चाहिए  ।  इन  सब  तथ्यों  का

 उल्लेक्ष  करते  हुए  उन्होंने  सभा  से  अपने  संकल्प  को  स्वीकार  करने  द्वेतु  निवेदन  किया  है  ।
 चर्चा  में  भाग  लेते  हुए  देश  कौ  वर्तेमान  आर्थिक  स्थिति  पर  कई  माननीय  सदस्य  बोल  चुके

 हैं  ।  देश  की  अर्थव्यबस्था  उत्पादन  से  जुड़ी  हुई  है  ।  जब  सभी  क्षेत्रों  में  इत्पावन  बढ़ता  है  तो  देश
 की  अथंव्यवस्था  सुदृढ़  द्वोती  परन्तु  आज  उत्पाद  उत्पादकों  के  हाथ  में  नहीं  उदाहरण  के
 तौर  पर  आज  भूमि  निर्धन  किसानो  के  पास  नहीं  है  !  जो  लोग  भूमि  जोतने  के  योग्य  हैं  बे  भव
 जमीन  के  मालिक  नहीं  रहे  ।  भू  म  का  स्वामित्व  बड़े  जमींदारों  के  पास  इसी  प्रकार  उद्योग
 श्रमिकों  के  हाथ  में  नहीं  है  ।  उद्याग  से  होने  बाला  समस्त  लाभ  उद्योगपतियों  के  पास  जाता  वे
 धघनाड्य  बनते  जा  रहे  हैं  जबकि  औद्यागिक्क  श्रमिकों  कों  जो  भौद्योगिक  छत्पादन  बढ़ाने  में  सहायता
 कर  रहे  को कम  वेतन  मिल  रहा  है  और  इसत  उनका  गुजारा  नहीं  हो  सकता  ।  इस  प्रकार  दिन
 प्रतिदिन  व ेओर  अधिक  गरीब  होत  जा  रहे  हैं  ।  आज  उद्योग  पर  पं  जीपतियों  का  एकाथिकार  है  ।
 श्रमिक  निधन  तथा  अनपढ़  उद्योग  चलाने  क  लिए  उनके  पास  प  जी  अथवा  ज्ञान  का  अभाव
 उन्हें  शिक्षित  होना  चाहिए  तथा  उद्योग  के  प्रबन्ध  में  सक्तिया  भागीदारी  की  अनुमति  दी  जानी
 चाहिए  ।  केवल  तब  ही  हमारे  सभाज  मे  परिवतंन  आयेगा  ।

 आदिवासी  तथा  मूमिहीन  कृषि  श्रमिक  हमारे  समाज  में  सबसे  पिछड़े  हुए  हैं  ।
 जब  तक  हम  उन्हें  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपंर  नहीं  उठाते  तब  तक  हम  समाज  के  समाजवादी  ढांचे
 की  स्थापना  नहीं  कर  सकते  ।  हमें  सभी  बर्गों  के  लोगों  की  आ्थिक  दष्षा  में  सुधार  लामा  होगा  ।
 परन्तु  हमारे  देश  में  प्रचलित  सामाजिक  अ।थिक  व्यवस्था  हो  दोषपृर्ण  है  ।  जब  तक  हम  इस  प्रचलित

 *मूलत  :  उड़िया  में  दिये  गए  भाषण  के  अग्न॑ जी  अनुत्राद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 व्यवस्था  में  कुछ  परिवतंन  नहीं  करते  तब  तक  हम  उन  लोगों  की  दछ्षा  में  सुधार  नहीं  ला  सकते  ।

 जब  तक  हम  अपने  रुमाज  में  से  शोषण  को  समाप्त  महीं  कर  देते  तव  तक  हम  गरीब  लोगों  की

 न्यूनतम  आवष्यकतायें  पूरी  नहीं  कर  सकते  ।  जब  तक  हम  वितरण  प्रणालौ  को  व्यवस्थित  नहीं
 करते  उस  समय  तक  हम  समाजबाद  नहीं  ला  हम  निधन  लोगों  की  दशा  में  सुधार  ल!ने  की

 बात  सोच  भी  नहीं  सकते  '  वे  गरौबी  में  ही  जीते  रहेंगे  ।  ये  लोग  भपने  आप  में  सुधार  नहीं  ला

 सकते  ।  हमें  देश  की  ओर  से  उन्हें  सभी  सुविधायें  प्रदान  करनी  चाहिए  ताकि  उनकी  दह्या  में  सुधार
 क्या  जा  सके  ।  इस  संदर्म  मैं  श्री  भट्टम  श्री  राममूरति  जी  सै  पूछना  चाहता  हूं  कि  मेहरबानी
 करके  हमें  यह  बनायें  कि  आन्ध्रप्रदेश  में  गठित  सरकार  एक  पं,जीवादी  सरकार  है  या  समाजवादी
 सरकार  ।  यदि  यह  एक  समाजवादी  सरकार  है  तो  गरीब  लोगों  के  उत्थान  के  लिए  भान्ध्र  प्रदेश  की

 सरकार  ने  कया  कदम  उठाये  आपने  चावल  का  मूल्य  2  रुपये  प्रति  किलोग्राम  नियत  कर  दिया

 है  ।  परन्तु  केवल  घोषणा  करना  ही  पर्याप्त  नहीं  ढस  निर्धारित  मूल्य  पर  लोगों  को  चावल
 सप्लाई  करने  के  लिए  आपने  कोन  से  कदम  उठाये  क्‍या  भापने  वितरण  प्रणाली  को  प्रभावी
 बनाया  हैं  ?  क्‍या  इन  निर्धन  लोगों  को  उसी  निर्धारित  मूल्य  पर  चावल  मिल  रहा  है  ओर  क्या
 आपके  राज्य  में  शोषण  समाप्त  हो  गया  यदि  नहीं  तो  लोगों  को  शोषण  से  बचाने  के  लिए  आपने
 क्या  कदम  उठाये  हैं  ?  क्‍या  आपके  राज्य  में  जमींदार  और  सूदखोर  नहीं  हैं  ?  मद्दोदय  केबल  आन्ध्र
 प्रदेश  में  ही  नहीं  परन्तु  कहीं  भौ  लोग  जमींदारों  तथा  सूदखोरों  के  शोषण  से  मुक्त  नहीं  इसलिए
 मैं  तो  श्री  श्रीराममूरतति  जी  की  सराहना  तब  करता  यदि  बे  लोगों  को  जमीदारों  के  चु  गल  से  बचाने
 के  लिए  कुछ  करने  के  बाद  इस  संकल्प  को  प्रस्तुत  करते  ।

 महात्मा  गांधी  जी  ने  कहा  था  कि  पहले  स्वयं  करो  और  बाद  में  दूसरों  को  करने
 के  लिए  कहो  ।  उन्होंने  अठु  त  से  काम  स्वयं  किये  थे  और  काम  करने  में  दूसरों  की  सहायता
 वी  आपके  नेता  श्री  एन०  टी०  रामाराव  हो  अथवा  कोई  ओर  पहले  आपने  लोगों  के
 कल्याण  हेतु  अधिक-से-अधिक  कार्य  किया  होता  और  फिर  आपने  संकल्प  प्रस्तुत  कर  कह्दा  होता  कि
 आन्ध्र  प्रदेश  में  समाजबाद  ला  दिया  गया  है  तथा  देश  में  कहीं  भी  समाजवाद  नहीं  है  ।  परन्तु
 आपके  कई  नेता  ऐसे  हैं  जो  सम्पत्ति  कर  तथा  आयकर  नहीं  दे  रहे  वे  अपनी  परिश्रम्पत्तियों  में
 ब॒द्धि  कर  रहे  हैं  तथा  कई  स्थानों  पर  इमारतें  बनवा  रहे  हैं  ।  इसलिए  यह  संकल्प  प्रस्तुत  करके
 आप  कोई  नाम  नहीं  कमा  सकते  |

 मैं  श्रीरामसूर्ति  जी  को  मुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  देश  में  वर्तमान
 झाथिक  दया  में  सुध।र  करने  के  लिए  पहले  अपने  आप  में  सुधार  द्ोषण  को  समाप्त  करने
 के  लिए  हमें  सभो  सम्भव  उपाय  करने  होंगे  ।  हम  देख  चुके  हैं  कि  बड़ी  मछली  छोटी  मछली  को

 खाती  है  |  देश  में  ठीक  यही  स्थिति  धनो  लोग  निर्धन  लोगों  का  शोषण  कर  रहे  हमने
 देश  में

 प्रमुख
 उद्योगों  की  स्थापना  की  परन्तु  लघु  उद्योगों  के  विकास  हेतु  हम  अधिक  ध्यान

 नह्डीं  दे  रहे  देश  में  कुछ  गरीब  तथा  पिछड़े  हुए  राज्य  हैं  ।  बिकसित  तथा  बड़े  राज्यों  की
 तुलना  में  कैल्द्र  सरकार  से  छोटे  राज्यों  को  अधिक  सहायता  गिल  रही  हम  देश  में  विभिन्‍न

 विशीद  रु

 प्रति  ब्यित  आय  देखते  हैँ  ।  में  विभिन्‍न  राज्यों  में  प्रति  व्यक्ति  भाय  इस

 पंजाब  3560  रुपये
 हरियाणा  3059  रुगये
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 मद्दाराष्ट्र  3032  रुपये

 गुजरात  2825  रुपये

 पश्चिम  बंगाल  2231  रुपये

 कर्नाटक  1957  रुपये

 केरल  4951  रुपये
 भानप्र  प्रदेश  1955  झुपये

 जम्मू  ओर  कष्टमीर  1880  रुपये

 तमिलनाडु  1743  रुपये

 असम  1762  रुपये
 मध्य  प्रदेश  1721  रूपये
 उत्तर  प्रदेश  1685  रुपये

 उड़ीसा  1625  रुपये

 बिहार  1174  रुपये

 पंजाब  की  प्रतिब्यक्ति  आय  अन्य  राज्यों  की  अपेक्षा  कद्दी  अधिक  है  जबकि  बिहार  फी
 प्रतिश्यक्ति  आय  सबसे  कम  उड़ीसा  तथा  बिहार  सबसे  पिछड़े  हुए  राष्य  हैं  ।  इन

 राज्यों  का  शोषण  भआन्ध्र  प्रदेश  तथा  पद्दिवम  बंगाल  कर  रहे  वे  सभी  तरह  से
 प्रगतिशील  हमारे  प्रधान  मन्‍्त्री  जी  ने  इन  क्षत्रीय  असंतुलनों  को  बूर  करने  पर  जोर
 दिया  उन्होने  देश  को  2।  वीं  सदी  मेंले  जाने  के  लिए  कदम  उछाए  वह

 हैं  कि  हमारे  देश  की  गिनती  विकसित  देशों  में  इस  बात  को  मद्दे  नजर  रख  कर  बहुत  से  टीघ॑
 कालौंन  कार्यक्रम  शुरू  किए  गए  लेकिन  मैं  बिहार  और  छड़ीसा  बसे  पिछड़  राज्यों  के  बारे  में

 सरकार  से  पूछना  चाहता  हूं  ।  इन  राज्यों  की  अथं  व्यवस्था  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  मे
 क्या  उपाय  किए  हैं  |  हमारा  कतंव्य  है  कि  हम  गरीबों  की  दशा  सुधारे  और  ऐसा  तभी  हो  सकता

 है  जब  गरीब  ओर  पिछड़  राज्यों  में  विकास  उपाय  प्राथमिकता  के  आधार  पर  आरम्भ  किए  जाए
 माननीय  योजना  मन्त्री  और  कृषि  मन्त्री  सदन  में  डपस्थित  मैं  उनका  ध्यान  उड़ीसा  की  उन

 बहुत  सी  परियोजनाओं  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूँ  जो  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वीकृति  के  लिए
 विचाराधीन  उड़ीसा  में  कम  से  कम  14  सिघाईं  परियोजनाएਂ  केन्द्र  सरकार  को

 स्वीकृति  के  लए  विचाराघीन  पड़ी  हुई  जब  तक  इन  परियोजनाओं  को  शुरू  नहीं  किया
 तब  तक  उड़ीसा  राज्य  में  कृषि  में  सुधार  कंसे  द्वो  सकता  कृषि  मंत्री  ओर  योजना  मन्त्री  से
 मेरा  अनुरोध  है  कि  इन  परियोजनाओं  को  तत्काल  कार्यान्वित  किया  जाए  ताकि  सिंचाईं  की

 रिक्त  क्षमता  उत्पन्न  करके  गरीब  किसानों  को  लाभ  पहुंचाया  जा  सके  ।  उड़ीसा  सरकार
 ते  वहुਂ  कुछ  उद्योगों  कौ  स्थापना  करने  क  लिए  केन्द्र  सरकार  को  एक  प्रस्ताव  भेजा  शेकिन

 बड़े  खेद  की  बात  है  कि  अभी  तक  इन  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  आशय  पत्र  जारी  नहीं  किए

 गए  हैं  ।  इस  संदर्म  में  मैं  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  दंतारी  में  दूसरे  प्रस्तावित  इस्पात  संयंत्र  का  उल्लेख
 करना  चाहता  हूं  ।  यह्‌  प्रस्ताव  बहुत  समय  से  विचाराधीन  है  |  इस्पात  संयंत्र  की  स्थापना

 के  लिए  देतारी  आदर्श  स्थान  है  ,  वहां  सभी  तरह  की  आधारभूत  सुविधाएं  तत्काल  उपलब्ध  हैं  ।

 प्रस्ताव  को  प्रस्तुत  करने  के  तत्काल  ब.द  द्वी  इस्पात  संयत्र  कौ  के  लिए  आरम्भिक  काम  पूरा
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 क्र  लिया  गया  था  ।  मंत्री  जी  मै  इस  सदन  में  आइवासन  दिया  था  पर  दुभग्य  से  इस  दिद्या  में  आगे

 कोई  प्रगति  नहीं  हुई  है  ।  इस्पात  संयंत्र  की  स्थापना  से  पिछड़  क्षेत्र  में  बेरोजगारी  की  समस्या

 को  हल  करने  में  काफी  सहायता  मिलेगी  |  इसलिए  मेरौ  मांग  है  कि  उड़ीसा  में  दूसरे  इस्पात  संयंत्र
 की  स्थापना  के  लिए  आवश्यक  उपाय  किए  जाए  ।  साथ  ही  मंत्री  जी  से  मेरा  अनुरोव  है  कि  कृषि
 के  विकास  कै  लिए  उड़ीसः  राज्य  को  पर्याप्त  धनराशि  उपलब्ध  कराई  भेरे  राज्य  में  चालू

 प्रमुख  सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिए  पर्याप्त  घनराशि  दी

 महात्मा  गांधी  ने  कहा  कि  गांवों  का  विकास  किए  बिना  देश  प्रगति  नहीं  कर

 सकता  ।  इसलिए  पहले  हमें  अपनी  ग्रामीण  भर्थ  व्यवस्था  का  विक।स  करना  होगा  और  अगर  गांबों

 का  विकास  करना  है  तो  लघु  और  कुटीर  उद्योगों  को  प्रोत्हासन  देना  लघु  यूनिटों  को

 बढ़ावा  देने  के  लिए  ग्रामीण  कारीगरों  और  लघु  उद्यमियों  को  पर्याष्त  प्रोत्साहन  दिया  जाना

 चाहिए  ।  इस  संदमं  में  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  नए  छद्योगों  की  स्थापना
 की  ज।ए  क्योंकि  भारत  गांवों  का  देश  है  और  गांव  वाले  जीविकोपाज॑न  के  लिए  छाहरों  को  भोर
 जा  रहे  हैं  एक  बार  कुछ  काम  मिल  जाने  पर  वे  गांव  लोटना  पसंद  नहीं  करते  ।  गांवों  से  आने  वाले
 लोग  बड़ी  तादाद  में  शहरी  क्षत्रों  में  बसते  जा  रहे  हैं  इसलिए  शहरी  आबादी  दिन  पर  दन  बढ़तो
 जा  रही  है  ।  गरीब  ग्रामीणो  के  पास  गांवों  में  जीविका  कमाने  के  साधन  नहीं  है  ।  इसलिए  रोजगार
 की  तलाष्  में  वे  शहरों  की  ओर  आ  रहे  हैं  ।  शहरों  में  आवास  एक  बड़ी  समस्या  है  ।  इसलिए  ये
 लोग  गंदी  बस्तियों  में  रहृते  हैं  जिससे  नगरों  का  वातावरण  दूषित  द्वोता  अगर  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में  छद्योग  होंगे  तो लोग  शहरों  कौ  तरफ  नहीं  इसके  परिणामस्वरूप  दाहरी  आबादी  पर
 नत्रण  लगाया  जा  सकता  है  ओर  साथ  ही  ग्रामीण  अर्थग्यवस्था  को  मजबूत  किया  जा  सकता  है  ।
 वेसे  नौकरशाही  शहरो  क्षत्रों  को  नहीं  छोड़ेगे  और  व  लोगों  का  शोषण  करते  रहेंगे  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में  उद्योग  स्थापित  करने  से  ग्रामीणों  लिए  रोजगार  के  अतिरिक्त  अवसर  उत्पन्न  होगे  ।  तो  हमें
 उद्योगों  को  विकेन्द्रित  करना  होगा  ।

 धाहरी  क्षेत्रों  मैं  उद्योगों  की  संल्‍्या  बढ़ने  से  मुटृठा  भर  पूजीपतियों  को  अपनी  म्म्पत्ति
 बढ़ाने  में  सहायता  मिलतो  है  पू  जीपति  अपने  स्थापनों  में  काम  करने  ठाले  कामगारों  कः  शोषण  करते
 रहेंगे  ।  लघु  यूनिटें  निमी  व्यक्तियों  द्वारा  तथा  बड़ौ  यूगिटों  की  स्थापना  सरकार  द्वारा  की  जानी
 चाहिए  ।  तभी  देश  कौ  अथंब्यवस्था  मजबूत  होगी  ।

 इसके  बाद  मैं  भूमि  सघार  के  बारे  में  बोलना  चाहता  हू  ।  देश  में  बहुत  से
 दारों  के  पास  जाली  नाम  से  फालूत  जमीन  भूमि  के  ये  तथाकथित  मालिक  खेती  का  निरीक्षण
 करते  के  लिए  नहीं  जाते  |  हमें  भूमि  की  अधिकतम  सौपा  से  अधिक  भूमि  रवते  के  लिए  इन  बड़े
 जमोदारों  को  अनुमति  नहीं  दी  जःती  महात्मा  गांधी  ने  कहा  था  कि  किसान  को  जमीन  का
 मालिक  बताया  जाता  चाहिए  ।  कांग्रेस  सरकार  की  भी  यद्ी  नीति  रही  चनाव  प्रचारों  के
 दौरान  भी  हम  कहते  हैं  कि  किसानों  को  भूमि  का  मालिक  बनाया  जाना  चाहिए  ;

 ह

 में  ऐसा  नहीं  किया  जाता  ।  बड़े  भूमालिक  खेतिहर  मजदूरों  और  छोटे
 हैं  ।  हमें  इस  पर  रोक  लगानी  बड़े  या  जाली  भू-मालिकों  से
 बांट  दी  नानी  चाहिए  ।  इस  लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिए  हमें  एक  अधिनिः

 लेकिन  ब्यवहार
 किसानों  का  शोषण  कर  रहे
 जमीन  लेकर  भूृमिहीनों  में

 यन  बनाना  चाहिए  +  मेरे
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 विचार  से  पंजाब  में  भूमि  के  भगड़ों  के  भनेक  मामले  अगर  झंगड्ों  का  निपटान  करके  सही
 व्यक्तियों  में  अतिरिक्त  भूमि  बांट  दी  जाए  तो  कुछ  हृ॒द  तक  आतंफ़वादी  कार्यवाही  कम  हो  सकती

 है  ।  दर  व्यक्ति  को  कुछ  जमीन  या  रोजगार  मिलेगा  तो  उन्हें  ऐसे  आतंकवादी  कामों  के  लिए
 समय  नहीं  मिलेगा  ।

 मैं  आदिवासी  क्षेत्रों  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  कुछ  लोग  ऐसे  हैं  जो  खेती  को

 अपना  व्यवसाय  नहीं  बनाना  नहीं  ऐसे  लोगों  को  आदिबासी  या  हरिजनों  से  जमीन  खरीदने
 की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।  इस  तरद  से  हम  अपनी  कृषि  का  विकास  करने  में  रुचि  रखने
 बालों  कौ  सहायता  कर  सकते  हैं  ।  वे लोग  जो  जमीन  खरीद  फर  कृषि  का  काम  किसी  भोर  को
 सौंपना  चाहते  हैं  ऐसा  नहीं  कर  पाएगे  ।  पँसे  की  ताकत  के  दारण  ऐसे  लोगों  को  दो  तरफा  लाभ
 कमाने  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  ।  यह  भियम  गैर  आदिवासी  क्षेत्रों  पर  भी  लागू  होना  चाहिए  ।

 बेतनभोगी  लोगों  के  बारे  में  भी  चन्द  द्ाब्द  कहुंगा  विभिन्‍न  पदों  के  बीच  वेतन  के  मुगतान
 में  काफी  अन्तर  है  ।  अधिक  वेतन  प्राप्त  करने  वाले  कमंचारियों  को  कम  वेतन  प्राप्त  करने  वाले
 कर्मंचाश्यों  से  सहानुभूति  बेतन  भोगी  व्यक्ति  चाहे  कह्टीं  भी  काम  करें  डसे  रोजगार  की

 सुरक्षा  प्राप्त  होती  है  पर  गांव  में  रहने  वाले  ग  रीबों  को  इस  तरह  कौ  कोई  सुरक्षा  प्राप्त  नहीं  है  ।

 ग्रामीण  मूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  को  यह  केन्द्र  द्वारा  संचालित  कार्यक्रम  है  ।

 इसके  झ  तगंत  एक  गरीब  आदमी  को  साथ  में  100  दिन  रोजगार  उपलब्ध  कराया  जाता

 लेकिन  हम  लाभ  भोगियों  को  100  दिन  तक  काम  नहीं  दे  पाते  ।  इस  संबंध  में  मैंने  एक  प्रइन  भी

 पूछा  था  माननीय  कृषि  मन्‍्त्री  सबन  में  इपस्थित  हैं  क्‍या  वे  ऐसे  5  लोगों  के  नाम  बताएंगे  जिन्हें
 ग्रामीण  ममिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  देश  के  किसी  भी  भाग  में  काम  दिया  गया

 हो  ।  हम  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  किसी  को  भी  100  दिन  तक  काम  नहीं  दे  पाए  इतलिए

 यह  कार्यक्रम  असफल  हो  गया  है  हम  सांसद  गां  थें  में  जाते  रहते  है  और  यह्द  बात  सच

 लिए  इस  के  साथ  शब्द  क्यों  यह  एक  विशेष  परियोजना  है  भोर

 इसके  भन्तगंत  दात  प्रतिशत  केन्द्रीय  सहायता  दी  जा  रही  है  ।  अगर  यह्दू  विशेष  परियोजना  है  तो

 इसे  उपयुक्त  ढंग  से  लागू  क्‍यों  नहीं  जा  रहा  ।  इस  मामले  को  मैंने  सदन  के  बाहर  भी  उठाया

 है  लेकिन  मुझे  यह  आइवासन  नहीं  दिया  गया  कि  इस  कार्यक्रम  को  उपयुक्‍त  ढंग  से  कार्यान्वित

 किया  जाएगा  ।  सदन  में  इस  मामले  की  चर्चा  नहीं  को  जा  रह्दी  अगर  सभी  लोगों  चाहे
 डनका  दर्जा  कुछ  भी  क्‍यों  न  रोजगार  की  गारटी  और  जौतन  की  सुरक्षा  नद्ीं  मिलती  तो  रुन्‍्हें
 मानसिक  रूप  से  ः्ान्ति  नहीं  मिल  सकती  ।  उन्हें  आराम  नहीं  मिलेगा  ।  अगर  इस  देश  के  लोग
 शांति  से  नहीं  रह  सकते  तो  समाज  पर  काफी  बुरा  अप्तर  स्थिति  बहुत  गंभीर  हो  जाएगी
 तथा  बिनाश  की  ओर  भग्रसर  हो  जाएगा  ।

 इसलिए  हमारा  लक्ष्य  एक  समाजवादी  समाज  की  रचना  करता  है  लेकिन  हम  अब
 पूजीपतियों  को  काफी  प्रोत्साहन  दे  रहे  इसका  मतलब  है  कि  देश  पू  जीवाद  की  ओर  बढ़  रहा

 इस  मामले  पर  सदन  में  और  म  ही  दल  स्तर  पर  चर्चा  कौ  जा  रहो  एक  संकल्प  प्रस्तुत
 करके  इस  देश  की  आधिक  स्थिति  नहीं  बदली  जा  सकती  ।  सरकार  को  इस  मामले  पर  गंभीरता
 से  त्रिचार-विमश  करने  के  बाद  एक  व्यापक  विधेयक  प्रस्तुत  करना  चाहिए  ताकि  इससे  कुछ  फायदे
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 द्वों  भौर  वतंनान  भारथिक  स्थिति  में  सुघार  इन  शब्दों  के साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता

 झी  बो०  शोभनाद्रोइबर  राव  :  सभापति  सबसे  पहले  में  अपने
 योगी  श्री  भट्टम  श्रीराम  मूर्ति  को  यह  संकल्प  इस  सम्माननौय  सदन  में  चर्चा  कै  लिए  प्रस्तुत  करने
 पर  बंधाई  देता  हु  |  इस  संकल्प  का  सम्बन्ध  हमारी  अथंव्यवस्था  के  कुछ  अति  महत्वपूर्ण  पहलुभों
 से  हैं  भोर  इनसे  लाखों  लोगों  का  जीवन  भाकांक्षाए  प्रत्यक्ष  या  अप्रत्यक्ष  रूप  से  जुड़ी

 हुई
 भौद्योगिक  नीति  सम्बन्धी  संकल्प  में  समय  समय  पर  परिवतंन  किए  गए  हैं  पर

 मूलता  इसके  प्रमुश्ल  लक्ष्य  वहीं  है  जिनके  आधार  पर  हमारे  संविधान  की  रचना  कौ  गई  है  ।  इसमें
 राज्य  की  नौति  निर्देशक  सिद्धांतों  का  विशेष  रूप  से  ध्यान  रखा  गया  है  जिनका  लक्ष्य  तभी
 शिकों  के  जीविका  कै  पर्याप्त  साधन  उपलब्ध  कराना  और  समुदाय  के  भौतिक  साधनों  का  स्वामित्व
 तथा  नियंत्रण  इस  तरह  सुनिद्दितत  करना  है  कि  थे  सबके  लिए  ढपयोगी  हो  ओर  आर्थिक  व्यवस्थ

 ऐसी  नहीं  होनी  चाहिए  कि  सम्पत्ति  और  उत्पादन  के  साधनों  का  केम्द्रीयकरण  हो  और  आम  आदमी
 को  नुकसामत  हो  ।

 यह  1956  के  नीति  सम्बन्धी  संकल्प  और  1980  के  भोद्योगिक  नीति  सम्बन्धी  बक्तथ्य
 का  भी  आधार  स्तंम  था  ।  नई  नीति  के  सामाजिक--अभाथिक  लक्ष्य  इस  प्रकार  है  :  स्थापित  क्षमता
 का  अधिकतम  उत्पादन  को  अधिकतम  करके  अधिक  उत्पादकता  का  लक्ष्य  प्राप्त  करना
 भौर  रोजगार  उत्पन्न  प्राथमिकता  देकर  क्षेत्रीय  असंतुलन  को  ठीक  निर्यात  पर
 आधारित  तथा  भायात  का  स्थान  लेने  वाले  उद्योगों  का  तेजौ  से  विकास  पूजी  के  समान
 बंढवारे  तथा  इससे  प्राप्त  लाभ  के  समान  बंटवारे  तथा  छोटो  पर  विकासकझ्नील  यूनिटों  की  ग्रामीण
 तथा  छहरी  क्षंत्रों  में  स्थापना  करके  आर्थिक  संघवाद  को  बढ़ावा  देना  ।

 जबकि  हमारे  लक्ष्य  तो  निर्षास्ति  थे  हमारी  ओद्योगिक  नीति  को  लागर  किए  काफी
 साल  हो  जाने  के  बाक्जूद  सच  बात  यह  है  कि  बड़े  घरानों  कौ  परिसम्पत्तियां  तेजी  से  बढ़ी  है  ।
 1951  में  20  बड़े  घर:नों  कौ  परिसम्पत्तियां  केवल  648  करोड़  रुपए  थी  जोकि  958  में  बढ़कर
 1362  करोड़  रुपए  हो  गई  ।  पर  1975-76  में  यह्द  बढ़  S111  करोड़  रुपए  ओर  1980  80  में

 748  करोड़  रुपए  हो  गई  है  अगल  तीन  सालों  में  13,380  करोड़  रुपए  भर  1984  के  भत
 में  बढ़कर  15,842  करोड़  रुपए  द्वो  गई  हैं  ।

 स्पष्ट
 है

 कि  हमारी  आथिक  नीति  और  भोद्योगिक  नोति  ने  इन  बड़े  घरानों  को  और
 सम्पत्ति  जमा  करने  और  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  दी  जाने  बाली  वित्तीय  सहायता  को  अधिक  मात्रा में  प्राप्त  करने  में  सहायता  दी  है  ।  साथ  भाधिक  असमानताएं  भी  बढ़ी  एक  अनुमान  के
 अनुसार  5%  जनसख्या  के  पास  राष्ट्रीय  आय  का  करीब  22%  हजो  कि  कुल  जनसंरुया  के  पास

 राष्ट्रोब
 आय  के  आधे  से

 थोड़ा
 सा

 अधिक
 म  केवल  ग्रामीण  भौर  शहरी  क्षेत्रों  में  बल्कि  विभिन्‍न

 क्षेत्रों
 में  भी  भौसत  आय  में  काफी  अंतर  सरकार  स्वीकार  कर  रह्दी  है  कि  कतेब  40  ५५ जनसंख्या  गरीबी

 की  रेखा
 से  नीचे  रह  रही  दै  पा

 नवीनतम  अन्तर्राष्ट्रीय  आंकड़े  के  अनुसार  प्रति
 व्यक्ति  आपके  भामले  में  भारत  का  स्थान  विषय  के  148  देझ्षों  में
 4.00  भर०  प०

 यहू  जानफर  बहुत  दुःख  होता  है  कि  सावंजनिक  ऋण  की  राशि  लगभग  एक  लाख  करोड़
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 है  जिसमें  से  20,000  करोड़  रु  ऋण  विदेशी  ऋण  खतरे  की  बात  यह  है  कि  सावंजनिक
 ऋण  बड़ी  तेजी  से  बढ़  रहा  है  क्‍योंकि  पिछले  5  सालों  में  यह  बढ़कर  300%,  से  अधिक  हो  गया

 है  बजट  में  घाटा  भी  बड़ी  तेजी  से  बढ़  रहा  1185  तक  लगभग  42,800  करोड़  रुपए
 सरकारी  उद्यमों  में  लगाया  जा  चुका  इस  बड़  पूजी  निवेश  से  प्राप्त  होने  वाला  लाभ  भरा
 भी  संतोषजनक  नहीं  है  ।  घाटे  के  बजट  में  ब॒द्धि  होती  जा  रही  1985-66  में  ही
 व्यापार  असंतुलन  8,600  करोड़  रुपए  है  जिसका  मतलब  है  कि  हमें  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उद्योगों
 ओर  उद्यमों  को  अधिक  कारगर  ढंग  से  चलाना  होगा  ताकि  हमारे  उत्पाद  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में
 प्रतिस्पर्धा  में  ठछद्दर  सके  ताकि  हमें  ओर  बाजार  मिले  और  हम  अधिक  बिदेशी  मुन्ना  कमाए  ।  सबाल

 यह  नहीं  है  कि  हम  साबंजनिक  क्षत्र  या  निजी  क्षत्र  पर  कितना  खर्च  करते  हैं  सवाल  यह  है  कि

 उसे  किस  तरह  खचं  किया  जाता  रूच  का  संबंध  कायेनिष्पादन  से  जोड़ा  जाना  चाहिए  ।

 986  के  अत  तक  सारे  देदा  में  रोजगार  कार्यालयों  के  रजिस्टरों  में  दर्ज  रोजगार  प्राप्त
 करने  कै  इस्छक  व्यक्तियों  की  संश्या  301  लाख  थी  जबकि  एक  साल  में  हम  केवल  2.5  लाख

 बेरोजगार  व्यक्तियों  को  ही  रोजगार  दे  पाते  है  ।  अगर  इस  बात  का  विषधलेषण  किया  जाए  कि  एक

 मए  रोजगार  की  व्यवस्था  करने  में  कितना  घन  खचं  होता  है  तो  यह्‌  खचं.30लाख  के  करीब  बंठता
 अगर  यह  स्थिति  है  तो  इन  बेरोजगार  लोगों  को  रोजगार  देने  के  लिए  काफो  धनराशि  कौ

 जरूरत  होगी  ।  इन  बेरोजगार  ब्यक्तियों  के  अलावा  घरेलू  उद्योगों  भर्थात्‌  जहां  50  से  भी  कम
 कामगार  कारौगर  के  रूप  में  काम  करते  में  लगे  कामगार  ओर  हस्तशिल्फ  उद्योगो  मं
 लगे  लगभग  85  लाख  कामगारों  को  रोजगार  से  निकाल  दिया  इन  परिस्थितियों  में
 हमारे  लिए  एकमात्र  भौर  बेहतर  समाधान  यहीं  होगा  कि  हम  महात्मागांधी  को  द्वारा  दो  गई
 पूर्ण  सलाहों  को  ध्य'न  में  रखे  ।  गांधीजी  ने  स्पष्ट  कहा  था  कि  ऐसे  उद्योग  जरूरी  हैं  जिनमें  ज्यादा
 से  ज्यादा  श्रमिक  खराये  जा  सके  अर्थात्‌  कुटीर  लघु  ओर  मभोले  उद्योगों  स ेरोजगार  के  अवसर
 बढ़ाने  में  सहायता  मिलेगी  ।  बड़े  उद्योग  कौ  तुलना  में  कुटीर  और  ग्राम  उद्योग  में  एक  व्यक्ति  को
 रोजगार  देने  पर  कम  पं  जी  लगती  ।  वस्त्र  उद्योग  में  10,000  सीमेंट  और  ह्टील  उद्योग
 में  5  से  ।0  लाग  रु०  कौ  तुलना  में  कुटीर  ओर  ग्राम  उद्योग  में  ओसत  पू  जी  निवेश  केवल  530

 रुपए  द्वी  होगा  |  1974-75  के  उद्योगों  के  वाषिक  सर्वेक्षण  के  अनुसार  बड़े  डलद्योगों  में  एक
 ब्यक्ति  को  रोजगार  देने  के  लिए  29,000  रुपए  खचं  करने  पड़ते  हैं  इसौलिए  मह  त्मागांधी  ने
 लोगों  की  बेरोजगारी  और  कम  रोजगार  प्राप्ति  को  दूर  करने  पर  बहुत  जोर  दिया

 उनकी  राय  में  हस्तशिल्प  या  कुटीर  उद्योग  हा  हमारे  देश  में  सेकड़ों-करोड़ों  बेरोजगःर  या
 कम  रोजगार  प्राप्त  लोगों  को  रोजगार  दे  सकते  हैं  ।  उन्होंने  महसूस  किया  कि  बड़े  पैमाने  वर  खोले
 गए  उद्योग  उस  समस्या  का  समाधान  नहीं  कर  सकते  जिसके  लिए  गांधीजी  ने  हस्तशिल्प  या  कुटीर
 उद्योग  का  पक्ष  लिया  ।  चरखा  सभी  श्रम  प्रधान  उद्यमों  का  प्रतौक  है  ।  18  1925  को  यंग
 इंडिया  प्ें  उन्होंने  कहा  :

 को  धन  की  कमौ  का  रोग  इतना  नहीं  है  जितना  काम  न  मिलने  का  ।  श्रम
 ही  धन  बह  ब्यक्ति  करोड़ों  लोगों  को  उनकी  कुटीरों  में  सम्मानित  रोजगार  प्रवाम
 करता  श्वाना  ओर  मुहैया  करता  है  ।  यह  घन  के  बराबर  द्वी  महत्वपूर्ण  चरखा
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 श्रम  प्रदान  करता  है  ।  जब  तक  इसका  कोई  अच्छा  विकल्प  नहीं  मित्रता  इसे  द्वी  महत्ता  दी
 जानी  चाहिए  (”

 22  1935  की  में  उन्होंने  पुनः  कहा  :

 को  भौर  उसके  करोड़ों  लोगों  को  बने  रहना  विश्व  में  ऐसा  भन्य  देश

 नहीं  है  जहां  करोड़ों  लोगों  को  भांधिक  रूप  से  रोजग।र  मिला  हो  भोर  जहां  के  लोग  मुख्यतः
 ग्रामीण  होते  हुए  भी  खेती  के  लिए  प्रति  व्यक्ति  के  पास  2  ए5ड़  से  अधिक  जोत  न
 ओर  भपनी  आवदयकता  के  लिए  चरखे  से  कपड़ा  बनाने  के  लिए  मानव  श्रम  की  बजाय
 अब  हमें  भाप  या  बिजली  की  मशीनों  या  किसी  अन्य  साधनों  का  उपयोग  करना  पड़ेगा  तो

 लोगों  में  बेरोजगारी  भौर  बढ़गी  ।”'

 2  1937  के  में  उन्होंने  कहा  ॥

 लोग  बेकार  द्वो  रहे  यह  कहते  हुए  उन्होंने  इस  बात  पर  जोर

 बड़ी  मात्रा  में  ऐसी  मझीनें  नहीं  लगा  जो  उनके  मजदूरों  के  स्थान
 पर  काम  इससे  उनकी  बेरोजगारी  ओर  बढ़  हमारी  समस्या  यह  है  कि  हम  अपने

 करोड़ों  जोगों  को  किस  तरह्द  रोजगार  प्रदान  करें  न  कि  यह  कि  डनका  श्रम  कंसे  बच.ए  ।
 सगातार  बेरोजगार  रहने  से  उनमें  सुस्ती  भा  गई  है  जो  उन्हें  मोर  कमजोर  बनाती  है  ।”

 हमारी  जनसंख्या  में  अधिक  वृद्धि  प्रति  व्यक्ति  कम  भूमि  डपलब्ध  होने  के  कारण
 बेरोजगारी  होने  की  समस्या  बढ़  गई  जिन  उद्यमों  में  श्रमिक  काफो  संख्या  में  है  ।  वहां
 त्मक  रूप  से  न  केवल  उत्पादन  अधिक  होता  है  तथा  अधिक  लोगों  को  रोजगार  मिलटा  है  अपितु  वे
 उद्यम  एक  ऐसा  समताबादौ  समाज  बनाने  में  सहायक  सिद्धहं।ते  हैं,जहां  घन  केवल  कुछ  व्यवितयों  के

 हाथों  में  संकेन्द्रित  नहीं  रहता  और  आय  में  अन्तर  भी  भधिक  नहीं  होता  लघु  उद्योगों  की  भी  यही
 स्थिति  लेकिन  अधिक  पू  जी  वाले  औद्योगिक  उपक्रम  एक  भोर  तो  अधिकांश  श्रमिकों  को  बे  रोज -
 गार  कर  देते  हैं  ओर  दूसरीओर  वहां  घन  कुछ  हो  हाथों  में  संकेन्दित  रेहता  है  ।  वहां  मिल  मालिकों
 ओर  अधिक  वेतन  पर  नियुक्त  किये  गये  कुछ  श्रमिकों  को  ही  लाभ  होता  है  ।  इस  विष्वास  या
 घारणा  के  साथ  कि  नगरों  में  बेतन  भौर  जीवन  स्तर  अधिक  ऊचा  गांवों  के  लोग  दाहरों  में  आा
 रहे  यहू  नियोजकों  और  हाहरी  विकास  प्राधिकरण  के  लिए  यह  बड़ी  गम्भीर  समस्या  बनती
 जा  रही  गांव  की  अपेक्षा  गए  में  एक  व्यटित  ४  रहन-सहन  रोजगार  और  उसे
 अन्य  सेवाएं  दते  पर  सामाजिक  लागत  कई  गुना  अधिक  है  और  महानगरों  में  छोटे  नगरों  की  अपेक्षा
 यह  लागत  और  भी  अधिक  यदि  कोई  श्रमिक  ग्रामीण  क्षेत्र  में  रहता  है  तो  मकान  बनाएे  के
 कं  से  बचा  जा  सकता  है  क्‍योंकि  उसके  पास  पहले  ही  से  रहने  गह
 सरकार  थोड़ें  से समय  में  करोडों  घर  बनाने  की  समस्या  से  मुक्त  हर  सकती  है  हक  हे  राशि  को
 अधिक  भावष्यक  विकास

 योजनाओं  पर  खर्च  किया  जा  सकता  नगरों  या  शहरी  केन्द्रों  के
 पास  के  स्थानों  पर  नये  उद्योग  खोले  जाने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।  ये  उद्योग  ग्रामौण
 क्षेत्रों  में  जगह-जगह  पर  खोले  जाने  चाहिए  ।

 सभापति  भाप  अच्छी  तरह  जानती  हैं  कि  रहित  बिचा ५
 मे  में

 वारधारा  अब
 नहीं  रही  है  ।  वास्तव  में  पूरे  दक्षिण  आंध्र  प्रदेश  और  तमिलनाड़  के  ऐपल  राज्य  हैं  जहां
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 एक  भी  जिला  उद्योग  रहित  नहीं  है  ।  कर्नाटक  में  बिडार  एक  ऐसा  जिला  है  जहां  उद्योग  नहीं  है
 भोर  फैरल  में  ऐसे  जिलों  की  संख्या  2  है  जबकि  मध्य  प्रदेश  में  18  जिले  उद्योग  रहित  हैं  ओर

 शत्तर  प्रदेश  में  ।]  जिले  ।

 इसकी  जांच  के  लिए  एक  समिति  बनाई  गई  है  ओर  हूमें  सभा  में  कई  बार  यह  बताया  गया

 है  कि  मामले  को  जांच  की  जा  रदहौ  लेकिन  रहित  जिलाਂ  के  स्थान  पर  उद्योग  रहित
 ब्लाकਂ  कहना  ठीक  है  ।  अभी  तक  इस  बारे  में  अस्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।  मैं  सरकार  से

 अनुरोध  करता  हूं  कि  रहित  ब्लाकਂ  नीति  बनाएं  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  तथा  पिछड़े  क्षेत्रों  में

 ही  उद्योग  स्थापित  करें  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ऐप्ते  उद्योगों  का  विकास

 हमारे  देश  को  ऐसी  प्रौद्योगिकी  अपनानी  चाहिए  जिससे  कम  पूजी  लगाकर  अधिक  संख्या
 में  लोगों  को  रोजगार  मिल  सके  तथा  जिससे  छत्पादन  अधिक  हो  और  लोगों  को  अधिक  सेवाएं
 मिल  ज॑ंसाकि  चीन  में  किया  गया  है  !  यदि  हम  पूरे  दिल  से  ऐसी  नीति  नहीं  हमारे
 देश  को  भविष्य  में  कई  बड़ी  समस्याभों  का  सामना  करना  पड़  सकता  दृष्टिकोण  में  भूल
 परिवततंन  पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  और  भविष्य  में  भौद्योगिक  विकास  के  सम्बन्ध  में  सरकार
 की  नीति  में  इस  परिवर्तन  की  ऋलक  दिख्ताई  देनी  चाहिए  ।

 *झी  बो०  कृष्ण  राब  :  सभापति  मुझे  इस  महृत्वपूर्ण  चर्चा  में
 भाग  लेने  का  बिशेष  अधिकार  मिला  है  |  इस  गे  र-स  रकारी  सदस्यों  के  सकल्प  को  श्रो  भट्टप  श्री  राम
 मूर्ति  ने  पेश  किया  है  ओर  मैं  सरकार  द्वारा  विचार  करने  के  लिए  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।

 हमें  स्वतन्त्रता  मिलने  के  समय  तत्कालीन  प्रधान  पंडित  जवाहरलाल  मेहरू  ने  मद्रास
 में  एक  सम्मेलन  में  कहा  था  कि  देश  में  समाजवाद  लाया  जाना  चाहिए  ।  उन्होंने  कहा  कि  गरीबी

 हटाई  जाएगी  और  समाज  में  समानता  लाई  जाएगी  ।  तब  इन्होंने  देश  में  पंचवर्षीय  योजनाएं  शुरू
 कीं  ।  इन  योजनाओं  के  परिणामस्वरूप  देश  खाद्चान्नों  के  उत्पादन  के  मामले  में  आत्मनिर्मर  हुआ
 है  ।  एक  समय  था  जब  हम  खाद्यान्नों  के  लिए  अन्य  देशों  के  सामने  अपने  हाथ  फैलाते  थे  ।  मुझे
 यह  कहते  हुए  गव॑  महसूस  होता  है  कि  खाद्थान्नों  के  मामसे  में  हम  न  केवल  आत्मनिभंर  हुए  हैं
 अपितु  विदेशों  में  इसका  निर्यात  भी  कर  रहे  हैं  ।

 नगरों  का  विकास  अच्छी  तरह  हो  रहा  दुर्भाग्य  से  हमारे  देश  में  गांवों  की  उपेक्षा  हुई
 हैਂ  अमेरिका  में  कुल  जनसंख्या  का  केबल  7%  ही  कषफ  है  के  खाद्यान्मों  का  निर्यात  कर  रहे

 हमारे  देश  में  :0%  लोग  कृषि  पर  निमंर  हैं  ।  यदि  अपने  देश  के  किसानों  की
 शतता  कौ  तुलना  अमेरिका  स  करे  तो  हम  सोच  सकते  हैं  कि  हम  कितनी  मात्रा  में  खाल्यान्नों  का
 उत्पादन  कर  सकते  यदि  किसानों  को  सभी  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  जायें  और  स्िचाई  को
 प्राथमिकता  दी  तो  मुझे  विश्वास  है  कि  हम  पूरे  विश्व  को  खाद्यान्त  का  निर्यात  कर  सकते
 गांवों  स ेकाफी  लोग  शहरों  में  भा  रहे  गांवों  से  शहरों  में  इस  तरह  लोगों  के  आते  को  रोकने  के
 लिए  यह  जरूरी  है  कि  गांवों  में  सभी  सुविधायें  उपलब्ध  कराई

 योजना  बनाते  सपय  यह  जरूरी  हैं  कि  योजना  आयोग  में  विशेषज्ञ  कृषकों  को  भी
 शामिल  कया  जाए  |  उन्हें  बहुत  मनुभव  उन्हें  गांवों  में  रहने  वाले  लोगों  की  कठिनाइयों

 +  मूलतः  कन्‍नड़  में  दिए  गए  भाषण  के  अ ग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 गोर  जरूरतों  का  पता  होतः  मंत्री  महोदय  से  मेरा  भ्नुरोध  है  कि  योजना  आयोग  में

 विद्देषज्ञ  किसानों  को  भी  शामिल  किया  जाए  ।

 गांवों  में  घरों  कौ  दशा  सचमुच  शोचनीय  मैं  अपने  प्रधानमंत्री  जी  को  बधाई  देता  हूं
 जिन्होंने  इस  समस्या  को  समभा  है  ओर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विशेष  रूप  से  घर  बनाने  कें  पहलू  को

 बड़ा  महत्व  दिया  है  ।  सरकार ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  निर्धंन  जंनता  के  उत्थान  के  लिए  अन्य  और  भी

 कई  कार्यक्रम  बनाए  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी
 अन्तयोदय  ओर  मन्य  कार्यक्रमों  से  वास्तव  में  निधन  जनता  का  कल्याण  हुआ  मेरा

 मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  है  कि  वह  इन  कायक्रमों  के  कार्यान्वयन  पर  ध्यान  दें  ।  यह  बड़ा  महत्वपूर्ण
 है  क्योंकि  कई  अधिकारी  इन  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  में  रुचि  नहीं  दिखाते  ।

 एक  अन्य  *हृत्वपूर्ण  पहुलु  परिवार  नियोजम  कांयंक्रमों  का  कार्यान्वयन  करना  हमारी
 सरकार  ने  कई  ऐसे  कार्यक्रम  बनाए  हैं  जो  सराहनीय  हमारे  देश  के  सभी  नागरिकों  का  यह
 कतंव्य  है  कि  वे  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  भो  सफल

 महोदय  स्वर्गीय  श्री  एम०  विव्वेदव  रेया  ने  कहा  था  कि  तक  हर  व्यक्ति  कुटीर  उद्योग

 नहीं  यह  देछ्  प्रगति  सह्टीं  कर  सकता  ।”  यह  बहुत  जरूरी  है  क्योंकि  किसान  वर्ष  में
 कैवल  3  मह्दीने  ही  काम  करता  है  :  शेष  9  महीनों  में  अधिकतर  किसाम  बेकार  रहते  इस
 स्थिति  को  बदलना  चाहिए  तथा  किसानों  को  साल  भर  व्यस्त  रखने  के  लिए  कुटीर  उद्योग  को

 प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए  ।

 हमें  अपने  देश  की  एकता  और  अखण्डता  को  बनाए  रखना  सभी  नागरिकों  को  अपना
 काम  ईमानदारी  से  करना  चाहिए  ।  सभी  पंचबर्षीय  योज़नायें  और  अन्य  कार्यक्रम  सफल  हो

 धाहरों  की  स्थिति  में  पर्याप्त  सुधार  और  प्रगति  हुई  अब  उचित  समय  है  कि
 शांबों  के विकास  पर  ध्यान  संकेन्द्रित  किया  जाए  |  मैंने  अपनी  आंखों  से  देखा  है  कि  कई  गांवों  में
 हमारे  दादाजी  के  समय  की  सह  आज  भौ  उसी  हालत  में  इस  स्थिति  को  बदला  जाना
 चाहिए  ।  इसके  लिए  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारें  दोनों  को  ग्रामीण  जनता  की  जीवन-यापन  की  स्थिति
 में  सुधार  लाने  के  लिए  मेहनत  करनो  चःहिए  '  णदि  ऐसा  किया  जाता  ह  तो  मुझे  जिश्वास  है  कि
 हमारा  देश  प्रगति  तथा  समृद्धि  के  नए  युग  में  कदम

 मैं  आपको  घन्यवाव  देता  हुं  कि  आपने  मुझे  बोलने  का  अवसर  दिया  और  इन
 शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्स  करता  हूं  ।

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  औद्योगिक  नीति  पर  एक  बार  फिर  से  सदन  कै  समक्ष
 विचार  व्यक्त  करने  के  लिए  मैं  श्री  भट्टम  जोकि  इस  संकल्प  को  लाये  हैं  घन्यवाद  करता  हूं  ।
 अद  समय  आ  गया  है  जबकि  हमें  ओद्योगिक  विकास  की  विस्तृत  मीति  पर  एक  नयी  राष्ट्रीय
 स्वीकृति  प्राप्त  करनी  होगी  ।  जैसे  कि  सरकार  मे  नई  शिक्षा  नीति  की  शुरूआत  कौ  है  ओर  समय
 नष्ट  किये  बिसा  हमें  सभी  राज्य  सरकारों  एवं  उनके  विपक्षी  दलों  तथा  अन्य  सभी  दलों  के
 साथ  मिलकर  एक  राप्ट्रोय  स्तर  पर  चर्चा  करनी  चाहिए  ओर  फिर  नयी  औद्योगिक  नीति  तैयार
 करनी  चाहिए  ।  हमने  ऐसा  किया  हमने  पहले  भी  एक  बार  ऐसा  किया  हम  सुधार  की
 भोर  बढ़ते  जा  रहे  हैं  ।  मेरे  विचार  से  हम  उन  विसंगतियों  के  बारे  जिनका  उल्लेख  श्री  भट्टम
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 श्रीराम  मूर्ति  ने  किया  उनसे  पूर्णतया  सहमत  नहीं  हो  सकते  ।  हमने  सिर्फ  कार्यक्रम  को  और  इस
 दिशा  के  प्रति  सहमति  व्यक्त  की  है  जो  हमने  देश  को  दी  भर्थात  मिश्रित  अर्थव्यवस्था  जो  भब  भी

 सही  है  ।  हमारी  सरकार  तथा  साथ  ही  राज्य  सरकारें  भी  हममें  निष्ठा  रखती  लेपिन  इस
 बीच  इसमें  सुधार  हुआ  है  न  कि  गिरावट  भाई  है  ओर  इसका  श्रेय  श्रीमतौ  इन्दिरा  गांधी  को
 जाता  है  जिन्होंने  जनता  को  यह  बताया  कि  ओद्योगिक  मीति  और  विकास  नीति  के  माध्यम  से
 निकट  भविष्य  में  और  कुछ  दकछ्षकों  में  हम  क्‍या  प्राप्त  करना  चाहते  उन्होंने  कहा  हम  कोई  स्वर्ण

 युग  नहीं  लाना  चाहते  बल्कि  गरीबी  हटाना  चाहते  हम  गरीबो  हटाने  की  दिशा  मे  अग्नसर  होना
 चाहते  हैं  ।  श्रीमती  गांधी  ने  देश  को  वह  नेतृत्व  दिया  भौर  हम  भब  भी  उस  नीति  में  निष्ठा  रखते

 हाल  ही  में  चुनाव  हुए  हूँ  ।  अभी  भी  दो  या  तौन  राज्यों  में  चुनाव  हो  रहे  वे  आधःर
 पर  एक-दूसरे  के  प्रतिस्पर्धा  कर  रहे  ईँ--गरीबी  को  शीघ्र  अधिक  प्रभावी  ढंग  से  तथा  संतोषजनक
 ढंग  से  मिटाने  की  बजाय  इस  गरीबी  को  कम  करने  कौ  नीति  के  उद्देष्य  को  कौन  प्र।प्त  कर  सकेगा
 तथा  अभी  इसको  कार्यान्वयन  कर  अभी  तक  किसने  इस्ने  अच्छी  तरह  किण्य  है  और  भविष्य
 में  कौन  इसे  अच्छी  तरह  कर  सकता  इसी  आधार  पर  यह  चर्चा  चल  रही  परन्तु  विवादास्पद
 तरीके  स  चुनावों  से  यह  स्पष्ट  है  न  कि  सहयोग  के  तरौके  से  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  यह  चर्चा  कुछ
 ओर  समय  तक  राष्ट्रीय  विकास  जो  प्रधानमंत्री  के  नेतृत्व  में  कायं  करती  वहू  इस
 उद्दंश्य  से  समूछे  देश  में  कय॑  करें  कि  इस  देश  में  अपनी  आथिक  ओर  औदधोगिक  विकास  सम्बन्धी
 नीति  को  नई  दिशा  प्रदान  कौ  जा  सडक  ओर  रचनात्मक  दृष्टिकोण  के  साथ  योजनाबद्ध  रूप  से  देश
 भागे  और  भी  प्रगति  कर  सके  ।

 किसी  भी  व्यक्ति  द्वारा  यह  कहना  गलत  होगा  कि  गरीबी  कम  नहीं  हुई  है  तथा  समृद्धी  में
 अधिक  इजाफा  हुआ  20  ओर  30  वर्ष  पहले  लोगों  की  जो  हालत  थी  उसम  जरा  भी  सुधार
 नहों  भाया  है  |  हपे  ज्यादा  व्यावहारिक  होना  चाहिए  |  भाज  स्थिति  कया  है  ?  यहां  से  कोई  व्यक्ति
 यदि  यूरोपीय  देशो  में  जाये  और  वहां  के  बिक्री  रवित्रार  बाजार  को  देखे  :  तो  क्‍या
 झाप  नहीं  समझते  कि  हमारे  यहा  भी  समृद्धशालो  देश  के  लिए  सभी  तरह  के  साज  सामान  उपलब्ध

 जो  चीजें  अमरीका  जैसे  समृद्ध  देश  में  बेची  जाती  हैं  वे  हमारे  यहां  भी  बेची  जा  रही
 क्‍या  आबष  नहीं  हैं  कि  मध्यम  वर्ग  के  व्यक्त  ज्यादा  अमीर  हो  गये  समृद्ध  हो  गये  हैं  ।  उनकी
 संख्या  बढ़  गई  मध्यम  बर्ग  के  लोगों  ने  ज्यादा  प्रगति  की  मध्यम  वर्ग  के  व्यक्यों  की  संछ्या
 को  यदि  देख्हा  जाए  तो  रोजगार  व्यक्तियों  की  सख्या  में  वृद्धि  हुई  है  ।  इन  सभी
 दिद्ञाओं  मे  हमने  काफो  प्रगात  की  है  |  लेकिन  हमारे  लिए  सबसे  खेद  की  बात  है  कि  हम  इस  भारी
 बोक  को  निर्घन  व्यक्तियों  के  भारी  बोक  को  उठाए  हुए  40  प्रतिशत  देखने  में  ज्यादा  नहीं
 लगता  परन्तु  यदि  भाप  इन्हें  लाखों  में  देखे  तो  2000  लाख  नि्धंन  व्यक्ति  हमारे  देश  में  रहते  हैं  ।
 200.  लाख  निषंन  व्यक्ति  शोच-य  दशा में  कोपड़ियों  में  हमारे  देश  में  रहते  इन  2,५00  लाख
 निर्धन  लोगों  में  से  1400  या  1700  लाख  निधन  व्यक्ति  गांवों  में  रहते  हैं  अन्य  लोगों  से  यदि  इनकी
 तुलना  कौजाए  तो  इनकी  स्थिति  बहुत  ही  खराब  दिखाई  इतना  ही  नही  कि  ये  लोग  आज  से

 40  वर्ष  पहले  की  स्थिति  में  ये  लोग  अपितु  इनका  वक्‍त  उससे  भी  बुरा  हो  गया  हमारे
 लिए  खुशी  की  बात  है  कि  इन  लोगों  में  चेतना  आई  है  ।  माज  से  40  वर्ष  पहले  इनकी  जो  स्थिति
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 थी  उसमें  जागृति  भाई  है  ।  ऐसा  चनायों  की  वजह  से  हुआ  है  ।  राजनेतिक  शिक्षा  की  बजह्व  से  हुआ
 है  ।  हमने  दूसरी  शिक्षा  का  भी  विस्तार  किया  राजनैतिक  दलों  के  बीच  जो  संधर्ष

 भोर  वाद-विवाद  चल  रहा  है  उसकी  वजह  से  ऐसा  हुआ  है  ।  अब  उनमें  जागृति  आई  है  :  बे  अपनी

 निर्धनता  के  बारे  में  ज्यादा  सचेत  हुए  अपनी  निर्धनता  के  बारे  में  बे  जानते  हैँ  ओर  उनकी

 मदद  करने  के  लिए  सरकार  को  शोघ्र  कदम  उठाने  का  कारण  यह  है  कि  उनको  इस  गरीबी  से

 ओर  इस  हालत  से  बचाना  है  ।  ऐसा  वे  कंसे  कर  सकते  हैं  ?  क्या  वे  ऐसा  अपने  अप  कर

 सकते  हैं  ।  एक  दल  तो  सत्ता  में  हो  अथवा  कुछ  राज्यों  में  सम्मिलित  सरकार  ?  मैं  नहीं  समझता
 कि  यह  मुमकिन  है  ।  क्या  ऐसा  करना  केन्द्र  सरकार  या  सिर्फ  राज्य  सरकारों  का  काम  है  ?  हमारे
 मित्र  इस  बारे  ऐें  बातें  कर  रहे  हैं  ।  हम  सभी  लोग  महात्मा  गांधी  को  उद्घुत  कर  रहे  महत्त्मा
 गांधों  हमारे  राष्ट्रपिता  इसमें  कोईं  मतभेद  नहीं  किन्तु  महात्मा  गांधी  जी  की  शिक्षाओं  को
 क्रियान्वित  करने  में  हम  उतने  कर्तंब्यनिष्ठ  नहीं  हैं  जितना  कि  हमें  होना  चाहिए  |  हम  सभी

 दूसरे  से  पृथक  होते  जा  रहे  हैं  ।

 बर्षों  पूंवं  1908  में  उन्होंने  वह  बात  सोची  थी  जो  हम  भाज  सोच  रहे  भर्थात्‌  पर्यावरण

 प्रदूषण  ।  प्रश्न  काल  मे  बहुत  से  सदस्यों  ने  बार-बार  यह  कहा  कि  कृपा  करके  अपने  उद्योग  धन्धे
 नदी  के  निकट  न  सांस्कृतिक  केन्द्रों  के नजदीक  उन्हें  स्थापित  न  करें  क्योंकि  इससे  प्रदूषण
 होगा  ।  उन्होंने  उस  बकत  इस  बारे  में  कहा  था  ।  वे  नहीं  चाहते  थे  कि  काफी  संख्या  में  उद्योग-पन्धे
 लगाये  वे  चाहते  थे  कि  उद्योग  गाँवों  में  लगाये  जायें  ।  लेकिन  किस  रूप  में  बिकेन्द्रीकृत
 रूप  में  .  सेकिन  इसका  अर्थ  यह  नहीं  है  कि  हम  भारी  या  बड़ें  उप्रोग-घन्धे  नहीं
 स्थापित  करना  नहीं  चाहते  बिना  बड़  ठद्योगों  के  लगाये  बिना  मध्यम  स्तर  के
 उद्योग  लगाना  हमारे  लिए  |नामुमकिन  है  |  छंनी  भोर  हृथोड़े  हम  नहीं  बना  सकते
 कितने  लाश  लोगों  को  इन  ओऔजारो  की  जरूरत  होनी  किस  प्रकार  उन्हें  यह  चीजें  उपलब्ध  होंगी  ?
 प्राचीन  काल  में  बने  लकड़ी  या  पत्थर  के  ओजारो  से  आज  कल  काम  नहीं  चल  सकता  हमारे
 श्रमिकों  को  भी  इम  हथियारों  को  चलाने  का  प्रशिक्षण  दिया  जाना  चाहिए  जैसे  कि
 जापानी  लोग  अपने  घरों  में  इन  ओजारो  से  काम  करते  हैं  ।  जेसा  कि  जापान
 में  लोग  विद्युत  कौ  मदद  से  कार्य  करते  हैं  इन  उपायों  से  हमारे  यहां  भी  काफी  तेजी  से  प्रगति  हो
 सकेगी  ।  इन  वस्तुओं  का  उत्पादन  करने  के  लिए  आपको  मशीन  बनाने  वाली  कम्पनियों  की
 कता  होगौ  ।  इन्हें  बनाने  के  लिए  आपको  बड़  उद्योग  लगाने  की  आवश्यकता  जवाहर  लाल
 नेहरू  ने  इस  कार्य  में  अपनी  भूमिका  निभायी  किस  समय  इसके  किस  पहलू  को  लिया  जाये
 यह  तो  प्राथमिकता  की  बतत  है  ।  ओर  इसके  बाद  कौन  सी  खस्ऋरकार  राज्य  सरकार  या  कन्‍द्र  सरकार
 या  तो  औद्योगिक  जिला  का  विकास  करें  या  फिर  आटो  नगर  बसाने  जैसे  काम  आदि-भादि  ।  इस
 पर  चर्चा  करना  जरूरी  रचनात्मक  चर्चा  तथा  सहयोगी  विचारों  की  आवश्यकता  है  न  कि
 नकारात्मक  अनावश्यक  झगड़ा  कुछ  न  कुछ  विवाद  तो  वहां  पर  होना  ही  है  इसलिए  मैं
 कहता  हूं  कि  यह  उच्चित  समय  है  जब  सरकार  को  इस  पर  विचार  करना  चाहिए  और  फिर  योजना
 भायोग  को  मदद  से  इस  विषय  को  राष्ट्रौय  विकास  परिषद  में  ले  जाना  चाहिए  और  योजना  आयोग
 की  सहायता  से  द्वगले  तीन  वर्षों  अथवा  पांच  वर्षों  के  लिए  धीरे-धीरे  इसका  विकास  करने  का  तरीका
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 एक  बार  फिर  ढू  ढ़  निकालना  चाहिए  और  इसका  विकास  करते  समय  हमें  किसानों  भौर  खेतिहर

 मजदूरों  को  नहीं  मुलना  चाहिए  ।  विभिन्‍न  भौद्योगिक  श्रमिकों  असंगठित  भौद्योगिक  श्रमिकों  तथा

 कुटीर  उद्योगों  के  बारे  में  भी हम  काफौ  कानून  पारित  कर  चुके  इन  से  अभी  भी  लोगों  को
 रोजगार  मिल  रहद्या  किन्तु  इनसे  पूणंंकालीन  रोजगार  तो  नहीं  मिल  रहा  है  फिर  भी  हजारों
 लाखों  व्यक्तियों  को  इससे  रोजगार  मिल  रहा  है  |  इन  सभी  को  रचनात्मक  तरीके  से  हमारी  राष्ट्रीय
 योजना  में  इस  तरह  से  फिट  करना  है  कि  ये  सभी  देश  को  इस  दिक्षा  में  आगे  बढ़ने  में  मदद  कर
 सके  ।  एकदम  से  गरीबी  तो  समाप्त  नद्दीं  हो  सकती  ।  परन्तु  हम  निर्घंनता  को  धोरे-धोरे  कम
 करेंगे  ।  एवं  गरौबी  से  जो  दुख  एवं  पीड़ा  होती  हैं  वह  कम  होगी  ।

 ु
 डा०  गोरो  दांकर  राजहंस  :  सभापति  मैं  अभी  रंगा  जी  को  बातों  को

 बड़े  गोर  से  सुन  रह्दा  था और  यद्दी  बात  मेरे  भी  मन  में  भा  रह्दी  थी  कि  आजादी  के  बाद  से  अभी

 तक  जो  कुछ  भी  एकोनामिक  डेवलपमेंट  हुआ  है  उस  पर  एक  नेशनल  डिबेट  होना  मैं  उन
 दिनों  स्टूडेंट  था  जब  कि  आवड़ी  का  सेशन  हुआ  था  जिसके  कि  क'ग्रंस  ने  सौशलिस्ट  पेटनं  भाफ

 सोसाइटी  का  रेजील्यूशन  पास  किया  था  और  बाद  हो  इन्डस्ट्रियल  पालिसो  रेजील्यूडन  1956

 पहली  बार  एकोनामिक  फील्ड  में  एक  नया  कांसेप्ट  दिया  गया  मिक्सड  एकोनामी  का

 पब्लिक  प्राइबेट  सेक्टर  ओर  ज्वाइट  संक्ठर  |  उसके  बाद  हम।रे  लिए  यह  गोरव  की  बात

 है  कि  थड़  बल्ड  के  देशों  ने  इस  एकोनामिक  बालिसी  को  अपनाया  ओर  अफ्रोका  एवं
 लेटिन  अमेरिका  के  जो  देश  पिछड़  हुए  हैं  उन्होंने  इस  बात  को  महसूस  किया  कि  गरीब  देश  के

 डैवलपिंग  देश  के  लिए  यह  जो  मिक्‍स्‍्ड  एकोनामी  की  पालिसी  है  वह्दी  ठीक  है  ।

 अभी  रंगा  जी  बात  कर  रहे  थे  आजादी  के  समय  से  लेकर  अभी  तक  के  भाथिक  बिकास

 की  ।  मैं  थोड़ा  ओर  पीछे  ले  जाना  चाहता
 श्री  विजय  कुमार  यादव  :  ज्यादा  पीछे  न  ले  जाइए  ।

 डा०  गोरी  शंकर  राजहूंस  :  भाप  की  पार्टी  ने  तो  उस  भग्र  थों  का  साथ  दिया  था

 ओर  बे  गुलामी  के  पक्ष  में  )
 तो  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  अजादी  के  पहले--यह  इतिद्ास  कौ  बात  है--कांग्रेल  ने  अप्ने

 अलग-अलग  संशंस  में  जो  एकोनामिक  रेजील्यूडन  पास  सभी  एकोनामिक  रैजील्यूशस  में  उसने
 समाजवाद  का  पक्ष  लिया  ।  पं०  जवाहरलाल  नेहरू  जब  इ  गलेंड  से  आये  थे  उन्होंने  अपनौ

 आटोबायोग्राफी  में  भी  लिया  ६,  उन  पर  सोवियत  सोशलिज्म  का  असर  पड़ा  था  ।  उनके  मन  में
 एक  आग  जल  रही  थी  ।  मुझे  अभी  भी  उनकी  बात  याद  मैंने  पढ़ा  था  ॥

 [  भ्रमुवाद  ]
 भीतर  एक  जोश  है  जो  उदीप्त  होता  रहता  है  और  मुझे  लोगों  के  लिये  कुछ

 करने  के  लिये  प्रेरित  करता  रहता  है  और  जो  मुझे  मरने  ले  पहले  अवश्य  करना
 चाहिये  ।

 उन्होंने  उस  समय  कहा  था  एकोनामिक  रेजोल्यूशन  के  टाइम  यह  आजादी  से  पहले
 की  बात  और  उस  दाख्स  के  भन्दर  गरीबों  के  लिए  जो  भाग  उसको  उन्होंने  आजादौ  के
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 बाद  कार्यान्वित  करके  दिख्ललाया  ।  जो  सोवियत  रक्षा  में  सोशलिस्ट  रेवोल्यूशन  हुआ
 उसकਂ  बहुत  बड़ा  असर  था  और  इन्होंने  इस  बात  को  एडमिद्ट  किया  उन्होंने  इन्दिराजी
 को  जो  चिट्ठी  लिखी  थी  आजादी  के  पहले  जेल  से  उसमें  लिखा  है  कि  यह  जो  रूस  में  रेवोल्यूबान

 हुआ  है  मजदूरों  सवंहारा  बर्ग  उससे  मैं  बहुत  अधिक  प्रभावित  हुआ  हूं  ओर  उस  भावना
 को  वे  अपनी  एकोनामिक  फिलासफौ  में  लाये  ।  पब्लिक  सेक्टर  का  कप्तेप्ट  पहली  बार  उन्होंने  इस
 देश  में  दिया  था  ।  आज  हम  जब  पीछे  लौटकर  देखते  हैं  तो  भोचते  हैं  यद्दि  पब्लिक  सेक्टर  इस  देदा
 में  नहीं  हुआ  होता  तो  इस  देश  की  क्‍या  बुरी  हालत  हुई  होती  ?  डस  समय  आजादी  से  पहले  इस
 देश  में  इ  जून  से  लेकर  सुई  तक  हम  इम्पोर्ट  करते  थे  लेकिन  आज  शायद  ही  कोई  एं  सी  चीज  हो
 जो  हम  इम्पोर्ट  करते  हैं  भौर  एक्सपोर्ट  नहीं  करते  क्‍या  यह  उस  महान  नेता  को  थशद्धांजलि

 नहीं  है  जिसने  कि  देखा  कि  भविष्य  में  इस  देश  को  क्‍या  आ्थिक  नीति  द्वोनी  चाहिए  ।  उन  भाथिक
 नीतियों  का  कुछ  कार्यान्वयन  तो  जबाहूर  लालजी  ने  ही  अपने  जीवन-काल  में  इन्दिरा  जी  ने

 उन  आधिक  नीतियों  को  आगे  बढ़ाया  ।  1980  के  इण्डस्ट्रियल-पालिसी  रेजोल्यूशन  में  जो  चेंज
 उससे  इस  दिशा  में  देश  एक  कदम  भोर  आगे  बढ़ा  और  राजीठ  जौ  ने  जो  चेंज  मैं

 कहूंगा  कि  बहुत  सही  दिशा  में  यह  चेंज  किया  यदि  हम  थिदेशों  से  टंक्‍्नालाजी  नहीं  ल'येंगे  तो
 देश  को  हम  कहां  पीछे  ले  जाना  चाहते  जिन  लोगों  ने  जापान  का  इतिहास  पढ़ा  है---उनको
 मालम  होगा  कि  जापान  में  एक  बहुत  कलोज्ड  सोस'यटी  थी  ।  बे  विदेश  से  लोगों  को  न  आने  देते
 थे  और  न  जाने  थे  और  नहीं  वे  विदेश  की  किसी  बात  को  मानते  थे  ।  भेकिन  बाद  में  वहां  पर

 एक  रेवोल्यूशन  आया  ओर  जापान  में  मार्डानाईजेशन  की  बात  लाई  ह्वालांकि  वल्डं-बार  में

 जापान  को  बहुत  बड़ा  धक्का  लगा  था  लेकिन  मा्डर्नाईजेशन  की  को  अपन!ने  क  बाद  भाज

 सारी  दुनिया  में  जापान  इण्डस्ट्रियलाईजेदान  में  अपनी  पताका  फहरा  रहा  है  .

 ऐसी  स्थिति  में  मैं  कहना  चाहता  हुं  कि  हम  भी  दूसरे  देशों  से  कुछ  सौखें  ।  और  मैं  नहीं
 समभता  हूं  कि  राजीव  जी  ने  जो  प्रैक्टिकल  इण्डस्ट्रियल  पालिसी  अपनाई  उससे  अच्छी  बात

 और  क्या  हो  सकती  है  ?  भ्राज  दुनिया  कंम्प्यूटर  को  एज  में  जा  रही  आज  दुनिया  चांद  पर  जा

 रही  क्या  आप  अपने  को  बेलगाडी  की  एज  में  ले  जाना  चहेंगे  ?  जो  लोग  यह  कह  रहे  हैं  कि

 इस  देश  में  समद्धि  नहीं  आई  या  लोगों  की  हालत  ठीक  नहीं  हुईं  वे  केवल  सच्चाई  य  अपना

 मुह  मोड़ना  चाहते  मैं  खुद  इस  बात  को  बराबर  दोहराता  हुं  कि  जितना  खर्चा  देहातों  में  हो
 रहा  उस  अनुपात  में  लोगों  तक  फायदा  नहीं  पहुंच  रहा  है  लेकिन  फिर  भी  मैं  कहूंगा  कि  जिन
 लं.गों  को  भाज  से  वीस  या  तौस  ब्ष  पहले  की  याददादत  वे  जानते  होंगे  कि  आज  कितना

 कुछ  हुआ  है  |  पहले  हम  देहातों  में  मीलों  दूर-दूर  तक  चले  जाते  एक  साइकल  भी  नजर  नहीं
 भाती  लेकिन  आज  देह!तों  में  मोटर-साइकिलें  और  स्कूटर  आगे  दिखाई  देते  हैं  ।  पहले
 सड़क  कह्दीं  नजर  नहीं  आती  लेकिन  अ'ज  बहुत  से  गांव  ऐसे  जो  पक्‍की  सड़कों  से  जुड़ें  हुए

 आप  बताइए  कि  से  लोग  कितने  मर  रहे  हैं  भौर  आज  कौन  मुखमरी  से  मर  रहा
 कंसे  आप  कह  सकते  हैं  कि  लोगों  की  हालत  सुधरी  नहीं  हैं  ।  मेडम  इसमें  कहा  गया  है

 कि  फारन  बारोइ ग  के  कारण  हमारी  इकोनोमिक  इ  डिपेडेंस  खत्म  दो  रही  भाप  कभी  शोड़ा
 गौर  करके  विदेशो  की  तरफ  भी  देखिए  ;  हमने  आईएमएफ  के  डेट  को  इन्कार  कर  दिया  और
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 जज
 आईएमएफ  ने  कह  कि  जितनी  अच्छी  आर्थिक  स्थिति  हिन्दुस्तान  कौ  उतनी  अच्छौ  आथिक
 स्थिति  थड़-वल्डं  में  किसी  देश  की  नहीं  है  |  मैं  एक  दूसरी  बात  आपको  बताता
 रौका  के  देश  फौरन  डेट  से  बुरी  तरह  से  पिसे  हुए  सिर  छठाने  की  उनको  हिम्मत  नहीं  है  ।  हम
 भी  तो  विदेशों  है  कर्ज  लेकर  इस  देह  में  खुशद्वाली  लाते  लेकिन  हमने  वह  नहीं  किया
 बयोंकि  हम  जानते  हैं  कि  वह  क्‍या  ट्रंक  उसके  बदले  डलटा  कहते  हैं  कि  हम  विदेशी  त्रणोंसे
 दबे  हुए  दिन  को  दिन  दिन  को  रात  कहने  से  बात  नहीं  चलेगौ  ।  ज्यादा  से
 ज्यादा  आप  इसको  कह  देंगे  कि  हम  फारम-डेंट  से  दबे  हुए  लेकिन  कोई  इस  बात  को  विष्वास

 सहीं
 मैं  संक्ष  प  में  यहौ  कहना  चाहता  हूं  कि  देश  को  आर्थिक  स्थिति  जितनी  भ्रच्छी  भाज

 इतनी  अच्छी  कभी  नहीं  हो  सकती  यदि  हमारी  आथिक  पालिसी  खराब  इंडस्ट्रियल
 पालिसी  खराब  तो  तीन  साल  तो  अपोजिशन  की  पार्टीज  भी  पाबर  में  क्‍यों  नहीं  आपने

 इंडस्ट्रीयल  पालिसी  को  बदल  मैं  तो  कद्दता  हूं  कि  आप  में  तो  हिम्मत  हमारे  में  महीं
 किन  आप  हमारी  फारन-पालिसी  को  भी  नहीं  बदल  क्योंकि  हमारी  पालिसी  अच्छी

 तभी  आपने  इस  पालिसी  का  अनुकरण  किया  ;

 एक  माननीय  सदस्य  :  उसका  हिन्दी  में  अनुवाद  किया

 डा०  गोौरो  शंकर  राक्नहंस  :  मैं  तो  कहूंगा  कि  सच  बात  क्योंकि  कूठी  बात  कहने
 गलत  बात  कहने  से  लोग  भ्रम  में  पड़  जाते  इसमें  कोई  बुराई  नहीं  यदि  भाप  इस
 शान  के  लाने  के  बदले  आप  हमारी  आ्थिक  नीतियों  की  तारोफ  सच  बात  कहते  भोर  हम

 कहते  कि  आपने  सही  मायनों  में  कन्रट्रक्टिव  मेटसे  में  हमारा  साथ  दिया  मैं  कह ूगा  कि  अभी
 भी  आप  इस  रिजोल्यूशन  के  बदले  रियलिस्टिक  इकोनोमिक-रिजोल्यूशन  लाइए  ।  रियलिस्टिक

 इकोनोमिक  कंडीअन्स  तभी  इस  देश  के  लोग  तारीफ  नहीं  तो  जो  आपके  प्रदेश  में  द्वो  रद्दा
 भनर्थ  हो  रहा  कम  से  कम  वह  कल्चर  तो  सेन्टर  में  म

 [  प्रनुवाद  ]
 झरी  झ्जय  विश्वास  *  श्री  भट्टम  श्री  राममूति  ने  जो  संकल्प  प्रस्तुत

 किया  मैं  उस।त  पूरी  तरह  समर्थन  करता  हू  ।  मैं  समझता  हूं  कि  देश  की  वर्तमान  आर्थिक  स्थिति

 बहुत  ही  संकटमय  है  |  इस  बात  से  सत्ता  पक्ष  भौ  इन्कार  नहीं  कर  सकता  ।  इस  समय  हम  बहुत  ही

 संकटपूर्ण  आथिक  स्थिति  का  सामना  कर  रहे
 56  में  जो  औद्योगिक  मौति  अपनाई  गई  उसे  1980  में  बदल  दिया  गया  है  ।

 1980  की  औद्योगिक  नीति  में  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  एवं  एकाधिकार  घरानों  को  काफी  अवसर

 दिये  गए  हैं  ।  पूर्ण  में  भी अगर  एकाधिकार  घरातों  को  अपनी  क्षमता  अथवा  उद्योग  का  विस्तार

 करना  होता  था  तो  उन्हें  एम०  भार०  टी०  पी०  अथवा  एफ»  ई०  आर०  ए०  के  अन्तगंत  अनुमति
 लेनी  पड़ती  थी  |  परन्तु  :980  की  औद्योगिक  नीति  में  यह  कहा  गया  है  कि  एक्राघकार  घरानों
 को  एम०  आर०  टी०  पी०  अथवा  एक०  ई०  आर०  ए०  के  अन्तगंत  बनुमति  लेने  की  आवश्यकता

 नहीं  यहां  तक  कि  गेर-कानूनी  विस्तार  को  भी  कानूती  बना  दिया  गया  है  भौर

 एकाधिकांर  घरानों  की  परिसम्पत्ति  मे  वृद्धि  हुई  है  ।  मैं  4980  का  जब  यह  नई  ओद्योगिक  नो।त

 भाई  पृक  ढदाहरण  दू  गा  ।  1980  20  एकाधिकार  घरानों  की  कुल  परिसम्पत्ति  7,61  .20
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 क्ररोड़  रुपये  क ेलगभग  थी  ।  अब  यह  '984  में  बढ़कर  14922.78  करोड़  रुपये  हो  गयी  4

 बर्ष  के  दौरान  एकाधिकार  घरानों  की  परिसम्पत्ति  लगभग  7600  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  14,900

 करोड़  रुपए  हो  गयी  ।  इससे  सिद्ध  होता  है  कि  1980  में  जो  औद्योगिक  नीति  शुरू  को  गयी

 है  वह  एकाशिकार  घरानों  को  अपने  उद्योगों  तथा  भपनी  परिसम्पत्तियों  का  विस्तार  करने  में

 यक  है  आप  यह  कंसे  फंसला  करेंगे  कि  कोई  देक्ष  प्रगति  कर  रहा  है  ?  क्‍या  माप  दंड  है  ?  माप
 दंड  लोगों  के  रहन-सहन  को  स्थितियां  है  ।  यह  मापदंड  होना  चाहिए  ।  हमें  केवल  इसो  आधार  पर
 पता  लगाना  चाहिए  ।

 हमारे  प्रधानमंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  वह  देश  को  सदी  में  से  जाणेंगे  ।  इसका  क्‍या
 अर्थ  है  ?  सदी  में  भारत  के  लोग  में  ओर  अधिक  मुखमरी  ओर  अधिक  बेरोजगारी  होगी
 तथा  भूख  से  मरने  वालों  की  संख्या  और  अधिक  होगी  ।  हमारा  सम्बन्ध  तौसरी  दुनिया  से  है  ।

 )
 तीन  दुलियां  हैं  ।  पहली  दुनिया  पू  जीपतियों  की  दूसरी  दुनिया  समाजवादियों  की  है

 तथा  तीसरी  दुनिया  मैं  अविकसित  देश  आते  हमारा  सम्बन्ध  तीसरी  दुनिया  से  ज॑साकि  मैंने
 पहले  डल्लेश  किया  है  ।

 री  झ्रजय  मुणरान  :  भाप  दोनों  से  सम्बन्ध  रखते  हैं  ।

 शवी  ग्रजय  बिश्वास  :  तौसरी  दुनिया  की  क्‍या  स्थिति  है  ?  तीसरी  दुनिया  इस  समय
 500  मिलियन  लोग  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  त्रास्तव  में  वे  भूखे  जीवत  यापन  कर  रहे
 है  और  उनकी  अधिकांश  संख्या  भारत  में  500  मिलियन  लोगों  में  40  मिलियन  लोग  --
 जिसमें  से  आधे  बच्चे  हैं--प्रतिवर्ष  भूख  ओर  कुपोषण  से  मर  जाते  हैं  ।  ।982  में  जो  लोग  भूल
 भौर  कुपोषण  से  मरे  अगर  आप  प्रत्येक  ब्यक्ति  के  लिए  एक  मिनट  का  मौन  धारण  करने  का  निवचय
 करें  तो  आप  सदी  के  आगमन  का  स्थागत  महीं  कर  पायेंगे  क्योंकि  आपको  मौन  रहना  पड़ेगा
 तीसरी  दू  निया  में  00  मिलियन  जो  पांच  वर्ष  से  कम  उम्र  के  हैं  ।  कुपोषण  का  शिकार  ह
 एफ०ए०ओ,०  ने  प्रतिवेदन  दे  दिया  है  ।  सदी  मे  भूखे  दचुचों  की  संख्या  500  मिलियन  से  बढ ़-
 कर  650  मिलियन  द्वो  जायेंगी  ।  प्रधानमंत्री  कहते  हैँ  कि  बहू  इस  देश  को  सदी  में  एक  समद्ध
 राष्ट्र  के  रूप  में  ले  जायेंगे  ।  मुझे  इस  पर  विदवास  नहीं  होता  ।

 के  प्रतिवेदन  के  अनुसार  सीसरी  दुनिया  में  814  मिलियन  लोग  बअशिक्षित  हैं
 झोर  50  से  60  प्रतिशत  अदिक्षित  लोग  इस  देश  में  रह  रहे  के  प्रतिवेदन  के  अनुसार

 सदी  में  यह  संख्या  बढ़कर  1000  मिलियन  हो  जायेगी  ।
 तोसरी  दुनिया  में  बेरोजगारों  की  संख्या  500  मिलियन  जिममें  कृषि  क्षेत्र  भी

 लित  ओर  सदी  में  इनकी  संख्या  बढ़कर  880  मिलियन  हो  जायेगी  ।  समाजबादी  देक्षों  में
 उदाहरण  के  तौर  पर  सोवियत  संघ  1930  में  रोजगार  कार्यालयों  को  बंद  कर  दिया  गया
 1917  सोबियत  भ्ंघ  में  मह्दान  क्रान्ति  हुई  थौ  ओर  13  वर्षों  में  ही  उन्होंने  रोजगार  कार्यालयों
 को  बन्द  करने  का  फैसला  कर  लिया  क्‍योंकि  कोई  भौ  व्यक्ति  बेरोजगार  नहीं  था  ।

 प्जय  मुशरान  :  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  ये  भारत  से  अधिक  सोवियत  संघ  के  बारे  में
 जानते
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 हरी  भ्रजय  बिद्रवास  :  सोवियत  संघ  में  शत-प्रतिशत  साक्षरता  है  और  बहां  पर  कोई

 स्फीति  भी  नहीं  है  ।  25  वर्ष  मीट  2  रुबल  प्रति  किलो  बेचा  जाता  था  औरे  वही  मूल्य  अभो

 भी  चल  रहा  है  ।  वस्तुओं  की  कोमतें  वही  चल  रही  है  जो  20  या  30  वर्ष  पूव  निर्धारित  की  गयी

 थौ  ।  चीन  ओर  सोवियत  संघ  में  सामाजिक  सुरक्षा  भाप  कोन  सा  रास्ता  चुनेंगे  ”  अगर  आप

 पू  जीपतियों  के  मार्ग  को  चुनते  हैं  तो  भापको  इन्हीं  परिणामों  का  सामना  करना  पड़ेगा  जिनका  आप

 इस  समय  मुकायला.कर  रहे  अगर  आप  समाजवाद  का  समाजवादी  मां  द्वारा

 चुनते  ईं  तो  आप  बेरोजगारी  तथा  अन्य  समस्याओं  को  दूर  कर  सकेंगे  ।  दुर्भाग्य  से

 हम  पू  जीपति  मार्ग  का  अनुसरण  कर  रहे  समस्या  यह  है  ।

 सभापति  सहोदय
 :

 उन्हें  अपना  भाषण  समाप्त  करने  दें  ।  कृपया  अपनी  बात  ख़तम  करने
 का  प्रयास  करें  ।

 भरी  गक्‍्रणय  विध्वास  :  1971  में  भाई०  एम०  एफ०  तथा  अन्य  पू  जीवादी  राष्ट्रों  ने  तीसरे
 विद्व  के  देशों  को  70  मिलियन  डालर  का  ऋण  दिया  था  भोर  यह  1982  में  बढ़कर  650  मिलि
 यन  'ड/लर  हो  गया  भाई०  एम०  एफ*०  ने  प्रतिबंध  लगाए  हैं  कि  तोसरे  बिदब  के  देशों  को  भारत

 सहित  कतिपय  उपायों  का  अनुसरण  करना  होगा  ।  आप  इससे  इकार  नहीं  कर  सकते  ।  इस  कारण
 से  भापने  अपनी  औद्योगिक  नीति  को  परिवर्तित  कर  दिया  इस  कारण  से  आपने  अपनी  आथिक

 नीति  को  बदल  दिया  आपकी  नई  आर्थिक  नीति  क्‍या  है  ?  इसे  तौसरे  बिश्व  में  पांच  या

 वर्ष  पहले  लागू  किया  गया  यह  कोई  नई  नीति  नहीं  यह  एम०  एफ०  तथा  विदव
 बेंक  के  कहने  पर  आप  कर  रहे

 आप  हमसे  नई  प्रोद्योगिकौ  की  बात  कर  रहे  अमरीकी  विकास  बेक  के  यू
 बादी  राष्ट्रों  द्व'रा  अद्धं-विकसित  राष्ट्रों  को  जो  प्रौद्योगिकी  दी  गयी  है  वह  70  प्रतिद्यत  पुरानी  है  ।

 तौसरे  विद्व  के  राष्ट्रों  ने  प्रौद्योगिकी  कै  लिए  35  विलियन  डालरों  की  अदायगी  की  बहुंत  से
 प्रतिबंध  लगे  हुंए  आप  अपने  उत्पाद  का  आयात  नहीं  कर  सकते'**

 सभापति  महोदया  :  कृपया  समाप्त  कीजिए  ।

 भरी  प्रजय  विद्धास  :  सिर्फ  पांच  मिनट  में  मैं  अपनी  थात  समाप्त  कर  दूगा  ।

 कृषि  के  संबंध  स्थिति  क्‍या  है  ?  ऋषि  में  कार्य रत  कुल  बर्क  फोस  का  अनुगत  951

 में  57.5%  1961  में  यह  69.5%  1971  में  यह  69.5  ९  था  और  1981  में  यह

 66.5%  था  ।  इससे  सिद्ध  द्वोता  है
 कि  35  वर्षों

 की  योजना  ओर  मोद्योगिक  प्रगति  के

 कृषि  में  कार्य रत  वक  फोसं  का  अनुपात  नीचे  न्ह्टीं  आया  है  ।

 कृषि  से  प्रति  व्यक्ति  कुल  राष्ट्रीय  उत्पाद  सही  मैं  योजना  और  विकास  के  सभी
 दशकों  में  स्थिर  रहा

 भव  में  1970-71  के  मूल्यों  के  भाधार  पर  प्रति  ब्यक्ति  एन०  डी०  पौ०  की  बात
 1951-53  में  यह  405  66  1५76-83  में  यह  कबल  415.61  वृद्धि  दर  मात्र  2

 प्रतिशत  थी  ।  यह  केवल  2  प्रतिशत  अधिक  थी  भोर  यह  शून्य  वृद्धि  दर  प्रति  व्यक्ति
 विक  एन०  डी०  पी»  कृषि  में  हिथरीकरण  का  अर्थ  है  कि  दो  तिहाई  से  अधिक  भारतीय  जनसंख्या
 की  वास्तविक  बाधिक  भाय  में  कोई  वृद्धि  नही  हुई  है  ।
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 है  ५  अर  सह  है  वर्षेशकः  वास्तविक  आय  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।  आप  कह  रहे  हैं  कि

 इस  समय  हमारे  मंडार  में  25  मिलियन  टन  खाद्यास्न  यह  इसलिए  है  कि  लोगों  के  पास

 खरीदने  की  दबित  नहीं  है और  इस  कारण  आप  इतना  अधिक  खाद्यान्न  जमा  कर  पाये  अगर

 उनके  पास  खरीद  शक्ति  होती  तो  आप  इतना  खाद्यान्न  जमा  नहीं  कर  सकते  आप  35

 मिलियन  टन  खाद्यान्न  इसलिए  जमा  है  क्योंकि  लोगों  के  पास  खरीदने  की  शक्ति  नहीं  है  ।

 मेरा  सुकाब  है  कि  सरकार  को  अपनी  नीति  बदलनी  द्वोगी  ।  आपको  किसानों  को  भूमि
 देनी  द्वोगी  ।  लोगों  की  सतरीद  शक्ति  को  बढ़ाना  द्वोगा  ।  अगर  लोगों  की  खरीद  शक्ति  बढ़ती  है
 केवल  तभी  वे  औद्योगिक  वस्तुओं  को  श्वरीद  सकंगे  *  हमें  अपने  ही  देश  में  माकिट  तेयार  करनी

 होगी  ।  अब  केवल  कुछ  मृट्ठीभर  लोग  द्वी  रंगीन  तथा  अन्य  चीजें  खरीद  सकते  हैं  ओर

 सरकार  इस  उद्योग  को  आयात  को  अनुमति  दे  रही  है  ।  आम  व्यक्त  के  इस्तेमास  के  उद्योगों  के
 मामले  में  आप  कुछ  नद्दीं  कर  रहे  क्योंकि  खरीद  शक्ति  को  बढ़ाना  इसके  बतंमान

 आर्थिक  स्थिति  को  बदलना  संभव  नहीं  है  ।  भतः  अन्त  मैं  कहना  चाहुंया  कि  वर्तमान  आर्थिक

 नौति  को  बदलने  का  समय  आ  गया  है  भोर  आपको  समाजवाद  का  मार्ग  अपनाना  पड़ेगा  वह्दी
 केवल  देश  को  बचा

 करो  सनोज  पांडे  :  सभापति  यह  रेजोल्यूशन  विरोधी  दल  के  माननीय
 सदस्य  श्री  भट्टम  श्रीराम  मूर्ति  द्वारा  लाया  गया  है  |  इसमें  बहुत  सारी  बातें  ऐसी  कही  गईं
 जिसको  देखने  से  यहू  लगता  है  कि  धायद  श्री  भट्टम  श्रीराम  मूर्ति  अपने  र'इटिंग  आन  दी  बाल
 को  पढ़  नहीं  पा  रहे
 500  भण्प०

 एन०  बेंकटरत्नस  पीठासीन  हु  ;)
 भाज  की  परिस्थिति  में  आधिक  नीति  केन्द्र  सरकार  भारत  की  जमता  को  दे  रही  हमारे  पूर्व
 वक्‍ताओं  ने  बहुत  विस्तृत  रूप  से  उस  विषय  पर  चर्चा  की  ।  यह  सभी  जानते  हैं  और  ब्यक्तिगत
 तोर  पर  इसकी  चर्चा  बराबर  करते  भी  हैं  कि  हमारे  देश  ने  एग्रीकल्चर  के  सेक्टर  इ  डस्ट्री  के
 सेक्टर  में  भोर  दूसरे  सेक्ट्स  में  अभूतपूर्व  सफलता  हासिल  की  इसमें  कोई  दो  मत  नहीं
 हमारी  कमियां  पारिसी  मे  नहीं  हो  हम!री  कमियां  उस  पालिसी  को  लाथू  करने  में  हो
 सकती  यह  बात  हमने  कई  बार  कह्दी  है  ओर  इस  पर  इस  पक्ष  ने  तथा  उस  पक्ष  ने  दोनों  ने
 चर्चा  की  सवसे  बड़ी  बात  यह  है  कि  आज  हम  जो  पालिसी  परस्यू  कर  रहे  जिस  परिप्रेक्ष्य
 में  हमें  इस  पालिसी  को  ले  जाना  जो  दिशा  होती  चाहिए  उसमें  कोई  गड़बड़  नहीं
 बड़ी  इम्प्लीमेंटेशन  के  जो  अास्पेक्ट्स  उसमें  हैं  ।  जो  इम्प्लीमंटेशन  की  गड़बड़ो  हैं  उनके  चलते
 कभौ-कभी  हम  भी  धोखा  सवा  जाते  इसमें  दो  मत  नहीं  हैं  ।

 सबसे  आवश्यक  चोज  हम  यह  कहना  चाहेंगे  भाज  कृषि  हमारी  अर्थव्यवस्था  को
 रीढ़  की  दृड्डी  यह  बात  हम  हमेशा  कहते  हैं  भोौर  वास्तव  मैं  यह  बात  सहौ  भी  ६  कि  हमारा
 देश  कृषि  प्रधान  देश  है

 थे
 कृषि  में  भी  हमने  एक  बहुत  बड़ी  अभूतपूर्व  सफलता  हासिल  की  है  हिछले

 35-40  सालों  इसमें  भी  दो  मत  नहीं  हम  यहां  यह्‌  वात  अवश्य  कहना  चाहेंगे  कि  किद्नानों
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 से  सम्बन्धित  जो  उद्योग  होने  चाहिए  वह  हम  आज  तक  स्थापित  नहीं  कर  पाए  उसपुतादाद  में  जिस

 सादाद  में  आज  आवद्यकता  है  यह  बात  बिलकुल  सह्टी  होना  चाहिए  इसलिए  कि  किसान  और

 मभदूर  दो  ऐसे  बग  हैं  जिनके  विषय  में  बराबर  इस  सदन  में  चाहे  विरोधी  दल  की  तरफ  से  हो  या

 हमारे  दल  को  तरफ  से  चर्चा  होतौ  किसान  और  मजदूर  दोनों  ही  आबादी  के  मुख्य  »श

 आज  560  मिलियन  आबादी  किसानों  और  मजदूरों  की  हैं  जो  सुदूर  देद्दातों  में  रहते  हैं  भोर  हमारी
 पालिसी  भी  इनको  फायदा  पहुंचाने  के  लिए  बनाई  गई  है  ।  हमारी  पालिसी  में  भौर  इस  वोैष  का

 बजट  आया  है  उसमें  ओर  पुराने  सभी  बणटों  में  उम  लोगों  की  कंडीशन  को  बराबर  महं  नजर  रख्ता

 गया  है  जो  आज  हमारे  देहातों  में  रहते  हैं  ।  दुर्भाग्यवश  स्थिति  यह  हो  जाती  है  कि  जो  पालिसी

 हम  बनाते  हैं  उसके  कार्यास्बयन  में  जब  कमी  हो  जाती  है  तो  हमने  जितना  पंसा  गांवों  में  ख
 उतना  पैसा  खचं  होने  के  बाद  भी  स्थिति  जंसो  की  ठंसी  रहती  यह  बात  हम  सच  मानते

 क्योंकि  हमारे  कार्यान्वयन  में  कहीं  गलती  है  |  हमें  अधिकारियों  के  रूप  क्ंचारियों  के  रूप
 में  ऐसे  लोग  नहीं  मिलते  हैं  जो  इस  परिस्थिति  को  समर्भ  और  देश  को  मजबूती  प्रदान  करने  में  ;

 अपना-अपना  हिस्सा  लगायें  ।  यह  जो  थोड़ी  सी  कमी  है  इस  कमी  को  कोई  सरकार  दूर  नहीं  कर
 सकती  ।  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  सिर्फ  सरकार  के  चाहने  से  मुमाजिम  जो  कार्यान्वयन
 करने  बाली  एजेंसौ  है  वह  सही  हो  मैं  इसको  नहीं  मानता  हूं  ।  मैं  सिर्फ  यह  मानता  हूं  कि
 देश  के  प्रति  आत्म-समर्पंण  की  भावना  में  कुछ  कमी  भाई  है  और  उसी  के  कारण  ये  कमियां
 आज  हमें  कई  दिछाओं  में  परिलक्षित  होती  आज  यदि  हम  नेशनल  कमिटमेंट
 को  बात  इस  पोलिसीज  को  नेशनल  कमिटमैंट  के  रूप  में  लागू  करायें  और
 जिन  एजेन्सीज  पर  इन  पौलिसीज  को  लागू  करवाने  की  जिम्मेदारी  उनमें  थोड़ा  व्यक्तिगत
 तौर  पर  नेशनल  कमिटमैंट  की  भावना  पंदा  कर  सके  तो  वह  हमारी  बहुत  बड़ी  उपलब्धी  होगी  ।
 मैं  यह  नहीं  कहता  कि  हमारे  पदाधिकारियों  में  नेशनल  फ्मिटमेंट  की  भावना  नहीं  उनमें
 नेशनल  कमिटमेंट  की  भावना  विद्यमान  यह  बात  सही  है  लेकिन  व्यक्तिगत  तौर  पर  हर  व्यक्ति

 को  यह  ममभझना  होगा  कि  इस  देश  को  एक  महान  देश  बनाना  मात्र  हम  जो  चन्द  लोग  पब्लिक

 रिप्रे  जैन्टेटिव  के  रूप  में  यहां  बंठ  हुए  उनके  समभने  से  ही  काम  नहीं  इसमें  समय  लगता

 पब्लिक  कानइयसनेस  एरारुज  करने  म  काफी  समय  लगता  है  ।  हमारा  देश  बहुत  बिशाल  देश  है
 और  यहां  बहुत  सारी  बातें  परम्पराओं  के  अनुसार  हुआ  करती  आज  भी  होती  जब  हम
 अपनी  तुलना  दूसरे  देशो  से  करते  हैं  तो  अपनी  बहुत  सी  ऐसी  बातें  भूल  जाते  हैं  जो  हमारे  देश  में

 विद्यमान  दूसरे  देशो  में  नहीं  हैं  ।  इसीलिए  हमारा  देश  वहुत  महान  आवध्यकता  इस  बात  की

 है  कि  अपनी  परम्पराओं  को  साथ  रखते  हुए  हम  इन  इकानौमिक  पोलिसीज  को  लागू  करें  हमें  अभी

 काफी  लम्बा  रास्ता  तय  करना  है  ओर  उस  रास्ते  को  हम  जल्दो  त्य  नहीं  कर  पायेंगे  ।  उदाहरण  के

 मैं  आपका  ध्यान  पौवृलेशन  कन्ट्रोल  की  ओर  आकृष्ट  करना  चाहता  हूं।_जब  तक  जनसंहूया

 नियंत्रण  कार्यक्रम  को  हम  भलीभांति  लाग  नहीं  करेंगे  तब  तक  चाहे  जितमी  पोलिसीजबना  हमें
 सफलता  नही  मिल  सकती  ।  हमारी  सब  समस्याओ  की  जड़  में  यह  है  उसका  कारण  यह  है  कि  हमारे
 पास  साधन  स्लरीमित  हैं  फिर  आप  कहते  हैं  कि  विदेशों  से  मदद  न  ली  आज  जिन
 तियों  से  होकर  हम  गुजर  रहे  उसमें  यदि  पोपूलेशन  कन्ट्रोल  नही  कर  पाये  तो  हमें  सफलता
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 प्राप्त  होना  संदिग्ध  है  ।  मैं  म.नता  हूं  कि  इस  सबके  बावजूद  कुछ  अच्छे  काम  भौ  हमारे  देछ्  में

 हुए  हैं  परन्तु  जब  तक  पौपूलेशन  कन्ट्रोल  प्रोग्राम  पूरी  तरह  से  सफल  नहीं  कर  पायेंगे  तो  हम  चाहे
 कितने  भी  साधन  मुहैया  कर  इस  तरह  के  हजार  रिजोल्यूशन्स  पास  कर  उन  सबका  कोई
 असर  द्वोने  वाला  नहीं  है  ।  उसका  कारण  यह  है  कि  हम  इन्सानों  के लिए  घौलिसी  बना  रहे
 हमारे  देश  में  जिस  तरह  से  इन्सानों  की  संख्या  बढ़ती  जा  रही  अपनी  पौलिसीज  में  हमें  उन
 तथ्यों  को  भी  ध्यान  में  रखना  पड ़गा  |  जिस  तरह  से  हम  हरबणषं  प्लानिंग[करते  यदि  हमारी  पोपू
 सेशन  बढ़ती  द्वी  चली  गई  तो  चाहे  हम  कितना  ही  पैसा  जुटा  हम  सभी  लोगों  की  वास्तविक  रूप
 में  मदद  नहीं  कर  हमें  सफलताएਂ  नहीं  डन  उद्देश्यों  को  प्राप्त  नहीं  कर
 जिनको  लेकर  हमने  योजनायें  बनायी  लोगों  को  संविधान  में  प्रदत्त  सुविधायें  उपलब्ध  नह्टों  करवा
 पायेंगे  ।  इसलिह्न  सबसे  महत्वपूर्ण  आवश्यकता  पौपूलेशन  कन्ट्रोल  श्रोग्राम्स  के  सफलतापूर्वक  लागू
 किए  जाने  की  इस  विषय  में  हमारे  प्रधानमंत्रौ  जी  ने  कई  अबसरों  पर  चर्चा  भो  की  है  कि

 सभौ  समस्याओं  की  सफलता  इसी  पर  आधारित  यही  कारण  है  कि  पिछले  एक  दो  दशकों  में

 इस  कार्यक्रम  को  सफल  बनाने  के  लिए  दौ  जाने  वाल्ली  धनराशि  में  काफी  वृद्धि  की  गई  में  इस
 मत  का  हू  कि  पहले  कौ  तुलना  में  पोपूलेशन  कन्ट्रोल  प्रोग्राम  काफी  सशक्त  रूप  में  हमारे  सामने
 भाया  है  भोर  इस  दिएा  में  अच्छे  काम  हो  रहे  हमारी  सरकार  पूरी  तरह  से  प्रवत्त  जिसकी

 मैं  सराहना  करता  हूਂ  ।  लेकिन  इसमें  सबसे  आवदयक  चीज  यह  है  कि  हर  इसान  को  यह्‌  समझना

 चाहिए  कि  क्या  हम  इस  देश  को  शक्तिशालौ  बना  रहे  मैंने  अभी  जिस  नेशनल  कमिटमैंट  को
 भावना  का  जिक्र  वही  इसका  सबसे  मुख्य  आधार  यदि  पोपूलेशन  कन्ट्रोल  प्रोग्राम  हम
 पूरी  तरह  इम्पलीमैंट  नहीं  कर  पाये  तो  वह  हमारा  फेल्योर  फिर  हम  चाहे  कितनो
 मिक  पोलिसीज  बना  लें  या  लागू  कर  उनका  फायदा  लोगों  तक  वास्तबिक  रूप  में  नहीं
 जिसके  लिए  हमने  वे  योजनाएं  या  पौलिसीज  तैयार  कीं  भोर  लागू  कीं  ।

 दूसरी  बात  जो  बहुत  ह्वी  आवश्यक  वह  है  पब्लिक  सेक्टर  के  विषय  जो  मैं  इस  सदन
 में  आपके  माध्यम  से  उठाना  चाहता  हू  ।

 [  प्रनुवाद  ]
 ॥

 सभापति  महोदय  :  इस  संकल्प  के  लिए  नियत  किया  गया  समय  5.50  म०१०  पर  समाप्त

 दो  जायेगा  '  क्या  सभा  इस  संकल्प  का  समय  बढ़ाने  के  लिए  सहमत  है  ।

 एक  साननीय  सवस्य  :  यह  एक  महत्वपूर्ण  भामला  हम  इसका  समय  एक  घंटे

 बढ़ा  दें  ।
 झी  जलितासणि  जेना  :  यह  एक  महत्वपूर्ण  विषय  है  ।  हस  समय  को  दो  घंटे

 तक  बढ़ा  दें  ।
 ह

 कई  साननौय  सदस्य  :  दो  घंटे  '

 सभापति  महोदय  :  इस  संकल्प  का  समय  दो  घंटे  के  लिए  बढ़ाया  जाता  है  ।

 भरी  सनोज  पांडे  :  आज  की  परिस्थिति  में  सबसे  महत्वपूर्ण  प्राथमिकता  का  मुह
 यह  है  कि  हम  मदद  किन  की  करना  चाहंते  आज  कोई  भी  सरकार  वह  अपनी  प्राथमिकता
 का  मुद्दा  यही  रखती  है  ।  हमारी  सरकार  ने  भी  अपने  इस  बजट  ओर  इससे  पहले  के  बजडों  में
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 यह  दिखा  दिया  है  कि  हमारी  प्राथमिकताए  क्‍या  उनकी  चर्चा  यहां  पर,तमाम  मैम्बरान  ने  की

 है|  इसके  अन्दर  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  गरीबी  का  उन्मूलन  करने  की  अगर  आज  हम  कहें  कि

 हमारी  इकनोमिक  पालिसी  खराब  है  ओर  देहात  में  इंडस्ट्री  महीं  ले  जा  रहे  तो  क्‍या  मैं  उन
 मंम्बरान  से  यह  पूछ  सकता  हूं  जो  यद्द  बात  कहते  क्या  दैह्यातों  में  इन्फ्रस्ट्रग्बर  तेयार  किया
 गया  है  इंडस्ट्रीज  छड़ी  करने  के  लिए  ओर  अगर  हृम  देहातों  में  इंडस्ट्री  लड़ो  करना  भी  तो
 जो  इन्फ्रास्ट्रक्यर  वहां  बनसा  चाहिए  अभी  तक  हम  उसको  नहीं  बना  पाए  यह  बात;सही  है  ।

 आज  हम  यह  कहें  कि  देहात  के  किसी  आदमी  को  हम  इ  डस्ट्रियलिस्ट  बना  उसको  पेसे  भी  दे

 उसको  सारी  सुविधाएं  भी  दे  लेकिम  वह  सफल  नहों  हो  पाएगा  '  क्‍योंकि  वहां  इन्फ्रास्ट्रक्चर
 बन  नहीं  पाया  है  ।  जैसा  इन्फ्रास्ट्क्चर  हमने  अन्य  स्थानों  में  बनाया  वेसा  ही  इन्फ्रास्ट्रक्चर  हम
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  तब  हम  यह  बात  कह  सकते  हैं  कि  रूरल  इंडस्ट्रियनाइजेशन  देहातों  में

 होना  चाहिए  '  आज  की  परिस्थिति  के  अनुसार  देहातों  कै  विषय  में  वरावर  चर्चा  हुभा  करती

 हमने  वंसे  देहातों  में  इन्फ्रास्ट्रण्चर  घमाने  की  कोशिश  की  है  भोर  फायनेंश्यल  कस्ट्रंस  भी  आए

 लेकिन  समुचित  ढंग  से  जो  इन्फ़रस्ट्रक्बर  बनना  चाहिए  वह  अभी  बना  नहीं  है  ।

 श्रीमती  ह  दिरा  गांधी  जी  की  पालिसी  के  भाधार  पर  हमने  20  सूत्रीय  भाथिक

 कार्यक्रम  तैयार  किया  है  जिसके  अनुसार  देहातों  में  बेसिक  हन्फ्रास्ट्रक्चर  बन  रहा  है  ओर  इसमेंਂ

 काफी  घड़ी  घनराशि  भी  खर्च  की  जा  रही  यह  एक  बहुत  भच्छा  काम  मैं  समझता  ह

 इससे  शायद  हमारे  भट्टम  श्रीराम  मूर्ति  भी  एग्री  करेंगे  कि  हमारे  इस  बीस  सूत्रीय  आशिक  कार्यक्रम

 के  आधार  आज  देहातों  में  हमारे  यहां  के  लोग  हमको  कहते  हैं  कि  इसका  कार्यान्वयन  हो  रहा
 लेकिन  इसके  बावजूद  वे  भी  भपने  क्षेत्र  के  देहातों  में  जाते  वहां  उनको  एन०आर«ई०पी०

 और  आर०  एल०ई०जी०पी०  के  काम  जरूर  दिखाई  देते  द्वोंगे  ।  सह्ठी  बात  यह  है  कि  इतना

 चार  होते  के  बावजूद  भी  देहातों  में  सड़कें  भोर  इन्फ्रास्ट्क्चर  जो  तंयार  हो  रहे  बह  हमें  आज

 भी  देखने  को  मिलते  इस  चीज  को  नकारा  नह्टीं  जा सकता  |  जो  चीज  सही  वह  सही  है  ।

 हमने  खुद  कहा  कि  अगर  क्रियान्वयन  में  तेजी  ल  ईई  कार्यान्वयन  में  महत्वपूर्ण  घ्रीज  नेशनल

 कमिटरमैंट  का  होता  यदि  उसका  प्रवाह  हम  इन  कर्मचारियों  से  करा  सके  तो  यह  बड़ी  इपलब्धि

 होगी  ।  हमारी  पालिसौ  में  कही  कमी  नही

 सही  बात  यह  है  कि  ऐसे  बेसिक  इन्फ्रा-स्ट्रक्भर  हम  देहातों  में  तैयार  करते  हैं  तो  डसके

 बाद  हमारी  इकमामी  का  मुख्य  थ्रस्ट  देहात  की  तरफ  इंडस्ट्रियलायजेशन  का  द्दोता  क्योंकि

 किसी  भी  देश  की  आमदनी  बढ़ाने  में  एप्रीकल्चर  का  बहुत  बड़ा  रोल  होता  लेकिन  एग्रीकल्चर

 से  ही  वह  देश  अमीर  नहीं  हो  जाया  एग्रीकल्बर  के  बाद  इ  डस्ट्रियलाइजेशनका  प्रासेस  और

 डमसके  बाद  ही  कोई  देश  अपने  आप  को  अमीर  कर  सकता  यहू  बात  इतिहास  की  मात्र

 एग्रीकल्चर  से  ही  हम  इस  देश  को  धनी  नद्ीीं  बना  सकते  ।  एग्रीकल्चर  को  इ  डस्ट्री  में  कन्व्टं  करना

 होगा  ।

 सभापति  आप  भी  हैदर/बाद  में  हम।रे  साथ  रहे  हमने  साथ-साथ  बेठकर  काफी

 इस  विषय  पर  चर्चा  की  है  और  महू  बात  बिल्कुल  जायज  है  कि  माल  स्केल  सेक्टर  को  आज

 कल्चर  से  जोड़ते  की  बात  जरूर  कर  सकते  हैं  ओर  जब  इन्फ्रा-स्ट्रक्चर  हूग  बना  रहे  एगीकल्चरल
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 मार्केटिंग  की  व्यवस्था  कर  रहे  एग्रीकल्च रल  प्रोड्यूस  को  बढ़िया  से  बढ़िया  तैयार  करके

 पोर्ट  करने  कौ  बात  कर  रहे  हैं  तो  क्या  हमारी  इक़रनामिक  प/लिसी  क्षराब  है  ?  क्‍या  किसान  को

 इससे  लाभ  नहीं  द्वो  रहा  है  ?

 टोबेको  ग्रोअ्स  पर  आज  सुबह  यहां  चर्चा  हुई  मैं  मानता  कि  जितना  उनको  मिलना

 पूरे  का  पूरा  मिल  लेकिन  फिर  भी  टोबंको  ग्रोअर्स  हमसे  अच्छे  हैं  ।  यह्‌
 बात  मैं  इसालए  कहता  हूं  कि  हम  ट्रेंडीशनल  फामिग  क  रने  वाले  परिवार  से  आते  जो  ट्रेंडीशनल
 तरोके  से  फामिंग  कर  रहे  आज  उनका  भी  कांशसनंस  का  लंवल  बढ़ा  कंमिकल  फटिलाइजसं
 का  यूज  हो  रहा  है  भोर  इससे  किसानों  को  फायदा  हुआ  हमारी  आमदनी  बढ़ो  यह  बात
 तय  है  ।

 यह  सही  बात  है  कि  एग्रीकल्चर  को  इण्डस्ट्री  में  ग्रुप  करने  का  प्रोसेस  द्वोता  वह
 अब  धीरे-धौरे  शुरू  हो  रहा  लेकिन  इसमें  अभी  भोर  भी  धनराशि  ख्  करने  कौ  आवद्यकता  है
 और  हमारा  मुख्य  थ्रस्ट  जो  हमारे  बजट  में  है,वह्‌  स्माल  स्केल  सेक्टर  को  कूरल  लुक  देने  का  है  और
 उसमें  महत्वपूर्ण  भूमिका  एग्रो  इण्डस्ट्रीज  की  आती  है  जो  कि  कंज्यूमस  आइढम  क  में  हमारे
 सामने  है  ।  आज़  कंज्यूमस  आइटम  की  बहुत  बड़ी  डिमांड  है  ओर  इसके  लिए  बहुत  बड़ी  धनराशि
 भी  इस  पर  ख्च  की  जा  रहो  वास्तव  में  जो  थोड़ी  बहुत  कार्यान्वयन  की  कमी  उसको  यदि
 हम  पालिसी  की  कमी  कहेंगे  तो  उससे  हम  सब  गलत  दिशा  की  ओर  जा  रहे  हैं  ।

 हमारो  कार्यान्वयन  की  कमी  में  बहुत  सारी  चीजें  हमारी  बनाई  हुई  नहीं  हमारी
 मान्यताभों  की  बहुत  सारी  कमियां  हैं  ।  उनको  भी  नई  दिशा  देने  की  आवदयकता  है  ओर  इसको
 समभने  की  भावदयकता  है  ।

 मैं  समभता  हूं  कि  हमसे  पिछले  40  वर्षों  में  बहुत  महत्वपूर्ण  तरीके  से  तरक्की  की  है  और
 इस  तरक्की  का  रूप  अपनी  इकनामिक  पालिसी  के  द्वारा  हम  उन  लोगों  को  भी  देने  जा  रहे  हैं  जो
 आज  तक  इससे  वंचित  रहे  उस  फल  को  छ्वाने  में  । आखिर  हम  इस  देश  के  नागरिक
 धान  में  सबका  बराबर  का  हिस्सा  उस  फल  में  जो  फल  यहां  पंदा  हो  रहा  है  ।  पहले  यह
 बड़ी  हुई  है  कि  हस  फल  में  बराबर  का  हिस्सेदार  वह  व्यक्ति  व्यक्ति  नहीं  बन  पाया  जो  गांव  के
 अन्तिम  छोर  पर  यह  बात  सही  है  कि  डिस्ट्रीब्यूशत  ओर  क्रियान्वयन  की  कमी  है  ।  इसमें
 इकानमिक  पालिसी  की  कमी  नहीं  है  ।  सबसे  आवदयक  बात  यह  है  कि  उस  फल  का  वह  ह्स्सि
 जिस  पर  उनका  हक  है  वह  उन  तक  पहुंचे  ।  वेसे  तो  डसको  पहुंचाने  के  प्रयास  भी  हो  रहे  हैं  ।
 सरकार  इस  मामले  में  प्रयत््शील  भी  इसमें  अविश्वास  की  कोईं  गुजाइश  नहीं  है  ।  अगर
 अविष्वास  आप  करते  हैं  तो  यह  आप  राजनीति  के  रूप  में  अविषवास  कर  सकते  हैं  ।  लेकिन
 अविद्वास  के  रूप  में  अविव्वास  करना  बड़ी  खराबी  होगी  ।  जब  हम  खुद  ही  इस  काम  को  करते
 में  आपसे  एक-डेंढ़  कदम  आगे  हैं  तो  आप  हमें  क्‍या  बोलेंगे  ?  आप  पहले  स्वयं  को  देखें  ।

 इन्हीं  दाब्दों  क ेसाथ  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 थी  उसा  कांत  सिश्र  :  सभापति  मैं  आपका  बहुत  समय  तो  नहीं  लूगा  ।
 बसे  आज  आप  बहुत  उदारता  से  सब  को  बोलने  का  समय दे  रहे  हैं  ।

 भाधथिक  नीतियों  के  सम्बन्ध  में  भट्टम  जी  ने  जो  प्रस्ताव  रखता  है  उसके  बारे  में  मैं  उनसे
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 कहना  चाहता  हूं  कि  हम!रौ  जंसी  आर्थिक  नीतियां  संसार  में  उद्दी  नहीं  हैं  ।  प्रस्ताव  समर्थेन  करने

 लायक  नहीं  है  सेकिन  विचार-विमर्श  करने  लायक  अवश्य  है  !  हम  इसमें  कहां  तक  सफल  हुए  हैं
 ओर  आगे  म्या  सुधार  करना  है  पर  विचार-विमश्श  करना  चाहिए  ।

 इस  देश  की  आशिक  नीतियों  का  निर्माण  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  जी  के  नेतत्व  में  हुभा
 इस  देश  के  महाम  निर्माताओं  के  नेतृत्व  में  यह्‌  नौतियां  बनौ  थीं  ।  उच्होने  खूब  सोच-समक  कर

 इन  नीतियों  को  बनाया  |  इस  सत्र  के  बाद  हमारे  देश  में  मिश्रित  अथंब्यवस्था  बनी  ओर  बाद  में

 समाजबादी  नीतियों  को  उसमें  शामिल  किया  गया  ।  यही  कारण  है  कि  आज  हें  उसके  अच्छे

 मतीजे  देखने  को  मिल  रहे  भाज  हमारा  देश  जिस  स्टेज  पर  है  उससे  आप  जान  सकते  हैं  कि

 हमने  कितनौ  तरक्की  इस  देश  में  की  है  ।  हम  1952  में  जितना  उत्पादन  अनाज  का  करते  थे

 उससे  तिगुना  उत्पादन  भाज  कर  रहे  कपड़े  का  उत्पादन  भी  तिगुना  बढ़ा  है  ।  इसी  प्रकार  से

 बहुत  से  उद्योग  जो  इस  देष्  में  दिखायी  नहीं  देते  थे  उनकी  भी  स्थापया  हुई  लोहे  के  मामले

 बिजली  के  मामले  मशीनों  के  मामले  में  ओर  युद्ध  के  हथियारों  के  म।मले  हम  बहुत  भागे  बढ़े
 हैं  और  शबितशाली  हुए  हैं  ।  पंडित  जी  ने  जो  नीतियां  बनायी  थीं  उन  नीतियों  में  हमको  सफलता
 मिली  है  ।

 ह

 अभी  हांल  ही  में  अमरीका  के  जे०  गलब्रथ  भारत  आये  थे  ।  उन्होंने  तीसरी  दुनिया  के

 देशों  का  दौरा  किया  भारत  में  आने  के  पश्चात  उन्होंने  घोषणा  की  कि  भारत  ने  कृषि  के

 क्षेत्र  में  अभूतपूर्व  तरक्की  की  है  |  1906-68  में  हमारे  पास  खाने  को  अनाज  नहीं  था  मगर  हमारी
 कृषि  संबधी  मीतियों  के  कारण  हमारे  खाद्यान्नों  के  मंडार  भरे  पड़े  हमारे  गोदाम  भरे  पड़े

 हम  खाद्यान्तों  का  निर्यात  कर  सकते  हैं  ।  इन्दिरा  जी  ने  कहा  था  कि  अगले  10  वर्षों  के  अन्दर
 भारतवष  दु।नयां  के  अन्दर  बहुत  बड़ी  भौद्योगिक  दक्ति  बन  हमारे  एक  बड़े  राजनेता  ने

 कह  था  कि  हमारी  आर्थिक  नोतियां  बहुत  उत्तम  हैं  भौर  उनको  कार्यान्वयन  भी  हुआ  है  ।  यही
 कारण  है  कि  हमने  भोद्योगिक  क्षेत्र  कृषि  क्षेत्र  मश्षीनों  के  क्षेत्र  मे और  इलेबट्रानिक
 उद्योग  में  बहुत  तरक्की  को  हैं  ।  पहले  हम  जो  चीजे  अपने  यहां  नहीं  बनाते  थे  उनको  भी  हमने
 बनाना  शुरू  कर  दिया  है  ।

 अभी  हमार  एक  मित्र  ने  भी  कहा  क्रि  तीसरी  के  देशों  में  से भारत  मे  औद्योगिक
 क्षेत्र  कृषि  में  भोर  +ई  भन्‍्य  प्रकार  के  क्षेत्रों  में  इतनी  अभूतपूर्व  तरक्की  की  है  कि  उसकी  आशा
 भी  नहीं  को  जा  सकती  थी  ।  यह  सब  नीतियों  के  करण  हुआ  ।  इसीलिए  नीतियों  की  आलोचना
 नहीं  की  जा  सकती  है  :  नीतियां  बहुत  उत्तम  रही  हैं  और  नीतियों  पर  अमल  भी  हुआ  है  ।  देश

 बहुत  आगे  बढ़ा  है  ।  कुछ  ब!तों  पर  हमें  गौर  करना  है  ।  भौद्योगिक  क्षेत्र  में  हमने  विकास
 किया  ।  कुल  मिलाकर  देश  का  विकास  राष्ट्रीय  आय  बढ़ी  ।  फिर  भी  क्षेत्रीय  असन्तुलन
 कायम  रहा  |  रीजनल  इम्बेलसेज  बने  रहे  बहुत  से  राज्य  भोर  बहुत  से  क्षेत्र  ऐसे  हैं  जो  बहुत  छिपड़े

 हैं  क्षेत्रीय  भसतुलन  बढ़  गया  व्ययधान  कई  राज्य  और  कई  राज्यों  के  कई  क्षेत्र
 जँसे  उत्तर  राजस्थान  ये  सारे  प्रदेश  आर्थिक  रूप  से  पिछड़े  हो  गए  ।

 ॥
 पूर्वोत्तर  राज्य  नो

 पहले  बहुत  बड़ा  प्रदेश  भा  वह  पिछड़  फिर  सबको  मिलाकर  अलग  अलग  बनाया
 अब  वह  भी  पिछड़  हुए  छनके  विकास  को  ओर  ध्यान  दिया  जा  रहः  है  ।  उसौ  तरह  से

 जो  बड़े  राज्य  हैं  उनमें  बहुत  से  क्षेत्र  पिछड़  हुए  यह  जो  पिछड़ापन  है  उसका  परिणाम  कभी
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 कभी  बड़ा  भयानक  होता  है  !  जो  क्षेत्रीय  विकास  का  असन्तुलन  है  उसको  न  मिटाने  से  कभी  कभी

 अलगाववाद  की  प्रवृत्तियां  पैदा  होती

 अब  देखें  पिछड़ेपन  का  क्‍या  नतीजा  रह्दा  बंगाल  सारा  बंगाल  भागे  बढ़ा  है  किंतु  छत्त रो
 बंगाल  पिछड़ा  है  ।  गोरज्ला  लोगों  क ेविकास  की  तरफ  ध्यान  नहीं  दिया  इसलिए  गोरखालेंड
 की  आवाज  उठ  गोरख।लेंड  की  आवाज  क्‍यों  उठी  ?  वह  कोई  देश  के  शत्रु  नहीं  किन्तु
 उस  इलाके  के  पिछड़ पन  के  कारण  यह  आवाज  बिहार  में  फारखंड  की  भाबाज

 उत्तर  प्रदेश  में  उत्तराखंड  कौ  आवाज  उठ  रही  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  को  भावाज  उठ  रही
 बुन्देलखंड  की  आवाज  उठ  रही  क्‍यों  उठ  रह्दी  है  ?  इसोलिएु  कि  उत्तराखंड  पिछड़ा  पूर्वी
 इअत्तर  प्रदेश  पिछड़ा  कारखंड  इलाका  पिछडा  बुन्‍्देललंड  पिछड़ा  मध्य  प्रदेश  क  बहुत  से
 भादिवासी  इलाके  पिछड़े  हैं  जेसे  बस्तर  इत्यादि  जिसे  तो  जहां  पिछड़ापन  है  उनको  विकसित
 करना  बहुत  आावदयक  है  ।  समस्त  देश  का  कुल  मिलाकर  विकास  हुभा  मगर  देश  के  अन्दर  कुछ
 पाकेट्स  कुछ  इलाके  पिछड़  रहेंगे  तो  वहां  के  लोगों  मन  में  निराशा  की  अलगावबाद
 संपरेशम  को  प्रवृत्ति  पैदा  होगी  ।  इसलिए  मेरी  मां५  इस  प्रस्ताव  के  माध्यम  से  मैं  अपना  विचार
 ध्यक्त  करता  हूं  ह  देश  में  जो  पिछड़े  राज्य  हैं  और  पिछड़े  इलाके  हैं  उनका  आथिक  विकास  करने
 के  लिग  कदम  उठाया  जाय  ।

 इसी  तरह  से  पिछड़े  भोग  भी  हैं  |  दो  तरद्द  का  पिछड़ापन  है  ।  एक  तो  असन्‍्तुलन  है  पिछड़े
 क्षेत्रों  दूसरा  पिछड़ें  लोगों  कुछ  राज्यों  का  विकास  सारे  देदा  का  बिकास  लेकिन
 उस  राज्य  में  सारे  दंश  में  वर्ग-विशेष  आदिवासी  हैं  हरिजन  ग्रिरिजन  ये  लोग  पिछड़े  हुए
 हैं  ।  इनके  विकास  का  कार्यक्रम  इंदिरा  जौ  ने  चलाया  ।  इंदिरा  भी  ने  कुछ  ऐसे  कार्यक्रम  चलाए  जो

 शुद्ध  रूप  से  गरीब  लोगों  के  हरिजनों  के  लिए  आदिवासियों  के  गिरिजनों  के  लिए  ओर

 पिछड़े  हुए  लोगों  के  लिए  थे  ज॑से  ग्रामीण  रोजगार  जेसे  आइ  आर  डी  पी  का
 कार्यक्रम  या  और  दूसरे  कार्यक्रम  इंदिरा  जी  का  ध्यान  गया  कि  जो  लोग  पिछड़  सारे
 देश  का  विकास  तो  हो  रहा  है  लेकिन  विकास  का  लाभ  जब  देश  के  बहुत  बड़े  वर्ग  को  नहीं  मिला
 तो  उनमें  असंतोष  बढ़  सकता  है  और  किसी  दिन  एक  बहुंत  बड़ा  वर्ग  मस्तक  छठाकर  खड़ा  हो
 सकता  इसलिए  इ  दिराजी  ने  फौरन  उस  पर  ध्यान  दिया  भौर  गरीब  लोगों  के  लिए  कार्यक्रम

 गिरिजन  के  हरिजन  के  लिए  भोौर  आदिवासियों  के  लिए  ये  सारे  कार्यक्रम  0  सूत्री
 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  चले***  '''  गिरिजन  ओर  आदिवासी  तो  महाजन-महा जनो
 येन  स  पन्‍था  ।  तो  ये  सारे  कार्यक्रम  चलाए  इंदिरा  जी  ने  और  उन  पर  अमल  हुआ  है  ।
 किन्तु  मैंने  एक  प्रइन  किया  प्रधानमंत्री  जो  मौजूद  ये  जो  कार्यक्रम  चलाए  जा  रहे  हैं  ग्रामीण
 क्षेत्रों  में  उनका  क्‍या  हाल  है  ?  मैं  निवेदन  कर  रहा  हूं  कि आज  एक  बहुत  बड़ा  वर्ग  का
 लाभ  नहीं  पा  सका  ।  विकास  तो  हुंआ  देश  देश  बहुत  शक्तिशाली  देश  बना  लेकिन  एक  बर्गं
 लाभ  नहीं  पा  उससे  असन्तोष  फंल  सकता  इसलिए  इंदिरा  जी  का  ध्यान
 उस  गया  और  उन्होंने  20  सूत्री  कार्यक्रम  बनाया  ।  लेकिन  अब  उन  कार्यक्रमों  पर  अमल  में

 कहीं  कहीं  दोष  कहों  कहीं  कमियां  हमने  उस  दिन  कहा  था  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  गरीबी
 निवारण  का  जो  कार्यक्रम  चल  रहा  है  उसमें  इतनी  लगा  दी  गई  हैं  भोर  बह  सभी  गड़बड़
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 कर  रही  पंत  का  दुरुपयोग  कर  रही  ई  |  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  इन  कार्यक्रमों  के अमल  के
 तरीकों  में  भापको  सुधार  लाना  पड़ेगा  ।  राजीव  जी  मे  भरभों  रुपया  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  विकास
 के  और  गरीबी  निवारण  कै  लिए  बजट  में  एलाट  कर  दिए  हैं  लेकिन  यह  पैसा

 यहां  से  तो  चलता  है  परन्तु  उन  लोगों  तक  पहुंच  नहीं  पाता  जेसे  गंगाजी  को  भगीरथ
 गंगोत्री  से  लाये  थे  तो  वहां  से  चल्ककर  वह  शंकर  जी  की  जटा  में  समा  गई  थी  भोर  उनको  फिर

 तपस्या  करनी  पड़ी  थी  उसके  उपरान्त  ह्वी  गंगाजी  का  शंकर  जी  कौ  जटा  से  घरती  पर  पदापंण  हो
 सका  था  ।  उसी  प्रकार  यहां  दिल्‍ली  से  गरीबों  के  लिए  लो  प॑ंसा  चलता  है  वह  शंकर  जी  को  जटा  में

 समा  जाता  गरीबों  तक  नहीं  पहुंच  पाता  जो  हमारे  पास  ब्यूरोक्रेसी  है  वह्ी  काम  करतौ

 उसके  अलावा  कोई  दूसरा  यंत्र  भी  हमारे  पास  नहीं  है  ।  इन  कार्यक्रमों  को  अमल  में  लाने  का  काम

 इन  अधिल्रियों  ओर  कमंत्रारियों  ने  कुछ  तो  अच्छा  भी  किया  है  हालांकि  उसमें  कुछ  ज्वराब  लोग

 भी  भरे  हुए  हैं  जोकि  इस  काम  में  बड़ा  जाल-बट्टा  करते  शास  से  नौचे  के  लोग  ।  हमारे
 प्रधान  मत्री  जी  जो  भी  धनराशि  गांवों  में  भेजते  मेरा  आपके  हारा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि

 डसका  सदुपयोग  होना  चाहिए  |  इस  बात  की  ओर  ध्यान  देमा  नितान्त  आवष्ययक  है  |  जंसा  कि  अभी

 मेरे  मित्र  ने  कहा  था  कि  शहरों  की  अपेक्षा  देहातों  में  संख्या  ज्यादा  पिछड़ापन  ज्यादा  गरीबी

 ज्यादा  है  इसलिए  इस  तरफ  विशेष  ध्यान  चाहिए  भौर  देश  में  जो  भी  बिकास  ऊ॑  कार्यक्रम

 चलाये  जा  रहे  हैं  उनको  ठीक  प्रकार  अमल  में  लाया  जाये  ।

 यहां  पर  पब्लिक  सेक्टर  की  बात  भी  कट्दी  गई  है  ।  भट्टम  जी  ने  सावंजनिक  क्षेत्र  की

 यत  भी  की  है  लेकिन  हम  समभते  है  सावंजनिक  क्षेत्र  ही  इस  देश  के  विकास  की  कुजी

 जनिक  क्षेत्र  में  हो  लोहा  पं  दा  होता  बिजली  पंदा  होती  तरह  तरह  की  मशीनें  बनाई  जाती

 एलेक्ट्र!निक्स  के  सामान  बनाये  जाते  हैं  ।  ज॑सा  कि  श्री  मनोज  पांडे  जौ  बोल  रहे  इस  देश  के

 और  विशेषकर  गांवों  के  विकास  के  लिए  बुनियादी  ढांचा  क्या  है  ?  बह  ढांचा
 मणीने  और  कोयला  इत्यादि  ।  लोहा  कंसे  ज्यादा  पेदा  हुभा  ?  बिजली  और

 बड़ी  बड़ी  मशौनें  कसे  ज्यादा  तैयार  हुई  ?  इन  सारी  चीजो  को  हपारे  पब्लिक  सेक्टर  ने  ही

 इस  प्रकार  से  पब्लिक  सेक्टर  ही  हमारे  देश  के  के  लिए  बुनियादी  आधार  यह्‌  बात  भी

 सही  है  कि  भारत  सरकार  के  भनन्‍्तगंत  जो  पब्लिक  अंढरटेकिग्ज  हैं  वे  तो  कुछ  अच्छा  काम  कर  रहौ

 हैं  लेकिन  राज्यों  के  अन्तर्गत  जो  निगम  या  सा्वजनिक  संस्थ।न  हैं  उनकी  दद्या  बहुत  खराब

 उनकी  दक्षा  में  सुधार  लाने  की  बहरुत्त  बड़ी  आवश्यकता

 इसके  साथ  साथ  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  देश  की  अथं-व्यवस्था  को  ठीक  करने  के  लिए  तौन

 काम  करने  बहुत  आवदयक  हैं  ।  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  ने  यहां  पर  जो  बजट  पेश  किया  उसमें  घाटा

 है  लेकिन  किसी  भी  विकासशील  देश  की  अथं-व्यवस्था  में  घाटे  के  बजट  हौ  आया  करते

 मुनाफे  के  नहीं  ।  इसलिए  घाटे  का  होता  कोई  बड़ी  बात  नहीं  है  लेकिन  हमारी  सरकार  को  यह्‌

 जरूर  देखमा  पड़ेगा  कि  मुद्रास्फीति  न  बढ़  और  देश  की  अथं  व्यवस्था  में  कोई  जटिलता  न  अआंबे  ।

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  साथधानी  रक्षनी  जं॑सा  मैंने  हमारे  देश  की

 नामी  के  लिए  तीन  बातें  बहुत  भाक्दयक्र  पहली  बात  तो  यह  है  कि  बेकार  का  जो  खर्चा  होता

 है  उसको  रोका  जाये  ।  उदाहरण  के  लिए  मैं  बतना  चाहूंगा  कि  भाज  अगर  कोई  बंधा  बनना  है
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 बह  बनता  तो  है  एक  करोड़  में  लेकिन  उसके  लिए  एस्टिमेट  पौने  दो  करोड़  का  बनाया  जाता

 इस  प्रकार  से  75  लाख  का  खर्चा  जो  होता  है  वह  व्यर्थ  जाता  इस  आपको  रोकना  चाहिए  ।

 साथ  ही  दम  जिसको  नान-प्लान  एक्सपेंडीचर  कहते  हैं  उसमें  भी  सरकार  को  कमी  करनी  पड़ गी  ।
 तो  मेरे  तीन  सुझाव  है  ।  वेत  इस  देश  की  अथं-नीति  बहुत  अच्छी  है  और  देश  मे  तरक्की  भी  को  है
 तथा  हम  आगे  भी  तरक्‍को  करेंगे  इसमें  कोई  सम्दह  नहीं  दै  ।  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  की  कल्पना  के

 भनुसार  इस  देश  को  वे  दुनिया  के  अत्यन्त  विकासशील  देशों  के  समकक्ष  लाकर  खड़ा  वे  बड़े
 संघषंशील  नौजवान  वे  अवश्य  इस  बात  को  करके  जनता  की  भावनायें  उनके  साथ  हैँ
 भौर  ज्नता  उनके  साथ  इस  में  कोई  सन्देह  बहीं  है  ।  इस  देदा  की  अथं  व्यवस्था  को  ठीक  करने
 के  लिए  मैं  तीन  सुकाव  देना  चाहता  जो  बहुत  ही  भावष्यक  सुझाव  है  ।  एक--अनावद्यक  ख्चों
 में  कमी  कौ  कमी  सख्ती  से  की  जाए  और  उसमें  रियायत  न  बरतौ  जाए  ।  दो--इस  देश  के
 पब्लिक  सेक्टर  के  जो  उद्योग  उनको  मुनाफा  कमाना  पड़े  गा  ।  हमने  मिरश्चत  अर्थ  ब्यवस्था  को
 स्वीकार  किया  इसलिए  हम  पब्लिक  सेक्टर  के  समर्थक  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  इस
 नीति  को  बनाया  था  |  हम  इस  देदा  की  अर्थ  व्यवस्था  पर  नियन्त्रण  चाहते  जनता  का  नियन्त्रण

 चाहते  लेकिन  घाटे  जब  तक  तब  तक  फिर  भी  मुनाफा  कमाना  पड़े  बाद्दे
 आप  इस  के  प्रबन्ध  को  ठीक  सरुतौ  अच्छे  लोगों  को  नियुक्त  चाहे  जो

 सावंजनिक  उपक्रमों  को  मुनाफा  कमाना  पड़  अरबों  रुपया  टेक्स  के  रूप  में

 बड़े-बड़े  पू  जीपतियों  के  यहां  बकाया  पड़ਂ  हुआ  है  ।  इसको  आपको  सख्ती  से  बसूल  करना  पड़ेगा  ।

 दुनिया  के  किसी  भी  अर्थ  शास्त्री  से  इसका  जिक्र  चाहे  फिकी  के  अध्यक्ष  हो  भौर  चाहे
 नामी-पालिकी  वाला  जी  चाहे  समाजवादी  अथ  व्यवस्था  के  जानकार  किसी  से  भी

 इस  देश  की  इकोनोमी  को  मजबूत  करने  के  लिए  घाटे  को  कम  करन  के  लिए  इन  तीन  तरीकों  के
 अखावा  कोई  चोथा  तरीका  नहीं  पू  जीपतियों  के  यहां  टंक्‍्स  के  रूप  में  अ-्बों  रुपया  पड़ा  हुआ

 उसको  वसूल  कीजिए  ।  खर्चों  मे ंकमी  करके  पब्लिक  सेक्टर  के  जो  डलद्योग  वे  घाटे  भें  न  चले
 आमदनी  दें  ।  वेसे  तो  देश  की  अर्थ  व्यवस्था  को  ठीक  करने  क  लिए  अधिक  से  अधिक  उत्पादन  होना
 चाहिए  |  इसके  साथ-साथ  छापे  चालू  रहने  छापे  बन्द  करेंगे  तो  बड़  मगरमच्छ  देश
 को  छाप  देंगे  ।  इसलिए  देश  की  अथ  व्यवस्था  को  मजबूत  करने  के  लिए  काले  धन  पर  काबू  पाना
 होगा  !  सुसमें  कमी  आई  है  |  हमारे  प्रधान  मंत्री  शो  की  नीति  ऐसी  है  कि  इधर  काले  घन  की  भथ्थे
 व्यवस्था  में  कमी  भाई  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  ले  न  हमें  इसमें  भोर  आगे  बढ़ना  होगा  ।
 जब  तक  काले  धन  प*  नियन्त्रण  नहीं  तब  तक  हमारी  भर्थे  व्यवस्था  का  शुद्धिकरण  नहीं

 ।  यदि  मैं  इस  विषय  पर  बोलू  तो  काम  के  छः  बजा  सकता  लेकिन  इस  विषय  पर  भौर
 भी  सदस्यों  को  बोलना  है  ।

 इसलिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देते  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  लेकिन  प्रस्ताव  रखने
 वाले  को  इसलिए  एन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने  देश  की  अर्थ  व्यवस्था  पर  चर्चा  करने  का  भवसर
 प्रदान  किया  ।  देश  कਂ  यह  सर्वोच्च  सदन  लोऊतंत्न  का  मंदिर  है  ।  इस  लोकतंत्र  के  मंदिर  में  जब
 देश  के  ब  रे  में  चर्चा  दो  )  तो  परिणाम  निकलता  है  भौर  उन्होंने  आत्म  निरीक्षण  करने  का  मौका
 दिया  इसलिए  मैं  उनको  धन्यवाद  देता  हूं  और  आपको  पुनः  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 168



 29  1908  आथिक  नीतियों  के  बारे  में  संकल्प  ]
 बा

 [  भनुवाद  ]
 पर

 कही  ए०सी०  घण्मुख  :  माननौय  सभापति  श्री  भट्टम  श्रीराममू्ति  द्वारा
 सभा  के  समक्ष  रखे  गये  सकल्प  पर  अपने  बिचार  प्रस्तुत  करने  का  अबसर  प्रदान  करने  के  लिए
 सबसे  पहले  मैं  आपका  धम्यवाद  करता  हूं  ।

 महान  श्री  सौ०  एन०  अन्‍्नादुराई  ने  अपनी  एक  अद्वितीय  साहित्यिक  अभिव्यक्षित

 में  कह्ठा  था कि  सही  आर्थिक  नीति  से  सेना  तथा  गरीबों  को  देनाਂ  द्वोनो
 विष्व  के  अनेक  समतावादी  समाज  को  चिर  काल  से  अमीरों  पर  कर  लगाने  को  सथा  निधंनों  का

 भार  कम  करने  की  तीति  रही  इस  समय  हमें  अपनौ  स्वर्गीया  प्रधान  मन्त्र  श्रीमती  इन्दिरा

 गांधी  कौ  राष्ट्रीय  सेबाओों  फी  स्मृति  ही  आती  उन्होंने  अर्थ  व्यवस्था  को  सद्दी  दिशा  दी

 उनके  बौस  सूत्री  कार्यक्रम  का  अभी  भी  पालन  किया  जाना  चाहिए  ।

 हसी  मैं  आशा  करता  हूं  कि  माननीय  प्रधान  श्री  राजीव  गांधी  दारा  प्रस्तुत
 किये  गये  बजट  से  एक  नये  युग  का  सूत्रपात

 देश  की  अथंव्यवस्था  शिक्षा  की  नींव  पर  निर्मित  होती  शिक्षा  के  लिए  अधिक  निधि

 का  नियतन  करना  द्वोगा  ।  हमारे  देश  में  कम  से  कम  80  प्रतिशत  ब्यक्तित  शिक्षित  होने  चाहिए  ।

 हमें  अथिक  मोर्चे  पर  तभी  सफलता  मिल  सकतौ  है  ।

 बेरोजगारी  कौ  गंभीर  समस्या  बनी  हुई  लगभग  50  प्रतिद्ात  व्यक्ति  तिधंनता  की
 रेखा  से  नीचे  जीवन-यापन  करते  निर्धन  तथा  शोषित  वर्ग  के  शीघ्र  उत्थान  के  लिए  नये  काय॑

 क्रम  भौर  योजन!यें  तंयार  करनी  चाहिए  ।

 हमारे  देश  के  गांवों  के  आत्मनिर्मर  बनने  पर  ही  वास्तविक  आथिक  विकास  हुआ  माना
 सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  पर  ध्यान  दिया

 मौद्योगिक  भौर  आर्थिक  क्रान्ति  गांवों  में  होनी  इस  काय॑  में  सरकार  को  प्रमुख  भूमिका
 निभानी  चाहिए  ।

 सरकार  से  मरा  यह  भी  अनुरोध  है  कि  सातवीं  पंच  वर्षीय  योजना  में  गैर-योजना  व्ययों
 पर  पाबंदी  लगाई  जाये  ।  हमें  बेराजगारी  से  लड़ना  बेरोजगार  स्मातकों  को  रोजंगार  देने
 अथवा  अपना  स्वयं  का  उद्यम  आरम्भम॑  करने  के  लिए  हर  संभव  सहायता  दी  जानी  छसे

 जगह-जगह  भटकना  पड़ता  है  ।  बेंक  से  ऋण  प्राप्त  करने  के  लिए  उसे  दो  वर्ष  तक  प्रतीक्षा  करनी

 पड़ती  ऋण  के  लिए  गारन्टी  देते  के  लिए  उसे  अपनी  सम्पत्ति  गिरवी  रखनी  पड़ती  जब

 तक  उसे  सुविधा  मिल  पाती  तव  तक  वह  थक  जाता  है  ओर  इसीलिए  स्वरोजगार  योजना
 स्व  असफल  योजना  बन  गई  सरकार  को  इस  ओर  विशेष  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 इस  वर्ष  568  '  करोड़  का  घाटा  हुआ  है  ।  इस  घाटे  को  पूरा  करने  के  लिए  गरीबों  को
 परेशास  महीं  किया  लाना  सरकार  को  चाह  कि  किसी  भन्ण  तरौके  से  इस  घाटे  को

 पूरा  करे  ।  वास्तव  मैं  बिना  कमियों  का  कोई  बजट  बन  द्वी  नहीं  सांसदों  के  रूप  में  हम
 कमियों  पर  चर्चा  करते  है  और  किसौ  समाधान  पर  पहुंचते  हैं  ।

 के  तमिल  में  दिसे  गये  भाषग  के  अ  ग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रुपान्तर  ।
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 भारत  में  24  राज्य  जब  राज्य  प्रशाध्षन  पृथक-पृथक  हैं  तो  शक्ति  केन्द्र  के  पास  केन्द्रित
 क्यों  होनी  चाहिए  ।  इक्त  का  कैन्द्र  के  पास  केन्द्रित  द्वोने  से  केन्द्र  सरकार  पर  बोझ  बढ़ता  है  और

 इसलिए  तीब्र  विकास  में  ब्यवधान  पडता  रवेया  यह  होना  चाहिए  कि  शक्ति  का  अधिकाधिक

 विके  न्द्रीक  रण  होना  चाहिए  |  मतस्यपालन  और  राज्य  कै  भष्ण  क्षेत्रों  को  समवर्ती  सूची
 में  रखा  गया  दस  देश  के  आथिक  थिकास  पर  उल्टा  प्रभाव  पड़ता  है  ।  केन्द्र  क ेपास  इस  समय
 जो  शक्ति  उपलब्ध  उसी  से  केन्द्र  को  कुशलता  पूर्वक  काये  करना  चाहिए  |  उसे  राज्य  अथवा
 वर्ती  सूची  स ेभधिक  से  अधिक  शक्ति  नहीं  छीननी  चाहिए  ।

 मैं  कृषकों  की  कठिनाइयों  पर  अवश्य  हो  प्रकाश  डालू  किसानों  को  लाभकारी  मूल्य
 नहीं  मिलता  है  भौर  उन्हें  अपनी  कड़ी  मेहनत  का  लाभ  नहीं  मिलता  देश  भर  शें  किसान

 भान्दोलन  कर  रहे  उ*  की  दयनीय  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  हम  सभी  को  कदम  झरुठाना

 चाहिए  ।  सरकार  द्वारा  जो  रियायतें  भौर  राज  सद्यायता  दी  जाती  वह  निधन  व्यक्तियों  तथा

 जरूरत  मंद  किसानों  तक  नहीं  पहुंच  पाती  हं  अपितु  बिचोलियों  द्वारा  हड़ष  ली  नाती

 नीय  मंत्री  कृपया  इस  पर  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 इस  देश  में  लगभग  10,000  रुग्ण  मिल  हैं  ।  इन  मिलों  में  लगभग  .,000  करोड़  रुपया

 फंसा  हुआ  इससे  हमारा  ओद्योगिक  विकास  अवरुद्ध  होता  इम  मिलों  को  फिर  से  चालू
 करमे  के  लिए  कोई  सामाजिक  योजना  बनाई  जानी  चाहिए  ।

 अनेक  बड़ी  ओऔद्योगिक  इकाईयां  लम्बे  असे  से  बन्द  हैं  ।  करोड़ों  लोग  बेरोनगार

 कार  को  समुचित  उपच्चारात्मक  उपाय  करने  चाहिए  ।

 सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  के  कार्यनिष्पादन  पर  सरकार  को  गंभीरतापूर्वंक  ध्यान  देना

 लगभग  70  से  80  प्रतिशत  सरकारी  कंपनियां  नुकसान  में  चल  रही  चू  कि  सरकार

 मे  इन  कम्पनियों  पर  जनता  का  करोड़ों  रुपया  निवेश  किया  है  इसलिए  इन  कम्पनियों  के  घाटे  की

 जांच  करने  के  लिए  एक  आयोग  नियुक्त  किया  जाना  इस्पात  और  लोह  अयस्क

 क्षेत्र  की  अनेक  कम्पनियां  गत  30  से  40  वर्ष  से  घाटे  में  चल  रही  हैं  ।

 भारत  में  कोयले  के  ख़नन  में  10  प्रतिशत  पत्थर  *+कलता  हਂ  इस  संबंध  में  भाज  भी

 एक  केन्द्रिय  दल  मद्रास  का  दोरा  कर  रहा  कोयले  में  राख  की  मात्रा  भी  बहुत  अधिक  है  ।

 इसके  करोड़ों  रुपये  का  कोयला  खान  में  ही  जल  जाता  है  ।  सरकार  को  हर  साल

 होने  वाले  200  से  300  करोड़  रुपये  के  घटे  को  रोकना  चाहिए  ।  यहां  तक  उठाने  में  देरो  हो

 जाने  के  कारण  यार्ड  में  एकन्र  किया  गया  कोयला  भी  जलाना  पड़ता  सरकार  को  इस  घाटे  को

 रोकना  चाहिए  ।
 अनेक  सरकारी  क्षेत्र  कौ  कंपनियों  में  अध्यक्षों  के  पद  रिक्त  पड़े  सरकार  उन्हें  तुरन्त

 इन  कम्पनियों  की  प्रबन्ध  सम्बन्धी  कमियों  की  देख  रेख  करने  के  लिए  एक  विशेषज्ञ  समिति

 की  नियुक्तित  कौ  जाये  ।  इसके  अलावा  इन  कम्पनियों  का  काम  सम्हालने  के  लिए  तकनौरी  विद्ोषज्ञों

 की  नियुक्ति  की  जाये  और  भारतौय  प्रशासनिक  सेवा  अधिकारियों  कौ  नियुक्त  करने  की  प्रथा

 घोरे  समाप्त  की  ।
 वास्तव  जैसी  कम्पनियां  लाभ  कमा  रही  तथापि  उनका  व्यापार  वायलरों

 आदि  के

 निर्माण जैसे एकाधिकार क्षेत्र में किन्तु इतने से ही सतुष्ट होने का कोई कारण नहीं
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 हमें  अपना  निर्यात  बढ़ाना  चाहिए  तथा  भायात  कम  करना  चाहिए  ।  इस  संबंध  में  मैं  इस
 देश  में  लोहे  के  निर्षात  और  बआायात  से  सबद्ध  विरोधाभासी  स्थिति  का  उल्लेख  करना

 हम  अपने  लोह  अयस्क  का  लगभग  90%  भाग  विदेशों  को  .00  से  200  ०  प्रति  टन  की  दर
 से  निर्यात  करते  इसके  साथ  ही  हम  लोद्टे  का  तैयार  माल  8000  रुपए  प्रति  टन  की  दर  से
 भायात  करते  हमने  लौह  भयस्क  का  निर्यात  कम  करके  भारत  में  ही  तेयार  माल  अधिक  पैदा
 करने  की  चेष्टा  करनी  चाहिए  ।  हमें  केवल  तेयार  माल  ही  निर्यात  करना  चाहिए  ।  हमें  कच्चे  माल
 निर्यात  बंद  करना  चाहिए  ।  विदेशों  को  गर  परिष्कृत  और  अद्धं  परिष्कृत  चमड़े  का  निर्यात  करके

 ही  इस  बात  का  अनुमात  हो  जाता  है  कि  हमें  कितना  घाटा  हो  रहा  यदि  हम  चमड़े  के  तंयार
 माल  का  निर्णात  करें  तो  हम  पर्याप्त  विदेशी  मुद्रा  अजित  कर  सकते

 भारतौय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  एक  सफेद  हाथो  यह  सरकार  तथा  जनता  का

 करोड़ों  झपया  निगल  रहा  है  और  इसका  घाटा  बढ़ता  जा  रहा  है  ।  सरकार  को  इस  बात  पर  ध्यान

 देना  चाहिये  तथा  इसका  उत्पादस  बढ़ाकर  इसका  लाभ  बढ़ाना  चाहिये  ।

 जो  नये  उद्योग  स्थापित  करते  उन्हें  बिजली  भादि  जेसी  सभी  बुनियादी
 धायें  अविलम्ब  मुहैया  कराई  जानी  चाहिये  ।  इस  काम  में  देरी  करने  सै  डछ्यममी  अपना  निवेश  अन्य

 कामों  में  करेंगे  और  इससे  उत्पादन  पर  बुरा  भसर  पड़ेगा  ।

 नियन्त्रण  समाप्त  करने  के  सरकार  के  प्रयास  की  मैं  सराहना  करता  हु  ।  25  प्रमुख
 उद्योगों  और  82  फार्मास्युटिकल  मदों  पर  से  लायसेंस  से  समाप्त  कर  दिया  गया  तथापि  इन

 उद्योगों  को  औद्योगिक  स्वीकृति  लेनी  होती  है  जिसमें  अधिक  समय  नहीं  लगता  है  ।  इस  समय

 हमने  उत्पादन  और  निर्यात  को  बढ़ावा  दिया  है  जिसके  परिणाम  स्वरूप  अधिक  विदेद्ञी  मुद्रा  अजित

 होगी  ।  नियंत्रण  भोर  अफसरशा द्वी  निदचय  ही  समाप्त  की  जानी  चार  ये  ।

 विदेश  के  अनेक  देशों  में  दूर  संचार  जैसे  महत्वपूर्ण  उद्योग  गेर  सरकारी  क्षेत्र  में  हैं

 हमारे  यहां  0  प्रतिशत  उद्योग  सरकारी  क्षेत्र  में  हैं  किन्तु  वे  ब्यर्थ  हैं  और  उनमें  घाटा  हो  रहा  हैं  ।

 इसलिये  हमारी  नौति  उन्हें  भधिकाधिक  रूप  से  गर-सरकारो  क्षेत्र  में  देने  को  होनी

 हाल  ही  में  सरकार  ने  किसी  कम्पनी  की  एम०आ।र०टी०पी०  कम्पनी  मानने  के  लिये  पूजी
 सीमा  20  करोड़  से  बढ़ाकर  100  करोड़  रुपये  करने  का  किया  यह  स्वागत  करने

 योग्य  निर्णय  इस  स्थिति  में  यह  उल्ल्ल्लित  करना  चाहूंगा  क्रि  जितना  अधिक  नियन्त्रण

 समाप्त  किया  उत्पादन  उतना  हो  बढ़ गा  ।

 उद्योग-विद्ैन  जिलों  के  बारे  में  सरकार  को  अपनी  धारणा  बदलनी  द्वोगी  ।  ६0  वर्ग  मील

 मै  लेकर  200  वर्ग  मौल  क्षत्र  का  जिला  एक  बड़ा  जिला  होता  इतना  बड़ा  क्षंत्र  होने  के

 कारण  कोई  भी  जिला  ऐसा  नहीं  हो  सकता  है  जद्गां  एक  भी  छद्योग  न  हो  |  धारणा  अब

 डद्योग-विहीन  तालुक  की  होमी  चाहिये  भोर  योजना  में  तदनुसार  द्वी  परिवर्तत  किया  जाना

 चाहिये  ।

 कर  राजस्व  में  20%  कौ  बांद्ध  हुई  इसलिये  कर  संदंधी  छापों  का  स्वागत  करता

 हूं  ।  इसके  साथ  ही  निर्दोष  व्यक्तियों  को  परेणशास्त  न  किया  जाये  ।

 171



 आर्थिक  नीतियों  के  बारे  में  संकल्प  ]  20  1987

 बैज्ञनिकों  तथा  इन्जीनियरों  की  ओर  विशेष  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।  उन्हें  प्रोत्साहन

 दिया  जाना  चाहिये  और  उनका  भादर  किया  जाना  चाहिये  ।  नौबल  प्रतिष्ठा  पुरस्‍कार  प्राप्त  व्यक्ति

 डा०  बन्द्रशेक्ष  र  सुब्रामणियम  भारत  में  पंदा  हुए  थे  किन्तु  उन्होंने  अमरीका  में  अनुसंधान  किया  तथा

 प्रमिद्धि  प्राप्त  की  ।  अपने  देश  में  उद्योगों  के विकास  के  हमें  प्रतिभा  पलायन  को  रोकना

 होगा  ।

 रक्षा  सम्बन्धी  उपस्करों  का  आयात  भी  रोकना  द्वोगा  ।  रक्षा  तंत्र  के  सभी  क्षेत्रों  में  स्वदेशो

 उत्पादन  को  प्रोत्साहुन  विया  जाना  चाहिए  ।

 सभी  प्रकार  के  उद्योगों  क ेविकास  के  लिए  बिजली  एक  मौलिक  सुविधा  द्वोतो  हमें
 मोक्कानिकल  ओर  अन्य  पन  थिद्युत  परियोजना  से  उपलब्ध  होने  वाली  पन  बिजली  का  उपयोग

 करना  चाहिए  ।

 पूरे  देश  में  सूखे  की  स्थिति  का  समाधान  करने  के  लिए  सभौ  नदियों  का  राष्ट्रीयकरण  किया
 जाना  चाहिए  ।  बतंमान  खाद्य  उत्पादन  पुरा  नहीं  हो  पाया  है  ।  भाबादो  तो  ज्यामिति  के  समान

 बढ़  रही  है  भोर  इसलिए  खाद्य  मोच्ों  का  सामना  करने  कै  लिए  हमें  पहले  स  द्वी  कदम  उठाना

 होगा  ।

 अनेक  राज्यों  में  परिबार  निम्ोजन  कार्यक्रम  ढंग  से  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  रहा
 सरकार  को  इस  योजना  से  संबद्ध  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  करने  के  सभी  राज्यों  को
 मार्ग-निर्देश  जारी  कर  देने  चाहिए  जिससे  हमारी  पीढ़ी  को  कठिनाई  का  सामना  न  करना  पड़े  ।
 निष्ठा  पूवंक  परिवार  नियोजन  संबंधी  कार्येक्रमों  के  कार्यान्‍्वयन  में  असफल  होने  का  परिणाम  यह्‌
 निकलेगा  कि  आबादी  का  विस्फोट  होगा  भोर  हम  प्रगति  के  पथ  की  ओर  अग्रसर  नहीं  हो  पायेंगे  ।

 इन  दाब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 झो  चितामणि  जेना  )  :  मैं  आपका  बड़ा  अआभारी  हूं  कि  दिन  के  अन्त  में  आपने
 बोलने  को  कहा  है  ।  मुझ  भपनी  ही  भाषा  में  ही  बोलने  की  मनुमति  इसके  लिये

 मैंने  सूचना  दे  दी  थी  ।  मैं  उड़िया  में  बोलू गा  ।

 *सभापति  महोदय,इस  संकल्प  पर  मुझे  बोलने  की  अनुमति  प्रदान  करने  के  लिए  मैं  आपको
 धन्यवाद  देता  हू  ।  किन्तु  इस  सभा  के  लिए  4-5  मिनट  का  समय  शेष  रह  गया  इसलिए  मुझे
 अगले  दिम  भी  बोलने  कौ  भनुमति  दी  जाये  ,

 समापति  मैं  भपनी  मातृ-भाषा  उड़िया  में  बोलना  चाहुंगा  ।  इस  संकल्प  को  श्री

 भट्टम  श्री  मृत्ति  ने  प्रस्तुत  किया  है  ।  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  उन्होंने  इस  संकल्प  को  सही
 समय  पर  नहीं  रखा  दे  ।  विशेष  रूप  से  ऐसी  स्थिति  में  जबकि  देश  कृषि  ओर  उद्योग  के  क्षेत्र  में
 सर्वोन्मुख  प्रगति  कर  रहा  यह  कहना  उच्चित  नहीं  है  कि  देश  की  अर्थ  ब्यबस्था  संकट  में  है  ।  मेरे
 विचार  से  उन्होंने  सरंकार  की  आलोचना  करने  के  लिए  यह  संकल्प  रखा  विरोध  के  लिए
 वह  विरोध  करना  चाहते  यदि  डनका  यद्दी  इरादा  तो  मैं  कुछ  नही  कहूंगा  ।  किन्तु  मैं  उनसे

 कमूलता  उाड़या  म  दिये  भये  भाषण  क
 भ ग्रेजी  भनुष/द  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 यही  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  सभी  क्षेत्रों  में  प्रगति  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  किये  गये  प्रयासों  की
 समीक्षा  करें  उन्हें  इस  बात  पर  विचार  करना  चाहिए  श्रीराजीव  गांधी  के  नेतृत्व  में  व्त  मान  सरकार
 अपने  देश  की  अर्थ-व्यवस्था  को  सुदृढ़  करने  पर  कितना  जोर  दे  रही  है  |  देश  को  शताब्दी  में
 ले  जाने  के  लिए  श्री  राजीव  गांधी  दर  संभव  उपाय  कर  रहे  अपने  भाषण  में  मैं  इसकी  सत्यता
 को  प्रमाणित  करूगा  ।  इसलिए  श्री  राममूर्ति  को  इन  सभी  तथ्यों  का  अहूसास  करना  च  हिए  ।

 अपमा  सकल्प  प्रस्तुत  करते  हुए  श्री  राममूर्ति  ने  देश  की  वर्तमान  भाथिक  स्थिति
 के  लिए  20  बढ़ें  ओौद्योगिक  घरानों  की  आलोचना  की  है  ओर  साथ  ही  सरकार  की  भी  आलोचना
 को  किन्तु  वास्तविकता  यह  है  कि  हमारे  वत्त  मान  प्रधानमंत्री  श्री  राजीब  गांधी  तथा  हमारे
 मूतपूर्व  प्रधानमंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  इन  बड़े  घरानों  कै  धन  करा  उपयोग  करके  इस  देश  की

 अथं  व्यवस्था  को  सुधारमे  के  लिए  अमेक  कदम  उठाये  हमारी  सरकार  ने  बिशेष  कर  उन

 उद्योगपतियों  भोर  बड़े  व्यापारियों  के  लिलाफ  जमाखोरी  भोर  मुनाफाल्लोरी  के  लिए  कार्यवाही  की

 है  जिन्होंने  कालाधन  जमा  कर  रख्ता  है  ओर  आयकर  तथा  सम्पत्ति  कर  जमा  नहीं  किया  है  ।  समय

 समय  पर  ऐसे  लोगों  के  घरों  पर  छापा  मारा  जाता  इन  साधनों  से  एकन्न  किये  गये  घन  का

 उपयोग  देष्  के  विकास  के  लिए  करने  लिए  कदम  डठाये  जा  रहे  कालाधन  रोकने  के  लिए
 सरकार  मे  भनेक  कदम  उठाये  श्री  श्रीराममूति  को  इन  तथ्यों  का  पता  है  ।

 श्री  रामसूर्ति  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  उपत्रमों  में  हो  रहे  घाटे  के  प्रति  चिन्ता  व्यक्त

 की  इसके  लिए  भी  रुन्होंने  सरकार  को  ही  दोषी  ठहराया  श्री  राजीव  गांधी  को  सत्ता  में

 आये  दो  वर्ष  हुए  उन्होंने  जब  प्रधान  मंत्री  पद  ग्रहण  किया  था  तब  उन्होंने  दो  बहुत  ही

 पूर्ण  मामलों  के  साथ-साथ  अनेक  महत्वपूर्ण  मामलों  के  बारे  में  घोषणा  की  पहलौ  यह  है  कि

 शिक्षा  नीति  में  परिवर्तन  करने  है  ओर  दूसरा  सरकारी  क्षेत्र  के  छपक्रमों  जो

 घाटे  में  चलते  रहे  कुशलतापूवंक  चलाना  ।  संकल्प  प्रस्तुत  करने  बाले  माननीय  सदस्य  इस

 णाओं  को  अबद्य  ही  भूल  गये  होंगे  । अपनी  घोषणा  को  निष्ठापूवंक  कार्यान्वित  करने  के  लिए  श्री

 गांधी  ते  उपक्रमਂ  नाम  का  एक  पृथक  विभाग  खोल  दिया  है  भोर  ढस  मंत्रालय  का  स्वतंत्र

 प्रभार  एक  युवा  मंत्री  श्री  के०  के०  तिबारी  को  दिया  गया  उससे  आप  हमारे  प्रधान  मंत्री  की

 सत्यनिष्ठा  का  अनुमान  लगा  सकते  प्रधान  मंत्री  ने  हाल  द्वी  में  कहा  है  कि  सरकारो  क्षेत्र  के

 उपक्रम  जबावदेह  होंगे  ।  हमारी  सरकार  के  सच्चे  प्रयास  के  कारण  सरकारो  क्षत्र  के  अनेक  उपक्रमों

 को  गत  दो  वर्ष  से  लाभ  हुआ  है  |  इन  इकाईयों  में  उत्पादन  बढ़  गया  है  |  सरकारी  क्षेत्र  के  अनेक

 उपक्रणों  का  आधुनीकिकरण  करने  तथा  उनका  विस्तार  करने  के  लिए  कदम  उठाए  गए

 लिए  सरकारी  क्षंत्रके  उपक्रमों  का  आधुनीकिक रण  उत्तरोत्तर  हो  रहा  सरकारी  क्षत्र  की

 इकाइयों  की  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  आपकी  सरकार  को  धन्यवाद  देना  चाहिए  ।  मैं  राजीव  गांधी

 कौ  यह  सुनिष्दिचत  करने  के  लिए  कारगर  कदम  उठाने  के  लिए  बधाई  देता  हं  कि  सरकारी  क्षेत्र  के

 उपक्रम  घाटे  में  जाए  और  वे  कुशतापूर्वक  कार्य  करते  रहें  जिससे  व ेलाभ  अजित  कर  सके  ।

 सभापति  सहोवय  :  श्री  जेना  आप  अगली  बार  भाप  भाषण  भारी

 क्रो  चिल्तामणि  जेना  :  महोदय  ।



 आधिक  नीतियों  के  बारे  में  संकल्प  हे  20  1987

 नननीनीीनक  लत
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